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 देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 ह

 प

 मातृत्व  एस  एस  कार्यक्रम  का  अनुमोदन  किया  विश्व  बैंक  उसके  साथ  20

 9992  को  हुए  करार  के  अनुसार  इस  कार्यक्रम  के  लिए  160.90  मिलियन  (557.70  करोड़  विशेष
 4

 अधिकार  डी  की  अर्त्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  वचन

 दिया
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 जया  गर्भवती  महिलाओं  में  रक्‍तात्पता  नियंत्रण  के  लिए  रोगनिरोधन  योजनाओं  और  बच्चों  में  विटामिन  की
 से  होने  वाली  दृष्टिहीनता  की  रोकथाम  योजनाओं  को  समन्वित  और  सुदृढ़  करके  मातृ  एवं  शिशु  मृत्यु  दर

 कमी  लाना  इसके  अतिरिक्त  शिशु  जीवन  रक्षा  उपायों  के  एक  अंग  के  रूप  में  निमोनिया  के  कारण
 होने  वाली  मौतों  को  रोकने  के  लिए  देश  भर  में  चरणवार  ढंग  से  तीव्र  श्वसनी  संक्रमण  नियंत्रण  कार्यक्रम
 चलाया

 4  3.  विशेषकर  ऐसे  राज्यों  में  जहां  शिशु  एवं  मातृ  मृत्यु  दर  अधिक  इस  कार्यक्रम  के  सुरक्षित  मातृत्व
 को  लागू  किया  ग्रया  इस  कार्यक्रम  में  प्रसतकालीन  और  प्रसवोत्तर  परिचर्या  में  पारप्परिक
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 टाइयों  को  तेजी  से  प्रशिक्षित  करने  और  उनका  सहयोग  लेने  तथा  सहायक  स्वास्थ्यਂ  केद्रों  और  प्रथम  स्तरीय
 रेफरल  यूनिटों  को  उपस्कर  और  प्रशिक्षण  प्रदान  करके  सुदृढ़  करना  शामिल

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  हम  इसको  चार  चरण
 हु

 में  लागू  करेंगे  और  इन  बीमारियों  से  जहां  पर  सबसे  ज्यादा  बच्चों  की  मृत्यु  हुई  है  तो  वहां  पर  हम  इसको  तेजी  से
 .

 लागू  बिहार  में  बहुत  सा  ऐसा  भाग  है  जहां  पर  बीमारियां  बहुत  अधिक  हैं  और  छोटे-छोटे  बच्चे  मर  रहे  हैं
 और  वहां  पर  स्वास्थ्य  लाभ  के  लिए  कुछ  दूर  जाना  पड़ता  ऐसी  स्थिति  में  बिहार  के  दक्षिणी  भाग  छोटा  नागपुर
 में  जहां  पर  विकास  सामान्य  नहीं  हो  पाया  है उसके  कारण  वहां  पर  एक  अलग  राज्य  की  मांग  हो  रही  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  विकास  के  लिए  वहां  सरकार  कुछ  विशेषतौर  पर  इन  सब  बीमारियों  से  बचाने
 के  लिए  कुछ  विशेषतोर  पर  प्रबन्ध  करना  चाहती

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम"एल०  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  को

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  चाइल्ड  सरवाइवल  और  सेफ  मदरहुड  का  जो  प्रोग्राम  इस  साल  चालू  कर  रहे  हैं  तो
 उसमें  बिहार  राज्य  में  भी  फेज्ड  मैनर  में  ले  लेंगे  और  इस  साल  बिहार  में  चार  डिस्ट्रीक्ट  चाइल्ड  सरबाइवल  प्रोग्राम
 के  लिए  सिलेक्ट  किए  राज्य  सरकार  से  सलाह  मशविरे  के  बाद  सेफ  मदरहुड  प्रोग्राम  के  लिए  दो  डिस्ट्रीक्ट
 हमने  सिलेक्ट  किए  इसी  तरह  आने  वाले  पांच  साल  के  लिए  हमारा  यह  प्रोग्राम  है  कि  चाइल्ड  सरवाइवल  के

 लिए  जितने  भी  भारत  में  डिस्ट्रीक्ट्स  हैं  उन सबको  लिया  जाए  और  सेफ  मदरहड  प्रोग्राम  हम  219  डिस्ट्रीक्ट्स  ले
 मैंने  कहा  है  कि  वर्ल्ड  बैंक  से  हमें  काफी  मात्रा  में  लोन  मिल  रहा  है  और  अगर  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  मैं

 इनको  एक  अलग  लिस्ट  भेज  दूगा  कि  बिहार  में  किस  वर्ष  में  कौन  से  डिस्ट्रीक्ट  लिए

 श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  की  तरफ  से  यह  जवाब

 मिला  है  कि  इस  सब  प्रोग्राम  को  चालू  करने  के  लिए  रेफ्रैल  हास्पिटल  को  सौंपा  बिहार  के  जहानाबाद  में

 करमी  कुर्वा  एवं  अखल  प्रखण्ड  में  ऐसा  हास्पिटल  अभी  तक  नहीं  बना  तो  क्या  सरकार  इन  सब  प्रखप्डों  में

 रैफ्रैल  अस्पताल  के  लिए  तैयार

 अध्यक्ष  यह  प्रश्न  इसमें  से  नहीं  निकलता  यह  तो  वर्ल्ड  बैंक  की  असिसटेंस  का  प्रश्न  है  कि  वर्ल्ड

 बैंक  हैल्थ  के  लिए  कितना  असिस्टेंस  देती  बिहार  का  नहीं

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  इसमें  रैफ्रेल  अस्पतात  के  माध्यम  से  कहा  गया  है  कि  हम  इस  काम  को  करेंगे
 और  उत्तर  में  आया  है  तो  मैं  चाहूंगा  कि  करपी  जहानाबाद  में  है  जहां  रैफ्रेल  अस्पताल  नहीं

 वहां  क्या  सरकार  बनाने  जा  रही  है  या  कोई  प्रोग्राम

 श्री  एम"एल०  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  अपने  प्रश्न  को  पूरी  तरह  प्रकट  नहीं  मैं  आपसे  ,
 इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  रैफ्रेल  अस्पताल  का  सवाल  नहीं  सवाल  यह  है  कि  क्या  चाईल्ड  सरवाईवल

 प्रोग्राम  किया  उसमें  सब-सेंटर  या  प्राईमरी  सेंटर  उनको  किस  हिसाब  से  इक्विपमेंट्स  दिये  यह
 राज्य  सरकार  का  काम  है  और  उसके  लिए  जो  भी  धनराशि  उन्हें  जरूरत  वह  भारत  सरकार  उनको  मुहैया

 श्री  राजगाथ  स्तेनकर  मैं  इस  प्रश्न  के  संदर्भ  में  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  मातृ
 .  शिशु  कल्याण  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  बावजूद  भी  देश  में  मृत्यु  दर  में  कोई  खास  कमी  नहीं  आयी  है  और

 गत  पांच  वर्षों  में  जो  मृत्यु  दर  में  कमी  आयी  उसका  ब्यौरा  बताते  हुए  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  गांव  में  जो
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 ञ्पः

 कार्यरत  हैल्थ  विज़िटर्स  या  दाईयां  आदि  हैं--प्रायः  अखबारों  में  पढ़ने  को  मिलता  है  कि  देखने  में
 भी  मिल  रहा  है--ये  असुरक्षित  इनके  लिए  गांव  में  कार्य  करने  के  रहने  के  लिए  स्थान  और  मकान
 नहीं  हैं  और  मातृ  शिशु  केन्द्र  खुल  गये  हैं  बिल्डिंग्ज़  नहीं  बनी

 अध्यक्ष  प्रश्न  यह  है  कि  कया  विश्व  बैंक  का  मातृ  एवं  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  लिए  1992-93  के
 दौरान  क्तीय  सहायता  देने  का  विचार  है  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 अब  आपको  यह  प्रश्न  इससे  निकालना

 श्री  राजनाथ  सोनकर  मैं  उस  पर  आ  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  दिक्षतें  क्या
 वर्ल्ड  हैल्थ  टीम  से  जो  पैसा  मिल  रहा  उस  पैसे  का  इधर  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रयोग  करेंगे  और  इन  सब  चीज़ों
 को  ठीक

 अध्यक्ष  बहुत

 श्री  एमਂ  एल०  फोतेदार:ः  इन्फेंट  मार्टेलिटी  के  बारे  में  जो  माननीय  सदस्य  महोदय  ने  कहा  कि  कुछ  प्रगति
 नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  काफी  एचीवमेंट्स  नहीं  सन  1990  में  शिशु  मृत्यु  दर  सन  1989  के

 मुकाबले  11  प्वॉइट  कम  हुआ  जो  शिशुओं  की  मृत्यु  होती  इसको  भी  हम  नीचे  लाना  चाहते  सन्‌
 2000  तक  शिशु  मृत्यु  दर  को  60  से  नीचे  लाया  इसके  लिए  हम  कार्य  कर  रहे

 जहां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सवाल  है  कि  इसके  लिए  बिल्डिंग्ज़  बनायी  जायें  या  कुछ  किया  जाये  तो  मैं  आपसे

 सफाई  से  कहना  चाहूंगा  कि  इसकी  ट्रेनिंग  दी  जाये  ताकि  ये  अच्छी  तरह  से  अपने  काप  को  कर  सकें  और  बच्चों
 को  बैक्सीन  देने  में  सेफ  इसके  अलावा  माताओं  और  जिनका  प्रसूति  का  समय  उनको  मदद  देने
 के  लिए  जो  भी  कार्य  वह  किया  जाये  लेकिन  जहां  तक  इनके  लिए  बिल्डिग़ग्स  बनाने  की  बात  ऐसा  हमने

 कोई  प्रबंध  इस  प्रोजेक्ट  के  अन्तर्गत  नहीं  किया

 श्री  मानकू  राम  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  अभी  जो  सर्वे  का

 प्रावधान  वर्ल्ड  बैंक  के  सहयोग  से  हुआ  उसके  अन्तर्गत  ट्राईब्ल  ऐस्या  में  हर  साल

 टूटी  से  हज़ारों  बच्चे  मर  जाते  उस  ट्राइबल  एरिया  के  अन्तर्गत  कितने  बच्चे  मरते  जन्म  दर  और

 मृत्यु  दर  के  रेशों  में  तुलना  नहीं  सर्वे  नहीं  इसलिए  इन  दोनों  का  सर्वे  कराना  चाहिए  जिससे  यह  पता

 चल  सके  कि  उसमें  अन्तर  उसको  देखते  हुह  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  को  अपना  टारगेट  फिक्स  करना

 चाहिए  कि  इस  इलाके  में  इतना  दार्गेंट  रखा  मेरा  पूछना  यह  है  कि  हर  साल  इतने  बच्चे  मरते  हैं  तो  ऐसी

 बीहड़  जगहों  पर  क्‍या  विश्व  बैंक  के  सहयोग  से  सर्वे  के  लिए  निश्चित  प्रोग्राम  बनाया

 श्री  एम"एल०  माननीय  सदस्य  महोदय  से  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बात  से  अवगत

 है  कि  ट्राइवल  एरियाज़  में  काफी  बच्चों  की  मृत्यु  होती  शिशुकाल  में  होती  उसका  सबसे  बड़ा  कारण  यह
 है  कि  जो  मुकामी  सरकारें  हैं  वे वक्‍त  पर  सही  इंतजाम  नहीं  करती  हम  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  यहां  से  सारे

 सिस्टम  को  अच्छी  तरह  से  मानीटर  किया  हाल  ही  में  मध्य  प्रदेश  में  जहां  के  आप  रहने  वाले  हैं  हमने

 राज्य  सरकार  को  समय-समय  पर  कहा  था  कि  मीजल्स  की  बीमारी  का  फैलने  का  इस  साल  काफी  अंदेशा  है
 उसके  बावजूद  भी  कई  सरकारों  ने  कोई  काम  नहीं  बाद  में  जब  हमने  यहां  से  टीम  पहुंचाई  तो  स्टेट  के
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 मुख्य  मंत्री  न ेखुद  इस  बात  को  तसलीम  किया  कि  यह  उनका  फेल्योर  प्रोग्राम  को  इम्प्लीमेंट  करना  राज्य

 सरकार  का  काम  लेकिन  हमने  मानीटरिग  सिस्टम  को  ऐसा  प्रभावकारी  बनाया  है  ताकि  राज्य  सरकार  वह  काम

 पूरा  करे  जो  उनको  करने  के  लिए  दिया  गया

 श्री  राम  माननीय  अभी  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  ट्राइबल्स  एरियाज  और  वहां  होने  वाली
 मीजल्स  की  बीमारी  के  बारे  में  यहां  मैं  दो  उदाहरण  महाराष्ट्र  के  इनके  सामने  पेश  करना  चाहता  एक
 जिला  है  धुलिया  और  दूसरा  जिला  है  महाराष्ट्र  मे ंमीजल्स  की  बीमारी  के  कारण  ठाणे  जिले  में  मोखाड़ा  में

 एक  देहात  में  100  से  ऊपर  शिशु  बीमार  हुए  और  15  दिन  में  उनकी  मृत्यु  यह  महाराष्ट्र  शासन  द्वारा  प्राप्त

 आंकड़े  इसी  तरह  धुलिया  जिले  में  5  बरस  तक  की  आयु  के  105  बच्चे  केवल  दो  महीने  में  मीजल्स  की
 बीमारी  से  मरे  इसका  असली  कारण  है  मालन्यूट्रीशी  और  इस  विषय  में  जो  व्यवस्था  करनी  चाहिए  वह
 केवल  हेल्थ  डिपार्टमेंट  नहीं  कर  बीमारी  होने  पर  वहां  पर  नहीं  मिलने  का  कारण  शिशुओं
 की  मृत्यु  ट्राइबल  जिले  में  धुलिया  और  ठाणे  में  गये  पांच  बरस  में  दो  बार  हुई  आप  मानीटरिंग  करते  समय
 ऐसे  जो  ट्राइबिल  एरियाज  जहां  आदिवासी  हैं  वहां  पर  ज्यादा  ध्यान  देकर  इस  विषय  पर  कुछ  करने  का
 क्या  विचार  कर  रहे  हैं  और  इस  विषय  में  क्‍या  इन  जिलों  का  समावेश  आपने  किया

 श्री  एम०  एल०  फोतेदारः  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  पिछड़े  वर्ग  या
 हरिजन  जाति  के  लोगों  खासकर  जो  देहात  में  रहते  जहां  पक्की  सड़कें  आमतौर  पर  नहीं  विशेष  ध्यान  देती

 इस  बात  में  कोई  शंका  नहीं  है  कि  इन  जिलों  में  मीजल्स  की  बीमारी  फैली  हुई  है  और  इस  बात  में  भी  कोई
 संशय  नहीं  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  भी  फैली  हुई  लेकिन  मैं  किसी  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  चाहे  वह

 बी०जेग्पी०  या  जनता  दर  की  सरकार  स्वास्थ्य  मंत्री  के  नाते  मेरे  सामने  सब  एक  जेसे  हैं  और  बीमारी

 हरेक  को  पकड़  सकती  हमारे  कहने  के  बावजूद  भी  दिसम्बर  1991  में  हमने  तमाम  राज्य  सरकारों  को  अवगत
 किया  था  कि  यह  बीमारी  फैलने  की  आशंका  उसके  बावजूद  भी  कार्यवाही  नहीं  की  लेकिन  ज्यों  ही
 मीजल्स  की  बीमारी  फैली  हमने  टीम  राज्य  सरकारों  ने  भी  काम  किया  और  हमारे  इंटवेंशन  से  वहां  काम

 इसी  तरह  हमारे  इंटरवेंशन  से  मध्य  प्रदेश  में  भी  थोड़ा  बहुत  काम  जहां  तक  दूसरा  प्रश्न  आपने

 पालन्यूट्रिशन  का  वह  इस  वर्ल्ड  बैंक  के  प्रोग्राम  में  हमने  रखा  है  और  विटामिन  ए  की  कमी  जो  आम  तौर
 पर  शिशुओं  में  पाई  जाती  उसके  लिए  पूरा  प्रबंध  किया  गया  है  और  हम  आपसे  चाहेंगे  कि  उसका  सदुपयोग
 राज्य  सरकारें  करें  और  जो  बेज़बान  शिशु  उन  तक  वह

 श्री  राम  मैंने  जो सवाल  आखिर  में  पूछा  था  कि  ट्राइबल  एरियाज़  में  विशेषकर  लागू  करें  और  वहां
 प्रायारिटी  दें  और  ठाणे  ज़िले  और  धुलिया  ज़िले  का  इसमें  समावेश  किया  यह  मेरी  रिक्वेस्ट  उस  बे  में
 आपने  कुछ  नहीं

 श्री  एमਂ  एलਂ  मैंने  आपसे  कहा  कि  यह  सारे  देश  का  सवाल  उसमें  ट्राइबल  ज़िलों  को

 विशेषता  दी  जाती  है  और  विशेषता  हम  राज्य  सरकारों  को  देने  के  लिए  कह  रहे  हैं  लेकिन  राज्य  सरकारें  कहती  हैं
 कि  डाक्टर  या  अन्य  लोग  यह  काम  करने  के  लिए  वहां  नहीं  जाते

 ये

 के  ध्यान  में  आयी  है  कि  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किये  जाने  के  बावजूद  कुछ
 से  बहुत  अधिक  संख्या  में  बच्चों  की  जाने  जाती  हैं  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  के  पिछड़े  और  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंजैसे  कि
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 पाल  देवगढ़  यह  एक  अनुवांशकीय  रोग  या  इसी  से  मिलताजुलता  रोग  बच्चों  में  इसका
 निदान  केवल  रक्त  परिवर्तन  ही  है  लेकिन  अभी  तक  इस  रोग  के  कारणों  का  पता  नहीं  चला  फिलहाल  इसकी
 उपचार  संबंधी  बात  को  छोड़  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  आयी  है  और  यदि
 हां  तो  कया  विश्व  बैंक  द्वारा  क्ति  पोषित  शिशु  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  में  अनुसंधान  और  उपचार  संबंधी  कार्य  के  लिए
 इसे  शामिल  किया  गया  है  या  किया

 श्री  एम०  एलਂ  फोतेदारः  मुझे  उड़ीसा  राज्य  के  बारे  में  अधिक  चिन्ता  है  क्योंकि  इस  राज्य  में
 आदिवासी  और  अन्य  लोग  रहते  हमने  उडीसा  के  लगभग  सभी  जिले  शामिल  किये  जहां  तक  इस  रोग
 विशेष  की  बात  है  जिसका  जिक्र  माननीय  सदस्य  के  किया  मेरे  पास  तथ्य  यदि  वे  चाहें  तो  मैं  उन्हें  वे  दे
 सकता

 ]

 डा०  जी०  एल०  अध्यक्ष  मैं  आपके  द्वारा  मंत्री  महोदय  से  पूछना  पर  पहले  तो  मैं

 इनकी  प्रशंसा  करूंगा  कि  ये  हेल्‍थ  में  बहुत  अच्छा  काम  कर  रहे  हैं  लेकिन  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कितना  वर्ल्ड
 बैंक  का  पैसा  हमारे  पास  आया  उसका  यूटिलाइज़ेशन  किस  प्रकार  हुआ  मृत्यु-दर  में  कितनी  कमी  हुई  है
 और  जन्म-दर  में  कितनी  कमी  हुई  और  जितना  पैसा  खर्च  किया  गया  उसके  हिसाब  से  कितनी  कम  होनी

 इसी  प्रकार  से  मज़िल्स  के  विषय  में  मैं  आपके  द्वारा  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहंगा  कि  सेन्टर  और  स्टेट
 का  रिलेशन  कहकर  बात  को  टालने  से  काम  नहीं  यह  स्पष्ट  बताने  का  कष्ट  करें  कि  इसमें  कितनी  प्रोग्रेस

 हुई

 श्री  एम०  एल०  माननीय  सदस्य  से  मैं  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  वर्ल्ड  बैंक  से  हमें  आने  वाले
 पांच  सालों  के  लिए  ...

 अध्यक्ष  यह  प्रश्न  1992-93  में  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  गयी  सहायता  से  संबद्ध  है  न  कि  विगत  में  दी

 गयी  सहायता

 श्री  एम०  एल०  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कुल  853.6  करोड़  रुपया  मंजूर
 किया  गया  इस  दौरान  वर्ल्ड  से  लगभग  506  करोड़  रुपये  की  सहायता  मिलेगी  जो  दूसरी  डोनर  ऐजेंसीज़
 हैं  उससे  इस  अवधि  लगभग  222  करोड़  रुपए  की  सहायता  इस  साल  के  लिए  हमारा  कुल  ऐस्टिमेट
 अस्सी  करोड़  तीस  रुपए  है।“मैंने  आपसे  कहा  कि  यह  किन-किन  डिस्ट्रिक्ट्स  में  लिया  जाना  है  और

 शिशु-कल्याण  के  लिए  सारे  ज़िले  लिए  जाएंगे  और  मैटर्नल  सर्वाइबल  के  लिए  219  ज़िले  लिए  मैंने

 आपसे  इस  बात  का  ज़िक्र  किया  और  इनफैन्ट  मोर्टेलिटी  के  बारे  में  मैंने  आपसे  कहा  कि  ....................

 यह  कम  होकर  प्रति  हजार  80  आ  गया  अब  हम  इसे  इस  सदी  के  अन्त  तक  और  कम  करके  साठ  तक

 लाने  की  कोशिश  कर  रहे
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 रेलवे  स्टेशनों  का  नवीकरण

 *187.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  राज्य  के  अंतर्गत  आने  वाले  विभिन्न  रेलवे  जोनों  में  किन-किन  प्रमुख

 '

 स्टेशनों  का  नवीकरण/विस्तार  किया  गया

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  और  कितनी  खर्च  की

 किन-किन  रेलवे  स्टेशनों  के नवीकरण  /  विस्तार  का  कार्य  चल  रहा  और  इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने
 की  संभावना

 इस  कार्य  पर  अनुमानतः  कितनी  लागत  आयेगी  और  चालू  वर्ष  के  दोरान  इसके  लिए  कितनी  धनराशि
 आबंटित  की  गई  और

 इनमें  से  किन-किन  स्टेशनों  पर  कम्प्यूटर  सेवाएं  प्रदान  करने  का  विचार  है  और  ये  सेवाएं  कब  तक  दिए
 जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया

 है  - अधिक च्यजिर९  जा

 और  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  जिन  प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  का नवीकरण  और  विस्तार
 किया  गया  है  तथा  उन  पर  जो  राशि  खर्च  की  गई  वह  नीचे  लिखे  अनुसार

 रेलवे  ज़ोन  स्टेशन  खर्च  की  गई  राशि

 रुपये

 मध्य  शोलापुर  35.49

 दक्षिण  मध्य  औरंगाबाद  14.49

 कोल्हापुर  2.97

 पश्चिम  दादर  9.01

 ५
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 महाराष्ट्र  में  जिन  प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  पर  नवीकरण/विस्तार  का  कार्य  प्रगति  पर  उनका

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 रेलवे  ज़ोन  स्टेशन  अनुमानित  1992-93  के  लक्ष्य

 लागत  दौरान

 ।  आबंटित  राशि

 !
 लाख  रुपये

 $
 मध्य  बम्बई  वी.टी  80.39  21.20  31.3.93

 पा
 पुणे  53.01  00.12  30.9.92

 ;  अकोला  68.85  33.73  31.3.93

 :  नागपुर  228.87  38.85  31.3.93

 :  दक्षिण  मध्य  नांदेड़  47.78  8.73  31.3.93

 दक्षिण  पूर्व  गोंदिया  ३6.93  18.93  31.12.93

 ।  तुमसर  रोड  16.00  12.60  31.3.93

 !  पश्चिम  बम्बई  48.15  48.15  31.3.93

 सेंट्रल

 अंधेरी  9.96  7.40  31.3.93

 बोरीवली  9.72  1.00  31.3.94

 विरार  18.22  10.00  31.3.94

 बम्बई  बम्बई  सेंट्रल  और  बोरीवली  स्टेशनों  पर  कंम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  सुविधाओं  की

 पहले  ही  व्यवस्था  इस  सिलसिले  में  नागपुर  स्टेशन  पर  कार्य  आरंभ  कर  दिया  गया  है  और  इसे

 31.3.1994  तक  पूरा  कर  दिया  बशर्तें  कि  इसके  लिए  धन  उपलब्ध

 श्री  बिलासराव  नागनाथराव  अध्यक्ष  मैं  आफ्के  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 |  महाराष्ट्र  और  मराठवाड़ा  के  जो  छोटे  स्टेशंस  हैं  उनके  लिए  क्या  सुविधा  की  जा  रही  उन  स्टेशनों  की

 हालत  इतनी  खराब  है  कि  वहां  पर  कोई  भी  प्राथमिक  सुविधा  तक  उपलब्ध  नहीं  जैसे  लेडीज़  केंअलट  और

 जेन्ट्स  ठेंग्नट  की  हालत  इतनी  खराब  है  कि  बाबा  आदम  के  ज़माने  में  जो  पोज़ीशन  वही  आज  भी

 7
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 कुछ  बड़े  स्टेशनों  के  नाम  मंत्री  जी  ने  दिये  हैं  लेकिन  छोटे  स्टेशनों  के  वास्ते  क्या  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  और  कब

 तक  ये  सुविधाएं  दे  दी  जायेंगी
 हु

 श्री  हमारी  अवधारणा  है  कि  लगभग  सभी  वर्गों  को  आधारभूत  सुविधायें
 की  जायें  और  अब  जैसे  कि  माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  है  कुछ  स्टेशन  जिनके  संबंध  में  ये  सब  चीजें  nora जा

 रही  हैं  का  उल्लेख  किया  गया  छोटे  स्टेशनों  के  लिए  भी  सरकार  यह  सुनिश्चित  करना  चाहती  है  कि  वह
 कितने  अच्छे  ढंग  से  इन  आधारभूत  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कर  सकती

 श्री  विलासराव  नागनाथराव  अध्यक्ष  अभी  जो  काम  चल  रहा  महाराष्ट्र  के  स्टेशनों

 वह  बहुत  ही  धीमी  गति  से  चल  रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उसे  कब  तक  पूरा  कर  दिया  इसके
 अलावा  कुछ  रेलवे  लाईनों  की  नई  मांग  उन्हें  कब  तक  पूरा  करा  दिया  कृपया  मंत्री  जी  स्पष्ट  उत्तर  देने
 की  कृपा

 श्री  महोदय  यह  प्रश्न  रेल  लाइनों  के  बारे  में  नहीं  लेकिन  जहां  तक  स्टेशनों  के
 और  आधारभूत  यात्री  सुविधायें  उपलब्ध  करने  की  बात  है  हमने  यह  कार्य  किया

 इस  वित्त  वर्ष  में  हमने  73.867  करोड़  रुपये  यात्री  सुविधाओं  के  लिए  आबंटित  किये

 अध्यक्ष  श्री  राम  यह  महाराष्ट्र  के  रेलवे  स्टेशनों  से  सम्बन्धित  प्रश्न  आप  पढ़  लीजिये

 पहले  ।

 श्री  दत्ता  अध्यक्ष  आज  मुझे  मेन  गेट  से  आने  में  10  मिनट  लग  मुझे  आने  नहीं  दिया

 मुझे  आपका  संरक्षण

 अध्यक्ष  आप  बैठ

 श्री  दत्ता  मुझे  आपका  संरक्षण  मैं  मैम्बर  आफ  पार्लियामैंट  मुझे  मेन  गेट  से  आने  नहीं  दिया

 अध्यक्ष  हां  संरक्षण

 श्री  राम  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  पश्चिम  रेलवे  के  कुछ  सटेशनों  के  नाम  दिये  जैसे
 बोरीवली  और  जो  मेरे  क्षेत्र  में  पड़ते  हैं  और  जिनके  विकास  की  योजना  प्रश्न  के  उत्तर  में  बतायी  गयी
 मेरा  सवाल  यह  है  कि  इस  विकास  योजना  मुम्बई  के  कम्यूटर्स  की  संख्या  बहुत  ज्यादा  बढ़  गयी  जिसके

 कारण  कभी  कभी  एक  प्लेटफार्म  से  दूसरे  प्लेटफार्म  पर  जाने  के  जिस  फुट-ओवर  ब्रिज  का  प्रयोग  किया
 जाता  उसके  द्वारा  एक  प्लेटफार्म  से  दूसरे  प्लेटफार्म  तक  पहुंचने  में  लगभग  10-12  मिनट  लग  जाते

 इसके  ये  ब्रिज  कई  स्टेशनों  पर  बहुत  पुराने  हो  चुके  10-12  साल  पहले  के  बने  हुए  मेरा  प्रश्न

 यह  है  कि  जब  आप  विभिन्न  स्टेशनों  पर  री-मॉडलिंग  या  जिस  शब्द  का  भी  उपयोग

 करने  जा  रहे  हैं  तो  इन  स्टेशनों  पर  विशेषतया  जहां  फुट-ओवर  ब्रिज  बड़े  करने  की  आवश्यकता  है  या  जहां  बड़े
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 नहीं  हो  वहां  नये  फुट-ओवर  ब्रिज  लगाने  का  काम  कया  सरकार  प्राथमिकता  के  आधार  पर  अपने  हाथ  में
 साथ  इस  काम  को  जो  अब  तक  नहीं  लिया  गया  तो  उसके  क्या  कारण

 )  श्री
 जैसे  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  मुम्बई  उपनगर  में  यह  बहुत  बड़ी  समस्या  है

 और  दैनिक  यात्रियों  की  संख्या हर  रोज  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  हम  भी  इन  सेवाओं  को  बढ़ाने  के  पूर्ण  प्रयास  कर
 रहे

 जहां  तक  पैदल  उपरिपुलों  की  बात  है  मैं  उनके  सुझाव  से  सहमत  हूं  और  जो
 कुछ  भी  अच्छे  से  अच्छा  इसमें

 किया  जा  सकता  है  वह  हम
 ह॒

 श्री  प्रकाश  बीਂ  अध्यक्ष  साउथ  सेन्‍्ट्रल  रेलवे  के  सांगली  स्टेशन  पर  ये  सभी  सुविधाएं
 अच्छी  तरह  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  इसके  अलावा  क्‍या  निजामुददीन  ट्रेन  को  वहां  रोकने  का  प्रावधान  सरकार  कर
 सकती  मीरज  बेतूल  रेलवे  लाईन  को  ब्राड  गेज  में  बदलने  का  काम  किया  जा  रहा  उसे  कहां  तक

 कम्पलीट  करने  की  उम्मीद  कब  तक  वह  काम  पूरा  हो  जायेगा

 श्री  जहां  तक  स्टाप  की  बात  है  उस  पर  गौर  किया  जा  रहा  है

 श्री  शरद  अध्यक्ष  पैरा  और  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  ग्यारह  स्टेशनों  का  जिक्र
 किया  है  जिनका  नवीकरण  किया  जाना  है  और  उन्होंने  लक्ष्य  प्राप्ति  की  तारीख  एवं  आबंटित  धनराशि  भी  बताई

 मैने  देखा  है  कि  कम  से  कम  पांच  स्टेशनों  की  लक्ष्य  प्राप्ति  की  तारीख  काफी  तेजी  से  नजदीक  आ  रही
 उदाहरण  के  लिए  पुणे  के  लिए  यह  तारीख  30  1992  है--मुश्किल  से  दो  माह--और  जब  हम

 अनुमानित  लागत  और  आबंटित  धन  पर  गौर  करते  हैं  तो  हमें  अनुमानित  लागत  और  आबंटित  धन  में  काफी
 अन्तर  मिलता  पुणे  के  लिए  अनुमानित  लागत  53.01  लाख  रुपये  है  जबकि  आपने  0.12  लाख  रुपये
 आबंटित  इसी  तरह  मुम्बई  बी०्टी०  के  लिए  अनुमानित  लागत  80.39  लाख  रुपये  है  और  आपने  जो  राशि
 आबंटित  की  है  वह  21.20  लाख  रुपये  इसी  तरह  नागपुर  के  लिए  अनुमानित  लागत  228.87  लाख  है  और
 आपने  केवल  38.85  लाख  रुपये  आबंटित  किये  अनुमानित  लागत  और  आबंटित  धन  राशि  के  बीच  इत
 अधिक  अन्तर  को  देखते  हुए  और  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इसकी  लक्ष्य  प्राप्ति  की  तारीख  बहुत  नजदीक  है
 अधिकाश  मामलों  में  यह  1993  या  1994  है  आप  इस  नवीकरण  को  इतने  कम  आबटन  से  लक्ष्य  प्रा  की

 तारीख  तक  कैसे  पूरा  कर

 श्री  मुम्बई  पुणे  और  नागपुर  के  स्टेशनों  जिनका  माननीय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  को

 आधुनिकीकरण  के  लिए  1992-93  के  बजट  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  स्थानों  पर  पहले  से  ही  कार्य

 .  चल  रहा  है  और  प्रगति  पर  कार्य
 पूरा  करने  के लिए  जो  कुछ  भी  आवश्यक  है  वह  आबंटित  किया  गया
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 श्री  अरविंद  अध्यक्ष  मैं  सबसे  पहले  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  समूचे
 स्टेशनों  में  बहुत  ही  सुविधा  की  फुटओवर  ब्रिज  और  टॉयलेट  भी  अच्छे  बने  हैं  लेकिन  उनके  मेनटेनैंस  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  फुटओवर  ब्रिज  के  ऊपर  एक  शौपिंग  सैन्टर  जैसा  चल  गया  पब्लिक  वहां  पर  चल
 नहीं  सकती  क्या  उसकी  बराबर  मेनटेनैंस  के  लिए  कोई  उपाय  या  व्यवस्था  की  किसी  भी  स्टेशन  पर
 जाकर  सब  जगह  मिनी  बाजार  लगा  हुआ  पब्लिक  चल  नहीं  सकती  टायलैट्स  में  लाइट  नहीं
 पानी  की  व्यवस्था  नहीं  क्या  इसकी  मेनटेनैंस  को  कोई  व्यवस्था  की

 श्री  यह  सच  है  कि  कुछ  भागों  में  बिजली  और  अन्य  चीजों  की  कमी  फिर  भी
 हम  महाप्रबईधकों  और  अन्य  संबंधित  लोगों  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  देते  रहे  निर्देश  देते  रहे  हैं  कि  वे  इन
 समस्याओं  पर  ध्यान  रख-रखाव  एक  सतत  और  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  हम  हमेशा  परिसम्पतियों  के
 रख-रखाव  को  उच्च  प्राथमिकता  देते

 श्री  दत्ता  नागपुर  महाराष्ट्र  का  दूसरा  अच्छा  शहर  है  और  जो  रेलवे  स्टेशन  उसका  1991-92  में  जो
 बजट  प्रोवीजन  उसके  मुताबिक  काम  नहीं  नागपुर  का  दूसरा  कौटन  मार्केट  की  तरफ  से  जो  रिनोवेशन
 का  काम  था  वह  भी  नहीं  हुआ  नागपुर  रेलवे  स्टेशन  के  काम  के  लिए  बजट  में  कम  प्रावधान  रखा  है  और
 काम  पूरा  नहीं  हो  रहा  क्या  आप  इस  साल  में  वह  काम  पूरा  करने  वाले

 श्री  इस  नवीकरण  को  31-3-1993  को  पूरा  करने  का  लक्ष्य  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  रेल
 विभाग  निर्धारित  समय  पर  इस  कार्य  को  पूरा

 रेलगाड़ियों  का  बिलम्ब  से  चलना

 *189.  श्री  भगवान  शंकर

 डा०  सुधीर

 क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  भर  में  महत्वपूर्ण  मेल  और  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियां  तथा  विशेषतः  इलाहाबाद-मुम्बई
 मार्ग  पर  चलने  बाली  मुम्बई  मेल  रेलगाड़ी  प्रायः  बिलम्ब  से  चलती

 क्या  रेलगाड़ियों  को  छोड़ने  के  मामले  में  यात्रीगाड़ियों  की  तुलना  में  मालगाड़ियों  को  तरज़ीह  दी  जाती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 ऐसे  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  जिससे  रेलगाड़ियां  निर्धारित  समय-सारणी  के  अनुसार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  हावड़ा-बम्बई  मेल  का
 समयपालन  संतोषजनक  नहीं  रहा
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 जी

 प्रश्न  नहीं

 इस  आशय  के  अनुदेश  पहले  से  ही  हैं  कि  कड़ी  नजर  और  चौबीसों  घंटे  निगरानी  रख  कर  समयपालन

 1७
 बनाये  रखा

 श्री  भगवान  शंकर  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  उत्तर  देने  का  प्रयास  किया  है  वह  स्वयं
 में  बड़ा  असन्तोषजनक  उन्होंने  यह  तो  स्वीकार  किया  ही  है  कि  हावड़ा-बम्बई  मेल  का  समयपालन  संतोपजनक

 नहीं  है  लेकिन  बाकी  गाड़ियों  का  संतोषजनक  मूल  प्रश्न  यह  था  कि  जो  महत्वपूर्ण  एक्सप्रैस  मेल  और

 सुपरफास्ट  गाड़िया  वे  सामान्यतः  लेट  चल  रही  मैं  स्पैसोफिकली  कहना  चाहूंगा  कि  राजधानी  एक्सप्रैस
 ए०पी०  झेलम  पंजाब  अवध  एक्सप्रैस  जो  अब  बम्बई-बांद्रा  एक्सप्रैस
 कहलाती  ये  सभी  गाड़ियां  विलंब  से  चल  रही  हैं  जिसके  कारण  यात्रियों  को  भारी  असुविधा  होती
 कभी-कभी  बड़ा  अनर्थ  हो  जाता  अमानवीयकृत  हो  जाता  किसी  को  मौत  या  गमी  में  पहुंचना  किसी
 को  अपने  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  कार्य  से  पहुंचना  होता  गाड़ियां  अकसर  लेट  हो  जाती  अकसर  गाड़ियां  4-4,
 6-6  और  8-8  घंटे  लेट  हो  जाती  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  राजधानी  ए“पी०

 झेलम  पंजाब  छत्तीसगढ़  एक्सप्रैस  और  गोरखपुर  अवध-बांद्रा  एक्सप्रैस  गाडियां  पिछले
 छः  महीने  में  एक  घंटे  से  ज्यादा  विलम्ब  से  कितने  दिन  चली  हैं  यह  बताया

 मंत्री  वैसे  तो  मैं  आपको  बधाई  देना  चाहता  आपने  जो  अवध  से  बम्बई  के  लिए  एक  एक्सप्रैस
 गाड़ी  चलाई  है  जिसे  अवध-बान्द्रा  एक्सप्रैस  कहते  लेकिन  अवध  एक्सप्रैस  सहित  सब  गाड़ियों  के  प्रायः

 बिलम्ब  से  चलने  के  कारण  यह  सुविधा  लोगों  को  पर्याप्त  रूप  से  नहीं  मिल  पा  रही  जब  लोग  अपने  गंतथ्य
 पर  विलम्ब  से  तो  उनके  कार्य  का  बहुत  नुकसान  होता  अतः  मैं  फिर  वही  अपना  प्रश्न  दोहराता  हूं  कि
 पिछले  छः  महीने  में  ये  गाड़ियां  कितने  दिन  एक  घंटे  से  ज्यादा  बिलम्ब  से  चली

 श्री  महोदय  हमें  समयपालन  पर  बहुत  चिन्ता  समयपालन  यात्रियों  का बचाव  और  सुरक्षा
 पर  उचित  ध्यान  होना  चाहिए  और  हम  इस  पर  निगरानी  रख  रहे  हैं  और  एक  समय  तो  समयपालन  की  दर  7  से

 72  प्रतिशत  अब  यह  85  प्रतिशत  हो  गई  है  और  कुछ  गाड़ियों  में  तो  यह  9  प्रतिशत  से  भी  अधिक  हो

 गई  फिर  भी  हम  इस  समय  पालन से  संतुष्ट  नहीं  हैं  और  समयपालन  को  कायम  रखने  के  उत्तरदायी
 कर्मचारियों  पर  कार्यवाही  की  गई  है  और  हम  इस  पर  नजर  रख  स्हे  महोदय  इसके  अतिरिक्त  कुछ  बातें  रेलवे
 के  बस  में  नहीं  होती  जिसके  कारण  समयपालन  नहीं  हो  पाता  जैसे  कि  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  कम  दूरी  की
 गाड़ियों  के  यात्री  घुस  जाते  हैं  ओर  चेन  खींचते  चेन  खींचना  समय  पालन  न  होने  का  एक  प्रमुख  कारण

 इसके  अलावा  कुछ  घटनाएं  और  दुर्घटनाएं  होती  रहती  इन  सभी  कारणों  की  ओर  ध्यान  दिया
 जाता  इसी  कारण  समयपालन  नहीं  हो  लेकिन  जहां  तक  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  है  कि  राजधानी  या

 ए०पी०  एक्सप्रैस  या  अन्य  गाड़ियां  छः  महीने  के  दौरान  कितनी  बार  एक  घंटा  विलम्ब  से  मेरे  पास  यह
 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  मैं  इसे  बाद  में
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 मा

 श्री  भगवान  शंकर  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने जैसा  अभी  अपने  उत्तर  में  बताया  कि  एक्सीडेंट  के
 कारण  भी  गाड़ियां  लेट  होती  तो  मैं  फिर  पूछना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  किनते  दिन  पिछले  छः  महीने  में  एक्सीडेंट

 है

 के  कारण  गाड़ियां  एक  घंटे  से  अधिक  लेट  चली  यह

 अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने बताया  कि  इनके  पास  वह  रिकार्ड  यहां  नहीं  होता  मंत्री
 आपको  वह  लिखकर  इसके  अतिरिक्त  और  पूछना  है  तो

 श्री  भगवान  शंकर  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 गाडियां  ठीक  टाइम  पंक्ुअली  इसके  लिए  क्या  उपाय  किए  हैं  और  जिन  अधिकारियों  के  कारण  गाड़ियां
 विलम्ब  से  चली  हैं  और  जो  इस  विलम्ब  के  लिए  जिम्मेदार  उनके  खिलाफ  क्‍या  एक्शन  लिया  गया

 अध्यक्ष  कार्यवाही  करने  के  संबंध  में  पहले  ही  कहा  गया  है  कि  आप  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  कर
 रहे

 श्री  जैसा  कि  मैने  हस  पुनीत  सभा  को  सूचित  किया  कि  समयपालन  कायम  रखना
 है  और  रेल  प्रशासन  का  यह  दायित्व  है  और  संचालन  संबंधी  कामों  में  लगे  सभी  को  सतर्क  किया  गया  है  ताकि
 समयपालन  कायम  रखा

 श्री  पीटर  जीਂ  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  को  देखते  हुए  मैं  उनका  ध्यान  उनके  द्वारा  दिये
 गये  उत्तर  महोदयਂ  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  जो  कि  बहुत  भ्रामक

 अनेक  गाड़ियां  मेल  और  गुवाहटी  रेलवे  स्टेशन  से  शुरू  होकर  बम्बई  कलकत्ता
 जाने  वाली  गाड़ियां  रोजाना  कम  से  कम  पांच  घंटे  विलम्ब  से  चलती  हैं  और  यह  उत्तर  देना  महोदयਂ  बहुत
 भ्रामक  है  और  मेरे  विचार  से  यह  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  कहना  ठीक  नहीं  वे  गुवाहटी
 अक्सर  या  सात  घंटे  विलम्ब  से  आ  रही  माननीय  मंत्री  इस  से  कैसे

 श्री  मैं  समयपालन  के  मामले  में  समझौता  नहीं  पूर्वी  क्षेत्र  के  बारे  में  माननीय  सदस्य
 का  कथन  सही  लेकिन  मैं  इसका  ध्यान

 श्री  भुवनचन्द्र  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  न ेकहा  है  कि  गाडियां  विलम्ब  से  नहीं  चल  रही
 मैं  इस  उत्तर  को  देखते  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  की  परिभाषा  क्या  अगर  गाड़ी
 5  मिनट  या  10  अथवा  15  मिनट  विलम्ब  से  चल  रही  है  तो  क्या  इसे  समय  पालन  माना  जाता  है  या

 अगर  सुपरफास्ट  गाड़ियां  15  20  मिनट  या  आधा  घंटा  विलम्ब  से  चल  रही  हैं  और  दंगे  जैसी  गैर

 प्राकृतिक  घटनाएं  नहीं  हुई  हैं  तो  ऐसी  स्थिति  में  क्या  मंत्री  महोदय  सभा  को  यह  आश्वासन  देंगे  कि  वह  यह  प्रभार
 वापस  कर

 अध्यक्ष  क्या  आप  प्रभार  वापस  कर  सकते

 श्री  यह  संभव  नहीं

 श्री  चिरंजीलाल  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  एक  प्रश्न  के  उत्तर  मे ंकहा  कि समयपालन  कायम

 रखा  जाना  है  और  उन्होंने  इस  संबंध  में  उत्तरदायी  अधिकारियों  के खिलाफ  कार्यवाही  की  माननीय  मंत्री  सभा
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 +कमलाभत

 का है 5०

 ग्ग्ग्ग्प्््णण  तन

 को  बताएं  कि  कितने  अधिकारियों  या  कर्मचारियों  को  सजा  दी  गई  या  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  यदि

 की  गई  तो  क्‍या  सजा  दी  गई  क्या  उनको  निलंबित  किया  गया  क्‍या  उनसे  कोई  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  है

 a
 या  कोई  जुर्माना  लगाया  गया

 |

 जी

 श्री  महोदय  गाड़ियों  के  सही  समय  से  चलने  के  लिए  उत्तरदायी  कर्मचारियों  को  सतर्क  कर
 दया  गया  उन  पर  कार्यवाही  करने  का  यह  अर्थ  नहीं  है  कि  हमने  उन  पर  कोई  सजा  थोंपी  इत्यादि  ।  फिर

 भी  मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  इस  संबंध  में  कितने  उत्तरदायी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  गई ः

 ]

 श्री  राम  निहोर  माननीय  अध्यक्ष  पटना  से  नई  दिल्‍ली  तक  आने  वाली  श्रमजीवी  ट्रेन  प्रायः
 3-4  घंटे  डेली  लेट  रहती  अगर  आप  इसका  समय  बदल  कर  इसे  दोपहर  को  तीन  बजे  पटना  से  चलायेंगे
 तो  वह  वाराणसी  शाम  को  6  बजे  पहुंच  इससे  यात्रियों  को  सुविधा  होगी  क्योंकि  काशी  विश्वनाथ  जो  कि
 बनारस  से  चलती  उसमें  डिफरेंस  1-2  घंटे  का  ही  रहता  यात्रियों  की  सुविधा  का  ध्यान  रखते  हुए  क्या
 आप  इस  पर  विचार

 ]

 श्री  एक  विशेष  मार्ग  पर  चल  रही  विभिन्न  गाड़ियों  को  ध्यान  में  रखकर  समय  सारणी
 तैयार  की  जाती  इसलिए  यह  संभव  नहीं

 ]

 श्री  राजबीर  माननीय  अध्यक्ष  ये  जो  ट्रेनें  लेट  चल  रही  1-2  घंटे  लेट  चलना  इनका  रिवाज
 सा  हो  गया  क्‍या  इसके  पीछे  मंत्री  जी  बतायेंगे  कि  जो  रिजर्व्ड  डिब्बे  एन्सी०  स्‍लीपर  और  एसीਂ  फस्ट

 उसमें  जो  अधिकृत  सवारियां  हो  रहती  उसमें  उनकी  बहुत  चोरियां  हो  रही  उन  चोरियों  के  कारण
 भी  कई  बार  रिपोर्ट  लिखाने  के  लिये  स्टेशन  में  गाड़ियां  रुक  जाती  ऐसे  में  चोर  चोरी  करके  समान  ले  जाते
 इसकी  जिम्मेदारी  आप  किस  पर  क्‍या  ट्रेन  लेट  होने  का  एक  यह  भी  कारण

 |

 श्री  कभी-कभी  कुछ  ऐसे  कारणों  से  भी  विलम्ब  से  चलती  हैं  कि  कुछ  सुविधाएं  सवारी  डिब्बों

 |  में  उपलब्ध  नहीं  तब  यात्री  स्वयं  चेन  खींचते  हैं और  खामी  को  दूर  करने  तक  गाड़ी  को  रोके  रखते

 जहां  तक  चोरियों  का  संबंध  कुछ  मामले  हमारे  जानकारी  में  आए  हमने  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावर्ती
 रोकने  के  लिए  आवश्यक  सावधानियां  बरती

 प्रोਂ  रासा  सिंह  मान्यवर  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  रेलबे  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं
 कि  स्टेशनों  के  ऊपर  लिखा  तो  रहता  सेफूटी  एण्ड  सिक्‍योरिटी  लेकिन  इसके  सर्वथा  विपरीत

 !  अधिकांश  गाड़ियों  में  आचरण  होता  मैं  अजमेर  से  दिल्‍ली  आता  मेल  ज्यों  ही  दिल्‍ली  कैण्ट  से  आगे

 आती  है  तो  आधा-आधा  घण्टे  तक  रुकी  रहती  कह्य  जाता  है  कि  पश्चिम  रेलवे  की  गाड़ियों  को  कोई  तरजीह

 नहीं  दी  जाती  उत्तर  रेलवे  की  गाड़ियों  को  पहले  लिया  जाता  परिणामस्वरूप  गाड़ी  एक  घण्टा  लेट  हो  जाती

 है  और  यहां  संसद  में  आने  में  भी  विलम्ब  होता  है  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  कारण  है  कि  जो  त्वरित  गति
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 वाली  गाड़ियां  उनको  इस  प्रकार  से  अन्य  जोंस  में  जाने  से  रोका  जाता  कया  सरकार  इस  बारे  में  +

 सम्बन्धित  रेलवे  अधिकारियों  को  आवश्यक  निर्देश

 ५१
 श्री  यह  पूर्णतः  संचालन  संबंधी  मामला  है  कि  एक  विशेष  गाड़ी  किस  कारण  से

 बिल से  चल  रही  है  श

 रेल  लाइन  का  अगरतला  तक  विस्तार

 *190.  श्रीमती  बिभू  कुमारी
 श्री  बसुदेव

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  अगरतला  तक  रेल  लाइन  को  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 इस  परियोजना  पर  कब  तक  कार्य  आरंभ  होने  की  आशा  है  और  इसके  पूरा  होने  के  लिए  क्या
 समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  रेल  लाइन  को  कुमारघाट  से
 अगरतला  तक  विस्तार  करने  के  सर्वेक्षण-कार्य  शुरू  कर  दिया  गया  आगे  की  कार्यवाही  सर्वेक्षण  के
 परिणामों  और  आगामी  वर्षो  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 श्रीमती  बिभू  कुमारी  स्पष्ट  कारणों  से  यह  उत्तर  अत्यंत  असंतोषजनक  हमने  1967  से
 ही  रेलवे  लाइन  के  लिए  अनुरोध  किया  है  और  धर्मनगर  को  कुमारघाट  से  जोड़ने  में  22  वर्ष  लोग
 लाभ  कमाने  के  उद्देश्य  से  धन  कमाने  हेतु  जमीन  खरीद  रहे  आप  जानते  हैं  त्रिपुरा  सीमावर्ती  राज्य  है  और
 शरणार्थियों  की  घुसपैठ  बड़ी  समस्या  जब  लाभ  कमाने  के  उद्देश्य  से  इस  प्रकार  जमीन  खरीदी  जाए  तो
 राज्य  के  अन्य  विकास  कार्यों  में  विलम्ब  होता

 मैं  आशा  करती  थी  कि  माननीय  सदस्य  मुझे  बताएंगे  कि  कुल  कितनी  लम्बी  लाइन  बिछाई  जानी

 पहाड़ियां  पूर्व  से  पश्चिम  की  ओर  की  उत्तर  से  दक्षिण  स्वायत्तशासी  जिला  आदिवासी  भूमि
 वन  काफी  और  अन्नानास  के  रोपण  के  तहत  पड़ने  बाली  कितनी-कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण

 होना  राज्य  सरकार  और  शेष  आम  जनता  से  कितनी-कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण  होना

 इस  संबंध  में  मैं  चाहती  हूं  कि  मंत्री  महोदय  बताएं  कि  कुमारघाट  से  अगरतला  को  जोड़ने  में  क्या  अखौरा
 को  भी  जोड़ा  जायेगा  क्योंकि  यह  स्थान  तो  बांग्लादेश  में  है और  इससे  बांग्लादेशी  लोगों  को  एक  और  प्रवेश

 द्वार  मिल  क्‍या  सरकार  ने  सम्पर्क  के  इस  प्रभाव  पर  विचार  किया

 श्री  जब  इस  क्षेत्र  के  माननीय  सदस्य  यहां  पर  थे  तब  निःसंदेह  उन्होंने  प्रयास

 किया  इसी  वजह  से  धर्मनगर  से  कुमारघाट  तक  33  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  पूर्ण  कर  ली  गई

 अब  अगरतला  तक  लाइन  को  बढ़ाने  की  सतत  मांग  पर  कुमारघाट  और  अगरतला  के  बीच  लाइन  बिछाई
 जानी  इस  वित्त  वर्ष  में  हमने  इसे  अन्तिम  स्थल  सर्वेक्षण  के  लिए  शामिल  किया  यह  पहाड़ी  क्षेत्र  है
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 और  अन्तिम  स्थल  स्वेंक्षण  करने  में  कुछ  समय  कुमारघाट  से  अगरतला  की  दूरी  लगभग

 131  किलोमीटर

 श्रीमती  बिभू  कुमारी  क्या  मंत्री  महोदय  अगरतला  के  लिए  लाइन  बिछाने  हेतु  नई  जापानी
 प्रौद्योगिकी  अपनाने  पर  विचार  131  किलोमीटर  की  लम्बाई  अधिक  नहीं  मौजूदा  प्रौद्योगिकी  के
 साथ  अधिक  समय  लगेगा  और  अधिक  लोय  बेघर  आपको  हजार  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  करना

 नई  जापानी  प्रौद्योगिकी  के  तहत  पुलों  पर  रेलवे  लाइन  बिछाने  में  कम  से  कम  भूमि  की  जरूरत

 पड़ती  क्या  वह  अगरतला  को  कुमारघाट  से  जोड़ने  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  पर  विचार

 श्री  नई  प्रौद्योगिकी  अपनाना  बाद  की  बात  अभी  तो  मुख्य  बात  यह  है  कि

 अन्तिम  स्थल  सर्वेक्षण  पूरा  किया  इसके  एक  बार  पूरा  होने  ओर  इससे  होने  वाली  आमदनी  के  पता
 लगने  के  बाद  इसे  स्वीकृति  हेतु  योजना  आयोग  को  भेजा  जहां  तक  भूमि  अधिग्रहण  का  प्रश्न
 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  अन्तिम  स्थल  सर्वेक्षण  के  पूरा  होने  से  पहले  भूमि  कुल  भूमि  आदि
 के  प्रश्न  उत्पन्न  ही  नहीं

 श्री  कबीन्द्र  यह  संतोषजनक  है  कि  रेल  विभाग  नें  अगरतला  तक  रेलवे  लाइन
 बिछाने  के  लिए  सर्वेक्षण  और  अन्य  कार्य  शुरू  किए  लेकिन  केवल  यही  रेलवे  लाइन  देश  के  शेष

 भागों  को  विशेषकर  गुवाहाटी  से  जोड़ती  यह  गुवाहाटी  और  त्रिपुरा  के  बीच  में  समाप्त  होती  पहाड़ी

 भाग  लुमडिंग  से  बदरपुर  तक  इसकी  दूरी  115  किलोमीटर  है  जिसकी  बहुत  खस्ता  हालत  इसलिए
 इस  खराब  पटरी  के  कारण  गाड़ियां  नहीं  चल  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यदि

 अगरतला  तक  लाइन  बिछा  भी  दी  जाए  तो  भी  इसके  पहाड़ी  भाग  को  सुधारे  बगैर  क्‍या  गाड़ियां  नियमित
 रूप  से  चलाई  जा  सकती  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इस  पहाड़ी  भाग  में  सुधार

 हेतु  कोई  कार्यक्रम  शुरू  किया  यह  भाग  बहुत  ही  खस्ता  हालत  में  इसके  लिए  सरकार  कया  करना
 चाहती

 श्री  रेलवे  का  यह  कार्यात्मक  कर्त्तव्य  है  कि  वह  सुनिश्चित  करे  कि  लाइनों  का  रखरखाव
 उचित  हो  और  इसमें  कोई  ढील  न  जहां  तक  लुमडिंग  से  डिब्रुगढ़ं  तक  रेलवे  लाइन  का  संबंध

 हम  वास्तव  में  इस  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  जा  रहे  स्वाभाविक  है  कि  बाद  में
 संतोषजनक  सेवा

 श्री  कबीद्ध  मैं  लुमडिंग  से  डिब्रूगढ़  लाइन  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  मैं

 लुमडिंग-बदरपुर  लाइन  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  जो  एक  पहाड़ी  भाग  मैं  उसकी  बात  कर  रहा  क्‍या
 सरकार  इस  संबंध  में  कोई  कार्यवाही  कर  रही

 श्री  मैंने  भी  पहले  यही  कहा  रेलवे  का  कार्यात्मक  कर्त्तव्य  है  कि  वह  लुमडिंग  से

 बटरपुर  तक  भी  पटरियों  और  उचित  सेवाओं  को  बनाए  रखे  और  ऐसा  किया

 ]

 डा०  रमेश  चनन्‍्द  तोमरः  अध्यक्ष  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  रेलवे  लाइन  को  अगरतला

 तक  बढ़ाया  जा  रहा  लेकिन  बड़े  कष्ट  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  दिल्ली  के  नज़दीक  नौएडा  है  और

 एशिया  का  सबसे  बड़ा  औद्योगिक  क्षेत्र

 अध्यक्ष  नहीं--यह  प्रश्न  अगरतला  का  नौएडा  का  नहीं  ऐसा  नहीं  इधर  से  उधर

 जम्प  मत
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 श्री  सत्यदेव  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  यह  पूरे  देश  का  सवाल  है
 और  अनेक  स्थानों  पर  रेलवे  लाइन  के  लिए  जमीनों  का  अधिग्रहण  किया  जाता

 अध्यक्ष  यह  सवाल  अगरतला  रेल  लाइन  का

 श्री  सत्यदेव  सिंहः  पूरे  देश  से  संबंधित  आप  प्रश्न  तो  पूछने  दीजिए

 डा०  रमेश  चन्द  अध्यक्ष  यह  महत्वपूर्ण  सवाल  ...

 अध्यक्ष  ऐसा  नहीं  होता

 डा०  रमेश  चन्द्र  मैं  आपकी  बात  मानता  ...

 श्री  सत्यदेव  अध्यक्ष  जमीनों  का  अधिग्रहण  अगरतला  हो  या  उत्तर  प्रदेश  रेल  के  विकास
 के  लिए  किया  जाता  उन  ज़मीनों  के  अधिग्रहण  में  कई  बार  विलम्ब  होता  लिटिगेशन्स  होते  मैं  मंत्री
 महोदय  से  जानना  चाहता  जिन  लोगों  की  जमीनों  का  अधिग्रहण  किया  जाता  उन  को  मुआवजा  देने  के

 क्या  आप  इस  बात  का  प्रस्ताव  उनके  परिवार  में  योग्य  और  सक्षम  व्यक्ति  को  सेवा  में  लिया
 जा  ताकि  जमीन  को  लेने  में  जो  लिटिगेशन्स  बढ़  जाती  उनको  किसी  सीमा  तक  कम  किया  जा

 श्री  जिन  वास्तविक  लोगों  की  भूमि  को  पूर्ण  रूप  से  अधिग्रहीत  कर  लिया  गया

 उन्हें  रोजगार  प्रदान  किया  एक  परिवार  से  एक  व्यक्ति  को  आवेदन  करने  पर  रोजगार  दिया  जा  सकता  है
 और  जैसा  कि  आपको  मालूम  ही  है  कि  मुआवजे  का  जहां  तक  संबंध  यह  राज्य  सरकार  के  उन

 अधिग्रहण-अधिकारियों  पर  निर्भर  करता  है  जो  कि  भूमि  आदि  का  अधिग्रहण  करते

 जीवित  कछुओं  ओर  पक्षियों  की  खेप

 *191.  श्री  विजय  छु्णा  हान्डिकः
 श्री  गुरूदास

 क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि

 क्‍या  हाल  हो  मुम्बई  में  जीवित  कछुओं  और  पक्षियों  को  एक  बड़ी  खेप  पकड़ी  गई  थी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  मुम्बई  में  जानवरों  का  ऐसा  व्यापार  गत  कई  वर्षों  से  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  एक  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रखा  गया  है

 विवरण

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  बम्बई  स्थित  वन्यजीब  परिरक्षण  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  वन्य  जीव  कर्मचारियों

 द्वारा  एकत्र  की  गई  आसूचना  के  आधार  पर  राज्य  वन्यजीब  प्राधिकारियों  द्वारा  दिनांक  9.6.1992  को  बम्बई  के

 डॉगरी  क्षेत्र  में  छापा  मारा  गया  छापे  मे  तीन  हजार  आठ  पहाड़ी  और  दो  सौ

 पचास  पकड़  गए  इन्हें  बाद  में  जंगल  में  छोड़  दिया
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 बम्बई  स्थित  इस  मंत्रालय  के  क्षेत्रीय  वन्यजीव  परिरक्षण  कार्यालय  तथा  राज्य  वन्यजीव  प्राधिकारी  भी  वन्यजीवों
 और  उनके  उत्पादों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  प्रयास  कर  रहे  उनकी  सतर्कता  के  फलस्वरूप  इस  प्रकार
 के  अवैध  व्यापार  के  मामल्लों  को  समय-समय  पर  बम्बई  में  पकड़ा  गया

 है

 वन्य  पशुओं  तथा  उनके  उत्पादों  के  अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  या  प्रस्तावित  उपायों  में

 |
 00५  शामिल

 (1)  जीवन  और  सम्पत्ति  की  सुरक्षा  तथा  संग्रहालयों  और  चिड़ियाघरों  में  प्रदर्शन  जनता  के  शैक्षिक्त  तथा
 प्रबंध  के  प्रयोजनों  कों  छोड़कर  सभी  वन्यजीवों  के  शिकार  पर  वन्यजीव

 एस

 Cre

 अधिनियम  के
 अन्तर्गत  प्रतिबंध  वन्यजीव  अधिनियम  के  चोरी-छिंपे  शिकार  और

 अवैध  व्यापार  से  संबंधित  विभिन्न  अपराधों  के  लिए  दण्ड  आर  खा  को  और  अधिक  कठोर
 के  लिए  संशोधन  किया  गया

 (2)  वन्यजीषों  की  दुर्लभ  और  संकटापन्न  प्रजातियों  के  उत्पादों  का  अन्रई्टीय  और  आन्तरिक  व्यापार  पर
 प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  वन्यजीव  परिरक्षण  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को  वन्यजीव  उत्पादों  के
 व्यापार  के  विनियम  और  नियंत्रण  में  शामिल  किया  जाता

 (3)  राज्यों  में  चोरी-छिपे  शिकार  रोधी  आधार  धूत  ढांचे  को  मजबूत  बनाया  गया  राज्यों  को
 के  चोरी-छिपे  शिकार  का  और  अवैध  व्यापार  के  नियंत्रणਂ  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम

 के  तहत  चोरी-छिपे  शिकार  रोधी  आधारभूत  ढांचे  को  घूक॒बूत  बनाने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की
 वित्तीय  वर्ष  1992-93  से  निधियों  के  साथ  इस  स्कीम  को  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  को

 हस्तांतरित  कर  दिया  गया

 (4)  भारत  सरकार  ने  वन्यजीव  उत्पादों  की  निगरानी  तथा  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  को  विनियामित  छरने
 के  लिए  चार  क्षेत्रीय  और  तीन  उप-द्षेत्रीय  कार्यालयों  की  स्थापना  की  वे  वन्यजीबों  तथा  उन
 बने  उत्पादों  के  लाइसेन्सशुदा  व्यापारियों  के  स्टाक  की  भी  अचानक  जांच  करते

 (5)  सीमावर्तीं  क्षेत्रों  में  वन्‍्यजीवों  के  संरक्षण  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  भारत-तिब्बत  सीमा  बल  और
 सेना  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाता

 (6)  चोरी-छ़ि  शिकाऊूर्ता
 ऑ  और  अवैध  व्यापारियों  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  करने  के  लिए  नकद

 पुरस्कार  देने  का* एक  प्रणाली  शुरू  की  गई

 (7)  वन्यजीव  1972  में  1991.  में  संशोधन  करने  से  पूर्व  केवल  राज्य  सरकार
 के  कर्मचारियों  को  सक्षम  न्यायालय  में  अपराधों  के  खिलाफ  शिकायत  दायर  करने  का  अधिकार

 दिया  गया  अब  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  को  भी  शिकायत  दायर  करने  का  अधिकार  दे

 दिया  गया

 श्री  विजय  कृष्ण  अध्यक्ष  जो  कुछ  भी  उजागर  हुआ  वह  तो  के  बराबर  मुम्बई
 तो  केवल  एक  पारगमन  केन्द्र  आपूर्ति  मुख्य  रूप  से  हमारे  राष्ट्रीय  पार्कों  और  अभ्यारण्यों  से  होती  जैसा  कि

 हमने  अभी  हाल  ही  में  रणथम्बोर  राष्ट्रीय  पार्क  के  मामले  में  देखा  जहां  पर  काफी  समय  से  बाघों  उनकी
 खालों  और  हड्डियों  के  लिए  शिकार  किया  जा  रहा  पुलिस  द्वारा  ये  चीजे  जब्त  की  गई  क्या  मैं  माननीय

 :  थंत्री  से  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  विशेष  तौर  पर  राष्ट्रीय  पार्कों  और  अभ्यारण्यों  के  लिए  जहां  जानवर  मानव

 !  ए
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 सामीप्य  के  आदी  हो  गये  हैं  और  सामान्यतः  वे  मनुष्यों  की  वहां  घुसपैठ  से  कतराते  नहीं  हैं  और  बिना  किसी

 शंका  के  आसानी  से  अवैध  शिकार  का  निशाना  बन  जाते  शिकार  रोधी-दल  गठित  करने  पर  गंभीरता  से
 विचार  \

 श्री  कमल  यह  ठीक  है  कि  मुम्बई  इसके  लिए  मुख्य  परागमन  केन्द्र  अभी  हाल  ही  में  रणथम्ह्नोर
 4

 से  चोरी-छिेपे  शिकार  करने  का  एक  मामला  पकड़ा  गया  के  महानिरीक्षक  की  देख-रेख  में
 1 कार्य-दल  का  गठन  किया  गया  चाहें  वह  राष्ट्रीय  उद्यान  हो  अथवा  अभ्यारण्य  हो  या  फिर  कोई  और

 वन्य  जीवन  की  सुरक्षा  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  ही  बनती  कुछ  सहायक-योजनायें  केन्द्र  द्वारा
 राज्यों  को  अन्तरित  की  जा  रही  वन्य-जीवन  की  सुरक्षा  के  लिए  कुछ  अन्य  योजनाओं  की  भी  केद्दर  द्वारा
 सहायता  की  जा  रही  एकत्रित  सूचना  के  अनुसार  चोरी-छिपे  शिकार  करने  की  घटनाओं  में  तेजी  आई  हम

 तथ्यों  पर  नजर  रखे  हुए  सैन्य-बलों  और  अर्धसैनिक  बलों  अथवा  इसी  प्रकार  को  अन्य  व्यवस्था  के  कई
 लाभ  और  हान्यां  हैं  क्योंकि  जिस  प्रकार  के  हथियार  उन्हें  प्रयुक्त  करने  होंगे  अथवा  कर्नाटक  के  वीरप्पन  गैंग
 जैसे  समूहों  के  साथ  जैसी  मुठभेड़ों  का  सामना  करना  पड़ेगा  उसके  लिए  उन्हें  प्रशिक्षण  देने  का  प्रश्न  इस
 पर  भली  प्रकार  से  विचार  किया  जा  रहा  है  और  सरकार  सभी  पहलुओं  पर  विचार  कर  रही

 श्री  विजय  कृष्ण  क्‍या  माननीय  मंत्री  से जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  नीति  के  रूप  में  और
 अधिक  लोगों  को  इस  बारे  में  जागरुक  बनाने  के  लिए  पकड़े  गय  वन्य  जीव  उत्पादों  को  सार्वजनिक  रूप  से  नष्ट

 करने  पर  विचार  क्योंकि  संग्रहालय  में  इन  चीजों  का  रख-रखाव  सरकार  के  इरादे  की  महत्ता  को  कम
 करेगा  और  इन  घृणित  गतिविधियों  में  सरकार  को  एक  अनचाहा  पक्षकार  बना

 श्री  कमल  नाथः  कुछ  पकड़ी  गई  चीजें  जैसे  हाथी  सींग  आदि  सरकार  के  पास  हैं  और  दोनों  हो

 बाते  हैं  क्योंकि  कुछ  राज्य  सरकारों  के  पास  करोड़ों  रुपये  के  हाथी  दांत  वे  इसकी  बिक्री  करने  की  स्वीकृति
 चाहती  लेकिन  हमने  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  क्योंकि  इसका  अर्थ  शायद  यह  होगा  कि  हम  वही  चीजें
 बाजार  में  फिर  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  जो  हमने  बाजार  से  जब्त  की  मेरे  विचार  में  उन  मर्दों  से  सार्वजनिक  रूप
 से  छुटकारा  पाने  का  प्रश्न  राष्ट्रीय  प्रश्न  है  और  मैं  इस  बारे  में  पूर्ण  रूप  से  आश्वस्त  नहीं  हूं  कि  कह  सरकार
 निश्चय  के  अनुरूप  ही  लेकिन  हम  तेजी  से  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  हमें  इन  चीजों  का  क्या  करना

 क्या  हम  इन्हें  संग्रहालयों  में  रख  सकते  हैं  अथवा  उन्हें  प्रशिक्षण  केन्द्रों  अथवा  विद्यालयों  या  अन्य  इसी
 प्रकार  के  संगठन  को  दे  इसकी  हम  जांच  कर  रहे

 )

 श्री  विजय  कृष्ण  क्या  जन-जागरण  के  आंदोलन  के  रूप  में  आप  इन्हें  नष्ट  कर

 श्री  कमल  ऐसा  पहले  किया  गया  जैसाकि  मैंने  कहा  हम  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहे
 लेकिन  ऐसी  वस्तुओं  के  लिए  बल्कि  कुछ  चुनिंदा  चीजों  को  सार्वजानिक  रूप  से  नष्ट  करने  के  लिए  विचार
 कर  रहे

 श्री  दाऊ  दयाल  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि

 नभचर  और  तीनों  प्रकार  के  पशु-पक्षियों  पर  इन  पिछले  10  सालों  में  संकट  बढ़ा  अनेक

 पशु-पाक्षियों  की  प्रजातियां  समाप्त  हो  गई  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हम  देखेंगे  कि  शिकार  करने  वालों

 के  पास  कौन  से  शस्त्र  मानवीय  मंत्री  गेंग  के  गेंग  चलते  हैं  और  उसके  बावजूद  आप  उन  गेंग  वालों  को
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 नहीं  इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  शीघ्र  से  शीघ्र  इस  प्रकार  की  व्यवस्था
 ह“ँगे  कि  फोरेस्ट  के  व्यक्तियों  को  शस्त्र  प्रोवाइड  भाग  ख  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  आपने  अपने  जवाब

 कहा  है  कि  बम्बई  और  देश  के  अनेक  भागों  में  आपने  लाइसेंस  प्रोवाइड  किए  उनको  आप  समय-समय
 श्र  चैंक  करते  तो  कृपा  करके  ऐसे  दुलर्भ  पक्षी  जो  हिन्दुस्तान  से  समाप्त  होते  जा  रहे  हैं  उनके  लाइसेंस  को
 आप  तुरंत  रदद  कर  दें  वरना  कई  पक्षी  जो  अब  अलग  हो  गए  हैं  वे  हिन्दुस्तान  को  देखने  का  नहीं

 विदेशों  में  व ेअब  महंगी  कीमत  पर  जा  रहे  आपके  लाइसेंस  होल्डर  वाले  व्यक्ति  उन  पशु  पक्षियों  को  विदेशों
 में  भारी  कीमत  पर  बेच  रहे  क्या  आप  ऐसे  लाइसेंस  रद्द  करेंगे  या

 श्री  कमल  अध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इसमें  रुकावट  लानी
 पर  ये  जो  लायसेंस  दिए  जा  रहे  ये  हर  चीज  के  लिए  नहीं  हर  पशु-पक्षी  के  लिए  नहीं  ये

 लायसेंस  उन्हीं  पक्षियों  के  लिए  हैं  जो  अप्रृूष्ड  लिस्ट  के  शेड्यूल  वन  और  टू  में  नहीं  दिए  इनकी  भी
 समय  समय  पर  जांच  होती  ताकि  जो  प्रोहिबिटेड  आइटम्स  जानकारी  प्राप्त  की  जा  सके  कि  क्या  व्यापार  हो
 रहा

 जहां  तक  फोरेस्ट  गार्ड  का  प्रश्न  उनको  आर्म्स  प्रोवाइड  करने  की  जहां  तक  बात  इस  के  लिए  एक
 योजना  विचारधीन  कुछ  आर्म्स  प्रोवाइड  भी  किए  गए  लेकिन  एक  अलग  से  फोर्स  बनाई  जाए  नेशनल

 पार्स  के  लिए  यह  योजना  विचाराधीन  वैसे  राज्य  सरकार  की  पुलिस  वन  अधिकारी  और  फोरेस्ट  गारईस
 उनकी  मदद  ले  सकते

 श्री  वीरेन्द्र  अध्यक्ष  जानवरों  की  तस्करी  करने  कुछ  वाले  व्यापारी  जो  विदेशों  में  जानवरों  की  खालों
 और  जानवरों  की  तस्करी  करते  वे  आदिवासियों  और  वनवासियों  की  प्रोत्साहित  करके  उनसे  जंगली  जानवरों

 जो  राष्ट्रीय  पहचान  के  जानवर  पशु-पक्षी  उनका  शिकार  करवाते  आदिवासी  और  वनवासी  यह  नही
 जानते  हैं  कि  इनका  शिकार  करना  अपराध  जबकि  उसके  पीछे  तस्करों  की  एक  बहुत  बड़ी  चाल  होती
 कांसपीरेसी  होती  जांच  के  दौरान  ऐसे  लोगों  को  पकड़ने  का  काम  किया  जाता  है  जो  निरपराध  लोग  होते
 जबकि  मूल  अपराधी  तस्कर  होते  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  वनवासियों  और
 आदिवासियों  को  जो  तस्करों  के  प्रोत्साहन  से  शिकार  करते  उनको  पकड़ा  जाता  क्या  जो  वास्तविक  अपराधी
 और  बडयंत्रकारी  उनके  खिलाफ  भी  कार्यवाही  करने  की  व्यवस्था

 अध्यक्ष  अपराधियों  को  बढ़ावा  देने  वाले  को  भी  सजा  मिलनी

 श्री  कमल  अध्यक्ष  यह  बात  सच  है  कि  बनवासियों  और  आदिवासियों  का  एक  प्रकार  से

 यह  शोषण  ही  बड़े-बड़े  तस्कर  और  व्यापारी  जो  इन  कामों  से  जुड़े  हुए  वे  इनको  इंस्पायर  करते  हैं  और  ये

 लोग  शिकार  करते  लेकिन  जब  मुकदमा  चलता  है  तो  केवल  आदिवासियों  और  वनवासियों  पर  ही  मुकदमा
 नहीं  बल्कि  जो  बड़े  बड़े  व्यापारी  उनकी  भी  पूरी  जांच  होती  इस  काम  में  कभी  कभी  कठिनाई
 आती  जब  कोई  विटनेस  नहीं  पर  यह  बात  पक्की  है  कि  जो  बड़े  बड़े  व्यापारी  उन  पर  भी  मुकदमा
 चलाया  जाता  उनकी  भी  पूरी  जांच  की  जाती
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 लिखित  उत्तर  2।  1992
 जमा

 ]

 श्री  रमेश  महोदय  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  वन्यजीव  उत्पादों  में  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  को
 विनियंत्रित  करने  तथा  ठस  पर  निगाह  रखने  हेतु  चार  क्षेत्रीय  कार्यालय  और  तीन  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलेः  गये

 लेकिन  यही  पर्याप्त  नहीं  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  वन्य  जीव

 {
 उत्पादों  के  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  को  विनियंत्रित  करने  तथा  उस  पर  नियंत्रण  रखने  हेतु  और  अधिक  कार्यालय  खोलनिर
 पर  विचार  कर  रही

 श्री  कमल  क्षेत्रीय  कार्यालय  और  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय  तो  हैं  ही  लेकिन  हम  विशेष
 बाघों  और  गैंडों  के  तथा  कुछ  अन्य  प्रमुख  जानवरों  के  चोरी-छिपे  शिकार  की  घटनाओं  में  तेजी  आने  के  बारे  में
 चिंतित  हम  इस  पर  विचार  इस  पर  विचार  नहीं  हुआ  है  और  हम  इस  पर  विचार

 श्री  सूरज  अध्यक्ष  क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  आदिवासी  रिवाजों  के  अनुसार  जे
 आदिवासी  जंगलों  में  रहते  त्यौहारों  के अवसर  पर  उनको  शिकार  करने  का  सांस्कृतिक  अधिकार  है  और  वे
 जानवरों  का  शिकार  करते  उस  समय  भी  वन  विभाग  के  लोग  उनके  ऊपर  मुकदमा  दू्भधर  कर  देते  क्या
 सरकार  ऐसी  चीजों  आदिवासियों  की  जो  संस्कृति  का  अधिकार  है  उसकबूडभ्मुरक्षा  उस  समय  परम्परागत
 तरीके  से  वे  शिकार  करते  उस  समय  मुकदमा  न  क्या  सरकार  इले  पर  कोई  ठ्यवस्था  करना  चाहती

 श्री  कमल  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  मैं  इस  पर  जरूर
 विचार

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड

 *183.  श्री  नीतीश

 श्रीमती  सरोज

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  ब्लैक  बोर्डਂ  के  दिस्ताड़  हेतु  कोई  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  कार्यक्रम  को  प्रभावी  रूप  से  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 और

 इस  कार्यक्रम  को  पूरे  देश  में  कार्यान्‍न्वित  करने  हेतु  कया  समय-सीमा  निर्धारित  की  गयी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन

 से  एक  विवरण  संलग्म
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 30  1914  लिखित  उत्तर
 Ee  ल्‍अऊ  _..  विवरण  फ७9फछ$ः

 विवरण

 आ र्प्शिन  ब्लैकबोर्ड  की  योजना  को  जारी  रखने  तथा  इसका  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  बाकी  के
 सभी  प्राइमरी  स्कलों  को  शामिल  किया  जा  सके  तथा  साथ  ही  जहां  कहीं  नामांकन  को  देखते  हुए  आवश्यक

 bye
 वहाँ  स्कूलों  में  3  कमरे  तथा  3  शिक्षक  उपलब्ध  कराये  जा  इस  योजना  का  विस्तार  कर  निधियों  की

 उपलब्धता  के  आधार  पर  आठवीं  योजना  के  दौरान  इसमें  उच्च  प्राइमरी  स्कूलों  को  भी  शामिल  करने  का
 प्रस्ताव

 योजना  .  को  प्रभावी  रूप  से  कार्कन्थित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 (i)  प्रदान  की  गई  सामग्री  का  उपयोग  करने  में  शिक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  विशेष

 प्रशिक्षण  कार्यक्रम  तैयार  किए

 (ii)  शिक्षण-अध्ययन  सामग्री  को  बदलने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  आकस्मिक  व्यय  प्रदान  करने  का
 आप्रह  किया

 (iii)  पाद्यचर्या  तथा  स्थानीय  आवश्यकताओं  से  सम्बन्धित  सामग्री  की  खरीद  के  लिए  लचीला  रूख
 अपनाया

 (५)  लड़कियों  के  दाखिले  को  बढ़ावा  देने  तथा  उन्हें  पढ़ाई  में  बनाएं  रखने  के  लिए  कम-से-कम
 50%  महिला  शिक्षकों  को  नियुक्त  किया

 अम्बेडकर  जन्म  शताब्दी  समारोह  े
 *184.  श्री  राम  जिलास  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  की  जन्म  शताब्दी  रेलवे  में  मनाने  हेतु
 कोई  विशेष  कार्यक्रम  तैयार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्री  सी०  केਂ  जाफ़र  जी

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 “  रेलों  पर  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  के  जन्म  शताब्दी  समारोहों  का  Pd नीचे  दिया  गया

 (i)  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  के  विचारों  /  दृष्टिकोण  का  विवेचम  करने  के  जाने-माने

 व्यक्तियों  को  आमंत्रित  श्रेत्रीय  रेलों  और  मंडलों  के  मुख्यालयों  तथा  उत्पादन  इकाइयों  में

 रेल  कर्मचारियों  के  बीच  सेमिनार  आयोजित

 (0)  स्टेशनों  /  कर्थोिलयों  और  रेलवे  कालोनियों  में  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  के  विच्तारों  का

 प्रमुखक्र  से  प्रदर्शित

 (॥)  कंप्यूटरीकृत  टिकटों  के  पीछे  रत्न  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  शताब्दी  वर्ष

 1990-91”  मुद्रित
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 जैपपपपप"५थिश//श/णय-र  —— न  मनन  नमन  न नम-न-मम-मं+-_म+++<नानम-मं«-नम+म«ंक्‍मममम_म_म+_म

 (iv)  राष्ट्रीय  साक्षरता  अभियान  कार्यक्रम  के  रेलों  पर  ग्रुप  के  कर्मचारियों  के  लिए  विशेष
 ५

 साक्षता  अभियान

 (५)  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  कर्मचारी  हित  निधि

 है स्वीकृत  की  जाने  वाली  छात्र-वृत्तियों  का  प्रतिशत  अनुसूचित  जाति  के  कर्मचारियों  श  |
 मामले  में  12-1>-  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  के  मामले  में

 5  प्रतिशत  से  7-1>  प्रतिशत

 बहुमुखी  अभियान  जिसमें  रेल  कर्मचारियों  के  बच्चों  के  लिए  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  तथा
 मेडिकल  /  सिविल  इंजीनिययी  और  विद्युत  इंजीनियरी  कर्मचारियों  द्वारा  रेलवे  कालोनियों  का
 रख-रखाव  और  अनुरक्षण  शामिल

 ग्रुप  और  ग्रुप  की  कोटियों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के
 बकाया  रह  गए  को

 जनसंख्या  वृद्धि

 *185,  श्री  डीਂ  वेंकटेश्वर  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  जनसंख्या  निर्देश  ब्यूरो  रेफेरैन्स  द्वारा  भारत  में  जनसंख्या-वृद्धि  की

 प्रकृति  के  अध्ययन  के  आधार  पर  तैयार  की  गई  एिपोर्ट  की  जांच  कर  ली

 यदि  तो  तत्संबंधी  निष्कर्ष  क्या  और

 जनसंख्या  वृद्धि  को  प्रभावी  ढंग  से  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एलਂ  से  रेफरेंस  ब्यूरो
 की  वर्ल्ड  फूलेशन  डेटाशीट*  नामक  रिपोर्ट  के  अनुसार  भारत  की  जनसंख्या  वर्ष  1992,  2010  और

 2025  में  क्रमशः  88  करोड़  26  117  करोड़  2।  लाख  और  138  करोड़  3।  लाख  दिखाई  गई  रिपोर्ट

 में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  1992  में  भारत  में  प्रति  तीस  हजार  आबादी  पर  30  की  जन्म  दर  तथा  2  प्रतिशत

 की  सहज  वृद्धि  दर  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 भारत  सरकार  देश  में  जनसंख्या  की  मौजदा  उच्च  वृद्धि  दर  से  बहुत  चिन्तित  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को

 नई  गतिशीलता  प्रदान  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  कार्य  योजना  तैयार  की  है  जिसका  सभी  राज्यों
 राय  क्षेत्रों  द्वारा  अनुमोदन  किया  गया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  भी  इस  बात  पर  सहमति  व्यक्त  की  है  कि

 जनसंख्या  समस्या  को  सर्वोपरि  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  आधार  पर  हल  किया  जाना  जनसंख्या  से  संबंधित

 सभी  विषयों  पर  विचार  करने  और  राष्ट्रीय  जनसंख्या  नीति  तैयार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  एक
 समिति  गठित  की  गई  आठवीं  पंचक्वीय  योजना  में  जनसंख्या  नियंत्रण  को  उच्चतम  प्राथमिकता  प्रदान  की  गई
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 पुलिस  कर्मियों  द्वारा  निःशुल्क  यात्रा

 ५  *188.  श्री  मुमताज  अंसारीः  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे

 F  4  क्‍या  सरकार  ने  पुलिस  कर्मियों  को  ड्यूटी  के  समय  रेलगाड़ियों  में  निःशुल्क  यात्रा  करने  की

 सुविधा  प्रदान  की

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  रेलवे  में  वर्षषार  और  डिवीजनवार  ऐसे  कितने
 व्यक्तियों  पर  जुर्माना  किया  और

 सरकार  उन्हें  बिना  ड्यूटी  के  बिना  टिकट  यात्रा  करने  से  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही

 रेल  मंत्री  सी०  केਂ  जाफ़र  अलग-अलग  राज्यों  से  संबंधित  राजकीय  रेलवे

 पुलिस  के  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  जिन्हें  रेलों  पर  सुरक्षा  के  सिलसिले  में  अक्सर  यात्रा  करनी
 पड़ती  ड्यूटी  पर  यात्रा  करने  के  लिए  ड्यूटी  पास  दिये  जाते  हैं  जिन  पर  यात्रा  की  आधिकारिक

 निर्धारित  होती  राजकीय  रेलवे  पुलिस  कर्मियों  के  रेलों  द्वारा  पुलिस  विभाग  के
 कर्मचारियों  को  पास  जारी  नहीं  किये  जाते

 और  जिन  पुलिस  कर्मचारियों  को  समुचित  पास  अथवा  टिकट  के  बिना  यात्रा  करते

 पकड़ा  जाता  उनके  विरुद्ध  रेल  अधिनियम  के  उपबच्धों  के  अन्तर्गत  कार्रवाई  की  जाती  जिन

 पुलिस  कर्मियों  पर  रेलों  द्वारा  जुर्माना  किया  जाता  उनके  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे

 स्कैप  का  निपटान

 *192.  श्री  चन्द्रजणीत
 श्री  जेਂ  चोक्का

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  किः

 रेलवे  के  किस  प्रकार  के  सामान/सम्पत्ति  को  स्क्रैप  के  रूप  में  बेचा  जाता

 इसके  निपटान  के  लिए  रेलबे  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाता

 पिछली  तीन  बिक्रियों  के  दौरान  की  बिक्री  से  कितनी  आय  हुई  ओर
 विद्यमान  बाजार  मूल्य  से  बिक्री  मूल्य  का  प्रतिशत  कितना  कम/अधिक

 क्‍या  अधिकारियों  तथा  खरीदने  वालों  के  बीच  किसी  संभावित  मिलीभगत  को  रोकने
 के  लिए  कुछ  उपाय  किये  गये  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्री  सी०  केਂ  जाफर  काम  न  आने  लायक  निर्मुक्त  और
 रैलपथ  के  अन्य  नाकारा  रेल  काम  न  आने  लायक  अन्य  रद्दी  जो
 अधिकतर  पुनर्वेलन  योग्य  और  पिघलाया  जा  सकने  वाला  नाकारा  मशीन  और
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 बेकार  रद्दी  छीलन  सहित  रद्दी  बुरादा  लकड़ी  के  काम  न  आने  लायक  बेकार  खाली  ५
 डरम  और  आदि  बहुत-सी  ऐसी  रेलवे  सामग्री  है  जिसे  स्क्रै  के  रूप  में  बेचा  जाता

 beta

 पर  रही  सामग्रियों  को  समुचित  ढेरों  में  रखा  जाता  इन  ढेरों  को  आम  तौर  पर  सार्वजनिक

 नीलामी
 के  मे  चैन  जात

 है  और  इस  प्रकार  की  नीलामी  के  लिए  समाचार  पत्रों  में  काफी  प्रचार

 ४०५
 जाता  को  विज्ञापित  निविदाओं  के  माध्यम  से  भी  बेचा  जाता  अन्य  सरकारी  विभागोरर
 की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के  कभी-कभी  सीधी  बिक्री  की  व्यवस्था  की  जाती

 का

 प्रत्येक  क्षैत्रीय  रेलवे  द्वारा  हर  महीने  अलग-अलग  स्थानों  से  कई  नीलामियां  की  जाती  प्रत्येक  क्षेत्रीय
 रेलवे  ट्वांर  की  गई  पिछली  तीन  बिक्रियों  से  संबंधित  सूचना  नीचे  दी  गई

 लाख  रुपयों

 र्टय्रणि

 पहली  दूसरी  शीसरी  बिक्री

 मध्य  0.  19.  485

 पूर्व  66  37  74

 उत्तर  19  169

 पूर्वोत्तर  29  23  28

 पूर्वोत्तर  सीमा  34  २4७  37

 दक्षिण 58 67 28 दक्षिण-मध्य दक्षिण-पूर्व 58 पश्चिम 33 39 ---- न नीलामी के पा 7२ पर बिक्री हमेशा नीलामी के दौरान सबसे अधिक बोली देने वाले के पक्ष में की जाती है बाजार मूल्य से कम समक्षी*जाने वाली बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता जी (3) खरीदारों और अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ न इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे ।) स्क्रैप की बिक्री सार्वजनिक नीलामियों अथवा खुली निविदा के माध्यम से की जाती स्क्रैप की सुपुर्दगी के तीन अर्थात्‌ लेखा ओर सुरक्षा विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा बेचे गए ढेर की सही सुपुर्दगी प्रमाणित की की बेचे गए ढेर की सुपुर्दगी की प्रक्रिया के अलग-अलर्न पर्यवेक्षकों एवं रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा समय-समय पर/अचानक जांच की जाती
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 (५)  मुख्यालय  के  वरिष्ठ  अधिकारी  निकटवर्ती  स्थलों  पर  नीलामियों  से  प्राप्त  दरों  तथा  स्क्रैप  की  बाजार

 दरों  के  रुख  आदि  पर  नज़र  रखते

 विद्युत  रेल  इंजन

 *193.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  कया  रेल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ने  भारतीय  रेल  विभाग  के  उपयोग  के  लिए  स्वदेशी  तकनीक

 पर  आधारित  तीन-फेज  वाले  विद्युत  रेल  इंजनों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  भेजा  थार*

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  इंजनों  के  निर्माण  के  लिए  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  क्षमता  का

 मूल्यांकन  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  निर्णय  लिया

 रेल  मंत्री  सीਂ  केਂ  जाफर  जी  मैसर्स  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्न
 लिमिटेड  ने  वाले  बिजली  इंजनों  की  सप्लाई  के  लिए  विश्व  निविदा  में  भाग  लिया  उन्होंने  भारत  में

 निर्मित  की  जा  रही  कुछ  मददों  अपनी  जापानी  सहयोगी  मैसर्स  हिताची  से  रेल  इंजनों  की  सप्लाई
 का  प्रस्ताव  किया

 और  प्रश्न  नहीं

 निविदा  की  शर्तों  के  अनुसार  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  का  मूल्य  सबसे  कम  नहीं

 आंका  गया  था  और  इसलिए  वे  निविदा  में  सफल  नहीं  हो

 हिन्दी  शिक्षक  प्रशिक्षण  महाविद्यालय

 +194.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  गैर-हिन्दी  भाषी  राज्यों  में  हिन्दी  शिक्षक  प्रशिक्षण  महाविद्यालय  खोले

 गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कक  संसाथन  जिकास  मंत्री  अर्जुन  और  एक  क्विरण  संलग्न

 25
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 विवरण

 राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  और  स्वैच्छिक  संगठनों  ने  केन्द्रीय  योजनाओं  के  अधीन  स्वीकृत
 चैटर्न  पर  केन्द्रीय  सहायता  से  अहिन्दी-भाषी  क्षेत्रों  में  हिन्दी  शिक्षक-प्रशिक्षण  महाविद्यालयों  की  स्थापना  की

 कक

 ।
 6

 स्वीकृत  पैटर्न  राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  और  स्वैच्छिक  संगठनों  को  अहिन्दी  भाषी  राज्यों  /
 संघ

 शासित  क्षेत्रों  में  हिन्दी  माध्यम  वाले  हिन्दी  शिक्षक  प्रशिक्षण  महाविद्यालयों  को  खोलने  *

 करने  /  अनुरक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  ब्यौरे  अनुसार  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 न्‍अललमममममम-म«०भम  न

 क्रम  राज्य  शासित  क्षेत्र  हिन्दी  माध्यम  वाले  हिन्दी  शिक्षक  प्रशिक्षण

 सं०  महावियालयों  /  संसथानों  की  संख्या

 1.
 ः

 आश्र  प्रदेश  12 a

 2.  असम  1

 3.  गुजरात  1

 4.  कर्नाटक  18

 5.  केरल  6

 6.  महाराष्ट्र  4

 7.  मणिपुर  2

 8.  उड़ीसा  3

 9.  मिजोरम  2

 10.  नागालैण्ड  ।

 11.  तमिलनाडु  त

 रा  कुलः

 या
 51

 ओऔषध-निर्माण  उद्योग  में  ऋण  लाइसेंस  प्रणाली

 *195.  श्री  सैयद  क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  औषध  निर्माण  उद्योग  में  चलती  आ  रही  ऋण  लाइसेंस  प्रणाली  को  समाप्त  कर  दिया  है
 और  लघु  औषध  निर्माताओं  द्वार  की  प्रणाली  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  ऐसा  परिवर्तन  करने  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इन  परिवर्तनों  के  विरुद्ध  औषध-निर्माण  में  रत  लघु  निर्माताओं  की  ओर  से  कोई

 अभ्यावेदन  मिला  और

 26
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 यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एलਂ  और  जी  वर्ष  1957  में
 औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  1945  में  शामिल  की  गई  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  के  उपबंध  का  व्यापक
 रूप  से  दुरुपयोग  किए  जाने  की  सूचना  दी  संसद  में  उठाए  गए  मामलों  को  देखते  हुए  जिनमें  ऋण

 लाइसेंस-धारियों  द्वारा  बेची  गई  औषधों  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  चिंता  जाहिर  की  गई  और  घटिया  औषधों  की
 व्यापतता  के  बारे  में  गहराई  से  इस  समस्या  का  अध्ययन  करने  के  सरकार  ने  1982  में  एक  कार्यदल

 नियुक्त  इस  कार्यदल  द्वारा  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  में  इसने  लगभग  6  वर्ष  की  समयावधि  में  ऋण

 लाइसेंसिंग  प्रणाली  को  समाप्त  करने  की  सिफारिश

 1986  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  में  औषधों  और  फार्मेस्यूटिकल  उद्योग  की  गुणवत्ता
 नियंत्रण  और  विकास  के  लिए  उपायोंਂ  की  घोषणा  की  जिसके  अंतर्गत  योजनावधि  के  अंत  तक  ऋण

 लाइसेंसिंग  प्रणाली  को  क्रमिक  रूप  में  बंद  करने  का  निर्णय  किया  गया

 उपर्युक्त  निर्णय  के  परिणामस्वरूप  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणली  को  समाप्त  करने  के लिए  औषध  और  प्रसाधन
 सामग्री  नियमों  का  संशोधन  करने  हेतु  एक  प्रारूप  अधिसूचना  21.12.1987  को  जारी  की  गई  जिसके  द्वारा  जन
 साधारण  की  टिप्पणियां  मांगी  औषध  विनिर्माता  और  विनिर्माण  संघों  से  काफी  संख्या  में  टिप्पणियां  प्राप्त  हुई
 जिनमें  प्रस्तावित  संशोधन  पर  आपत्ति  जाहिर  की

 प्राप्त  हुई  आपत्तियों/टिप्पणियों  की  जांच  करने  के  लिए  28.8.1988  को  औषध  नियंत्रण  की

 अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  इस  समिति  में  अन्यों  के  साथ  विनिर्माता  संघों  के  प्रतिनिधि  समिति
 ने  यह  सिफारिश  की  कि  3  1993  के  बाद  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  समाप्त  कर  दी

 चूंकि  सरकार  ने  औषध  उद्योग  को  पहले  ही  1986  में  घोषित  की  गई  औषध  नीति  में  ऋण

 लाइसेंसिंग  प्रणाली  समाप्त  करने  के  लिए  अपने  निर्णय  की  जानकारी  दे  दी  इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया
 था  कि  पहली  1992  से  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  को  बंद  कर  दिया

 सांविधिक  अपेक्षाओं  के  अनुसार  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  को  समाप्त  करने  और  लोगों  की  टिप्पणियां
 आमंत्रित  करने  के  लिए  एक  प्रारूप  अधिसूचना  6.11.1991  को  जारी  की  अंतिम  रूप  में

 अधिसूचना  को  जारी  करने  से  पहले  कुछ  उच्च  न्यायालयों  ने  सरकार  पर  मौजूदा  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  में

 दखलऊअंदाजी  करने  हेतु  रोक  लगा  हालांकि  कुछ  उच्च  न्यायालयों  में  प्रति-शपथ  पत्र  दायर  कए  गए
 तथापि  सरकार  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  विशेष

 अनुमति  याचिका  दायर  की  है  ताकि  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  पड़े  सभी  मामलों  को  एक  सामान्य

 सुनवाई  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  को  स्थानांतरित  कर  दिया  इसलिए  यह  मामला  न्यायाधीन

 सरकार  द्वार  कोई  स्व-प्रमाणन  स्कीम  लागू  नहीं  की  गई

 और  ऋण  लाइसेंसिंग  प्रणाली  को  समाप्त  करने  हेतु  अंतिम  निर्णय  लेने  से  पहले  सरकार  द्वारा
 अखिल  भारतीय  लघु  औषध  विनिर्माता  अन्य  विनिर्माता  संघों  और  अलग-अलग  विनिर्माताओं  से  प्राप्त  हुए
 अभ्यावेदनों  की  जांच  की  गई
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 रेल-स्टेशनों  पर  पेयजल  की  सुविधा

 *196,  श्री  राजेन्र  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 जोनवार  कितने  रेलवे  स्टेशनों  पर  पेयजल  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  और  4

 सभी  रेलवे  स्टेशनों  पर  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 रेल  मंत्री  सीਂ  केਂ  जाफर  पूर्व  रेलवे  के  46  हाल्ट  स्टेशनों  को
 सभी  स्टेशनों  पर  पेयजल  की  सुविधा  उपलब्ध  इन  स्टेशनों  पर  31.3.1993  तक  इस  सुविधा  की  व्यवस्था
 करने  का  प्रस्ताव

 खाद्यान्नों  की  सप्लाई

 *197.  श्री  कथीना  कया  खाद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारतीय  खाद्य  निगम  देश  के  विभिन्न  भागों  में  खाद्याञ्नों  की  सप्लाई  करने  के  संबंध  में  क्‍या  प्रक्रिया
 अपनाता

 क्‍या  सरकार  ने  उसके  कार्यकरण  के  बारे  में  कोई  समीक्षा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कम्लुद्दीन
 से  खाद्याप्नों  की  आवंटित  की  गई  मात्रा  का  उठान  राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  प्रदेशों

 अथवा  उनके  नामितों  द्वारा  भारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपुओं  से  पूर्व-भुगतान  के  आधार  पर  किया  जाता  यह
 प्रणाली  संतोषजनक  पायी  गई  उपभोक्ताओं  को  का  आगे  वितरण  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य
 सरकारों /  संघ  शासित  प्रदेशों  की  होती

 हैदराबाद  के  निजाम  की  कला-कृतियां

 *198.  श्री  सद्तात्रेय  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हैदराबाद  के  भूतपूर्व  निजाम  की  अनेक  कला-कृतियों  को  बेचा  जा  रहा  है  और  उनकी  देश  के
 बाहर  तस्करी  की  जा  रही

 क्या  निजाम  का  बहुमूल्य  दुर्लभ  एवं  प्राचीनਂ  बड़ा  फूलदान  मुम्बई  में  तस्करों  से  बरामद  किया  गया

 क्‍या  हैदराबाद  के  महल  और  अन्य  महलों  से  दुर्लभ  प्राचीन  कलाकृतियां  गायब  हो  गई

 ह  हैदराबाद  के  निजाम  की  कला-कृतियों  और  दुर्लभ  प्राचीन  वस्तुओं  के  संरक्षण  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 गई
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 केन्द्रीय  जोच  ब्यूरो  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  हैदराबाद  के  भूतपूर्व  निजाम  की  सोने  की

 केवल  दो  जिन्हें  नज़राना  सिक्के  कहते  जिन्हें  1613  ईसवी  में  जहांगीर  और  1639  ईसवी  में  शाहजहां
 द्वार  जारी  किया  की  देश  क्रे  बाहर  तस्करी  की  गई

 केवल  दो  बड़ँफूलदानों  को
 हैक

 करे  लिया  गया  है  जिनके  फलकनुमा  महल  से  हटाए  जाने  की
 बाबत  बताया  गया

 हैदराबाद  के  फलकनुमा  महल  से  उन्नीस  कलाकृतियों  के  गायब  हो  जाने  के  बारे  में  बताया  गया

 राष्ट्रीय  नई  दिल्ली  ने  आभूषणों  की  173  मदों  को  देश  के  अन्दर  सुरक्षित  रखने  के  लिए

 चुना  है  जिनमें  26  बहुमूल्य  कलाकृतियां  और  23  पुरावस्तुएं  इसके  एक  सौ  सडसठं  (167)

 कुलाकृतियों  को  पंजीकृत  किया  गया

 राष्ट्रीय  पुनर्वास  प्राधिकरण

 *199.  श्री  मुकुत्त  बालकृष्ण  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  कान  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  प्रस्ताव  एक  अलग  राष्ट्रीय  पुनर्वास  प्राधिकरण  की  स्थापना  करने  का  है  ताकि
 परियोजनाओं  के  कारण  विस्थापित  हुए  लोगों  का  पुनर्वास  सुनिश्चत  किया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  परियोजनाओं  से  विस्थापित  हुए  लोगों  के  तुरन्त  पुनर्वास  हेतु  सरकाछका  विचार  क्या
 कार्यवाही  करने  का

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल

 प्रश्न  नहीं

 भैल्यौज्ा  से  प्रभावित  लोगों  का  राज्य  सरकार  की  पुनर्वास  नीतियों  या  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्न
 मंऋलयों  और  विभागों  द्वारा  जारी  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  पुनर्वास  किया  जाता  गहन  पुनर्वास  मास्टर  प्लान
 मंत्रालय  द्वारा  परियोजनाओं  के  पर्यावरणीय  मूल्यांकन  के  लिए  अपेक्षित  पर्यावरणीय  प्रबंध  योजना  का  ही  एक
 घटक

 सुन्दरवन  में  पाये  जाने  वाले  पौधों  और  पशुओं  की  रक्षा

 *200.  डा०  असीम  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सुन्दर  वन  में  पाये  जाने  वाले  पौधों  और  पशुओं  की  रक्षा  हेतु  तैयार  की
 जा  रही  योजनाओं  /  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  कया

 इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  घन-राशि  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  और

 इन  योजनाओं /  कार्यक्रमों  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  एक  विवरण  संलग्न

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  कुल  2476.0  लाख  की  धनराशि  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना



 लिखित  उत्तर  2  1992
 नि  ५डफ-फ"७/ै--द-पक्‍जदजनमय--य  ८-८  जन  --

 पश्चिम  बंगाल  वानिकी  समन्वित  परती  भूमि  विकास  परियोजना  तथा  हवाई  बीजारोपण
 कार्यक्रम  को  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  अन्य  स्कीमें /  कार्यक्रम  जारी  रहने
 वाली  हैं  और  ये  आठवीं  योजना  अवधि  के  बाद  भी  जारी

 विवरण

 आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  वनों  में  पाए  जाने  वाले  पौधों  और  पशुओं  की  सुरक्षा  के  लिए  सुन्दरवन  में  ९

 निम्नलिखित  स्कीमें  चल  रही

 1.  कच्छ  वनस्पतियों  का  संरक्षण  (100%  केन्द्रीय  सहायता

 2.  जीवमंडल  रिजवों  की  स्थापना  (100%  केन्द्रीय  सहायता

 3.  पश्चिम  बंगाल  वानिकी  परियोजना  योजना

 4.  बाघ  परियोजना  स्कीम  वाली  मदों  के लिए  100%  केन्द्रीय  सहायता  और  अवर्ती  मर्दों  के  लिए
 50%  केन्द्रीय

 5.  समन्वित  परती  भूमि  विकास  परियोजना  (100%  केन्द्रीय  सहायता

 6.  हवाई  बीजारोपण  कार्यक्रम  (100%  केन्द्रीय

 7.  सुन्दरबन  विकास  परियोजना  योजना  स्कीम  वार्षिक

 8.  बाघ  परियोजना  क्षेत्रों  सहित  राष्ट्रीय  उच्चानों  और  अभयारण्यों  के  चारों  ओर  पारि-विकास  (100%  केन्द्रीय
 सहायता

 कर्नाटक  में  रोलर  आटा  मिलों  को  गेहूं  की  सप्लाई

 *201.  श्री  एम०  वी०  चन्द्रशेखर
 श्री  जी०  श्रीनियास  प्रसादः

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 )  क्या  रेल  द्वारा  गेहूं  की  ढुलाई  पर  रोक  लगाने  से  कर्नाटक  की  रोलर  आटा  मिलों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा

 यदि  तो  क्‍या  कर्नाटक  में  रोलर  आटा  मिलों  को  गेहूं  उपलब्ध  कराने  हेतु  भारतीय  खाद्य  निगम
 वैकल्पिक  उपायों  पर  वियार  कर  रहा  और

 ॥॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  मिलों  को  गेहूं  की  पर्याप्त  मात्रा  कब  के  सप्लाई  किए  जाने
 की  संभावना

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 से  सरकारी  और  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  खातों  पर  संचलन  को  अग्रता  देने  के  लिए  रेल  वैगनें

 उपलब्ध  करने  के  उद्देश्य  से  रेलवे  द्वारा  20.3.1992  को  अन्य  वस्तुओं  के  साथ-साथ  प्राइवेट  खाते  पर  खाद्यात्नों
 के  संचलन  पर  लगाए  गए  प्रतिबंध  से  कर्नाटक  में  रोलर  फ्लोर  मिलें  अस्थायी  रूप  से  प्रभावित  हुई  हो  सकती

 उपर्युक्त  प्रतिबंध  1-6-1992  को  हटा  लिया  गया
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 जलीनी  का  उत्पादन कि

 हः
 अंकुशराव  क्‍या  स्व्राद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ६.  1991-92  के  दौरान  चीनी  का  कुल  कितना  उत्पादन  और

 बा  इस  वर्ष  के  उत्पादन  में  से  खुले  बाजार  तथा  निर्यात  हेतु  चीनी  की  कितनी-कितनी  मात्रा  रखी  गई

 हे
 नागरिक  पूर्ति  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन

 1991-92  के  चालू  मौसम  के  दौरान  चीनी  का  कुल  उत्पादन  लगभग

 132.00  लाख  टन  होने  का  अनुमान

 उपर्युक्त  उत्पादन  में  से  लेबी  तथा  खुले  बाजार  के  लिए  चीनी  की  मात्रा  का  विवरण  लगभग  निम्न

 प्रकार

 लेवी  --  50.16  लाख  टन

 खुली  बिक्री  --  81.84  लाख  टन

 चालू  मौसम  के  लिए  1991-92  के  उत्पादन  में  से  निर्यात  के  लिए  0.21  लाख  टन  लेवी  चीनी  तथा  6.07

 लाख  टन  खुली  बिक्री  चीनी  मौसम  की  बकाया  मात्रा  निर्यात  के  लिए  पहले  ही  आवंटित  की  जा

 चुकी  निर्यात  के  लिए  और  अधिक  मात्रा  के  आवंटन  का  मामला  विचाराधीन

 राष्ट्रीय  मधुमेह  नियंत्रण  कार्यक्रम

 *203.  श्री  एनਂ  जे०  राठवाः  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  राष्ट्रीय  मधुमेह  नियंत्रण  कार्यक्रम  से  देश  में  मधुमेह  के  रोगियों  की  प्रतिशतता  कम  हो  गई  है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्यक्रम  के  अर्न्तगत  प्रत्येक  राज्य  को  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  तिकनी  वित्तीय  सहायता  दी

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  एमਂ  एलਂ  और  इस  संबंध  में  कोई
 सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 इस  कार्यक्रम  के  अधीन  1991-92  के  दौरान  राज्यों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  गई
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 जामिया  मिलिया  इस्लामिया  विश्वविद्यालय  में  हड़ताल

 1897.  श्री  सेदीपान  भगवान  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  जामिया  मिलिया  इस्लांमिया  विश्वविद्यालय  में  अज्ञन्ति  और  हड़ताल
 समाचारों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  अशान्ति  के  क्‍या  कारण  ओर

 विश्वेविद्यालय  में  स्थिति  को  सामान्य  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 से  सरकार  को  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  में  हाल  ही  में  हुई  घटनाओं  की  जानकारी

 विश्वविद्यात्य्य  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  एक  साक्षात्कार  में  प्रो०  मुशीरूल  सम-कुलपति  द्वारा
 सलमाछ्श्शदी  क्धी  के  संबंध  में  की  गई  टिप्पणियों  जो  12--18  1992  को

 में  प्रकाशित  हुई  प्रोਂ  हसन  को  सम-कुलपति  के  पद  से  हटाने  के  लिए-बिश्वविद्यालय  में  एक
 आन्दोलन  आंदोलन  ने  विश्वविद्यालय  के  कार्य  को  अस्त  व्यस्त  कर  और  इसके  फलस्वरूप  वार्षिक

 परीक्षाएं  स्थगित

 जामिया  में  स्थिति  का  विषय  परक  मूल्यांकन  करने  और  इस  मामले  में  सरकार  को  सलाह  देने  की  दृष्टि

 है

 विश्वविद्यालय  प्राधिकारियों  सहित  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  के  परामर्श  से  8  1992  को  इस  विभाग  द्वारा
 दल  गठित  किया  गया  था  जिसमें  पांच  विख्यात  व्यक्ति  शामिल  दल  ने  20  1992  को  नई  दिल्ली  में
 अपनी  पहली  बैठक  आयोजित

 इसी  बीच  विश्वविद्यालय  के  अधिकास्मों  ने  ।  1992  से  सामान्य  रूप  से  कार्य  करना  शुरू
 विश्वविद्यालय  की  वार्षिक  परीक्षाएँ 4६  ज़ुलूईक  1992  को  शुरू  हुई  और  चालू  शैक्षिक  सत्र  के  लिए  दाखिले  किए
 जा  रहे

 पर्यावरण  और  बन  संबंधी  योजनायें

 1898.  श्री  काशीराम
 श्री  श्रीकान्त

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  क्यो  विभिन्न  राज्यों  में  बनों  के  संरक्षण  तथा  पर्यविरण  मै  सुधार  करने  के  लिए  उन

 णज्यों  सरकारों  से  प्रस्ताव  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंधी  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  वनों  के  संरक्षण  और

 थ भू  के  सुधार  के  लिए  राज्य  /  केन्द्र  शासित  प्रदेश  सरकारों  ने  1991-92  तक  हस्तक्षेप  से  वनों  की

 कुरक्षा  के  लिए  अवसंरचना  के  विकासਂ  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तहत  वित्तीय  सहायता  के  लिए
 प्रस्तुत  इस  स्कीम  को  कार्यान्वयन  के  लिए  1.4.1992  से  राज्य  योजना  क्षेत्र  में  अन्तरित  कर

 दिया  गया

 केन्द्र  सरकार  ने  इस  वर्ष  से  दाबानल  नियंत्रण  विधियांਂ  नामक  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित
 स्कीम  शुरू  की  राज्य  /  केन्द्र  शासित  प्रदेश  की  सरकारों  को  इस  संबंध  में  दिशा-निर्देश  जारी  किये  गये

 ढेन्द्र  सरकार  उन  कतिपय  चुनी  हुई  राज्य  सरकारों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  है  जहां  बनों  के  अवक्रमण  में  अग्नि

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती

 दिल्‍ली  में  बर्फ  का  उत्पादन

 1899.  श्री  मृत्युंजय  नायकः  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 बढ  दिल्ली  के  बर्फ  कारखानों  में  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकर  दूषित  जल  से  बर्फ  बनाई  जा  रही  और

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का

 है
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारा  देवी

 दिल्ली  नगर  निगम  और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  से  प्राष्त  रिपोर्टीं  के  अनुसार  लाइसेंस  च्राप्त  बर्फ

 |करखानों
 द्वारा  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  दूषित  जल  से  बर्फ  नहीं  बनाई  जा  रही

 |
 यह  प्रश्न  नहीं

 चीनी  पर  कमीशन  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 »  1900.  प्रो०  केश्वीਂ  कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ..  क्‍या  केरल  सहित  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्र  सरकार  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से
 की  जाने  वाली  चीनी  पर  कमीशन  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन

 यह  मामला  विचाराधीन
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 होटलों  में  साफ-सफाई  न  होने  से  स्वास्थ्य  को  खतरा

 1901.  श्री  जीवन  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  1992  के  एक्सप्रैसਂ  में  प्रकाशित  मशरुमिंग  ईटरीज़
 ओनिंग  हजॉर्ड्सਂ  की  ओर  दिलाया  गया  !

 यदि  तो  क्या  अधिकांश  भोजनालय  दिल्ली  के  म्यूनेसिपल  अधिनियम  द्वारा  यथानिर्धारित  स्वास्थ्य
 और  स्वच्छता  स्तर  का  अनुपालन  नहीं  करते

 यदि  तो  ऐसे  होटलों  के  मालिकों  के  खिलाफ  क्या  कार्रवाई  की  गई  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचारी  उपाए  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जाने

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारा  देवी

 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  हु  है
 और  दिल्ली  नगर  निगम  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  इससे  लाइसेंस  प्राप्त  सभी  खाने-पीने  की  दुकानें

 निर्धारित  स्वास्थ्य  और  स्वच्छता  के  मानकों  के  अनुसार  काम  करती  हैं  तथा  खाने-पीने  की  गैर-लाइसेंसी  दुकानों  के
 विरुद्ध  कानूनी  कार्रवाई  की  जाती

 मानव  अंगों  का  व्यापार  वि

 1902.  श्री  यशवंतराव
 श्री  पाण्दुरंग  पुण्डलिक
 श्री  मोहन

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1992  के  ऑँक  इंडियाਂ  में  मार्केट  थ्राइब्ज  इन
 इंडियाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  ओर

 यदि  तो  मानव  अंगों  के  चोरी-छिपे  निर्यात  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई  |

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के०  तारा  देवी

 मनाव  अंगों  के  व्यापार  का  विनियमन  करने  के  उद्देश्य  से सरकार  एक  ऐसा  व्यापक  कानून  बनाने  पर

 विचार  कर  रही  है  जो  समस्त  देश  में  लागू  प्रस्तावित  कानून  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  है
 कि  सरकार  को  यह  शक्ति  प्राप्त  हो  कि  वह  मानव  अंगों  को  हटाने  और  उनका  प्रतिरोपण  करने  के  लिए
 आवश्यक  बुनियादी  ढांचा  रखने  वाले  अस्पतालों  को  अधिसूचित  मूल्यवान  प्रतिफलों  के  बदले  मानव  अंगों  ,
 को  बेचने  पर  प्रतिबंध  लगाए  और  जीवित  व्यक्तियों  के  केबल  निकट  संबंधियों  को  मानव  अंगों  के  स्वैच्छिक  दान
 को  बढ़ावा
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 बिहार  ओर  उड़ीसा  में  परिवार  नियोजन  केन्द्र

 1903.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमीः
 श्री  श्रीकान्त

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 बिहार  और  उड़ीसा  में  कुल  कितने  परिवार  नियोजन  केन्द्र  हैं  और  उन  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के
 प्रति  जिला-वार  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जाती  और

 प्रत्येक  जिले  में  वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  द्वारा  नसबंदी/नलबंदी
 /  के  आप्रेशन  करवाये

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के०  तारादेवी
 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 लाल  किले  को  स्वतंत्रता  संग्राम  संग्रहालय  में  बदलना

 1904.  श्री  गोविन्दराव  निकाम:ः  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  स्वतंत्रता  सेनानियों  न ेलाल  किले  को  खतंत्रता  संग्राम  संग्रहालय  में  बदलने  की  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री
 और  अखिल  भारतीय  स्वतंत्रता-सेनानी  संगठन  ने  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  है  कि

 लाल  किले  को  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  संग्राम  संग्रहालयਂ  घोषित  किया  और  खतंत्रता  संग्रामਂ  के  प्रतीक

 के  रूप  में  उपयुक्त  स्मारक  बनाया

 यह  मामला  विचाराधीन

 कायमकुलम  स्टेशन

 1905.  श्री  थाइल  जॉन  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केरल  में  कायमकुलम  स्टेशन  पूर्णतः  विकसित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इस  स्टेशन  के  विकास  की  भावी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  स्टेशन  के  विकास  के  लिए  वर्ष-वार  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी

 इस  संबंध  में  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गयी

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्रश्न  नहीं
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 और  कायमकुलम  स्टेशन  का  विकास  संबंधी  कार्य  अल्लेप्पी-कायमकुलम  नई  लाइन  परियोजना

 कायमकुलम-कोल्लम  दोहरी  लाइन  बिछाने  की  योजना  का  एक  भाग  है  और  इन  कार्यों  क ेलिए  कोई  अलग
 से  वार्षिक  आबंटन  नहीं  किए  गए  स्टेशन  के  विकास  पर  कुल  96  लाख  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान

 जिसमें  से  अब  तक  85  लाख  रुपये  खर्च  किए  जा  चुके

 डाक्टरों  द्वारा  रोगियों  के  निवास  स्थान  पर  जाकर  उनकी  जांच  करना

 1906.  श्री  बिलास  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  के  डाक्टर  आपातकाल  में  रोगियों  के

 निवास  स्थान  पर  जाकर  उनकी  जांच  करते

 क्‍या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  डाक्टर  आपातकाल  में  रोगियों
 के निवास  स्थान  पर  जाकर  उनकी

 जांच  नहीं  करते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 रोगियों  को  उनके  घर  पर  आपात  चिकित्सा  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  गए

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  नियुक्त  डाक्टर  आपातकाल  के  दौरान  रोगियों  के  बुलाने
 पर  रोगियों  के  निवास  स्थान  पर  जाकर  उनकी  जांच  करते  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  डाक्टर  रोगियों  के  निवास

 स्थान  पर  जाकर  जांच  नहीं

 जी  हां

 इसके  कारण  इस  प्रकार

 ())  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  डाक्टरों  से  कार्यालय  समय  के  दौरान  अपने  औषधालय  छोड़ने  की

 अपेक्षा  नहीं  की

 (४)  रोगियों  के  निवास  स्थान  पर  जाने  के  लिए  उनको  कोई  सवारी  भत्ता  नहीं  दिया

 ।

 (४)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  लाभार्थी  आम  जनता  और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  कर्मचारी  ही

 सभी  बड़े  सरकारी  और  दिल्ली  प्रशासन  के  अस्पतालों  में  चौबीस  घंटे  आपताकालीन  सेवाएं  उपलब्ध

 जिनका  लाभ  आम  जनता  अपने  घर  के  निकट  स्थित  अस्पताल  से  प्राप्त  कर  रही  दुर्घटना  के  शिकार

 लोगों  को  अस्पतालों  तक  पहुंचाने  के  लिए  एम्बुलैंस  और  पुलिस  गाड़ियों  का  भी  प्रयोग  किया  जाता

 ३6
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 जपपायणयणयय पा

 दावा  न्यायाधिकरण

 1907.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बाने  की  कृपा  करेंगे  किः

 मंत्रालय  द्वारा  दावा  न्यायाधिकरण  कहाँं-कहां  स्थापित  किए  गए

 3  1992  को  इन  न्यायाधिकरणों  के  पास  कितने  मामले  लम्बित

 1991-92  के  दौरान  कितने  मामले  दायर  किए  गए  और  कितने  मामले  निपटाए

 भोपाल  में  इन  न्यायाधिकरणों  में  दायर  गए  तथा  इनके  द्वारा  निपटाए  गए  मामलों  की  संख्या  क्‍या

 (2)  वहां  3  6  माह  तथा  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कितनी  और

 लंबित  दावों  के  निपटान  में  कितना  समय

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 गुवाहटी  और

 पटना  ।

 63878  |

 दायर  किये  गये  मामलों  की  संख्या  निपटाये  गये  मामलों  की  संख्या
 31477  9328

 1991-92  के  दौरान  रेल  दावा  1991-92  के  दौरान  रेल  दावा

 भोपाल  में  दायर  किये  गये  गये  मामलों  की  भोपाल  में  निपटाये  गये  मामलों  की  संख्या

 739  1025

 (2)  भोपाल  खंडपीठ  में  लम्बित  पड़े  मामलों  की

 3  महीनों  से  अधिक  78

 6  महीनों  से  अधिक  477

 ।  वर्ष  से  अधिक  745

 इन  मामलों  को  निपटाने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निश्चित  नहीं  की  जाती  अधिकरण  ने

 इन  मामलों  के  निपटान  के  लिए  एक  संक्षिप्त  प्रक्रिया  अपना  रखी  है  और  लम्बित  मामलों  की  शीघ्र  निपटान  के

 लिए  वह  अन्य  स्थानों  पर  सर्किट  खंडपीठ  भी  आयोजित  कर  रहा
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 अत्यधिक  प्रदूषित  क्षेत्र

 1908.  श्री  सनत  कुमार  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अत्याधिक  प्रदूषित  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  के लिए  खतरनाक  ऐसे  कचरा-खत्तों  की  राज्य  वार  संख्या  क्‍या  है
 जिनमें  अभी  भी  कूड़ा-कचरा  फैंका  जा  रहा  ओर

 इन  पर  नियंत्रण  हेतु  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं  अथब्रा  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  सूचना  एकत्र  की
 जारी  रही  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालयों  के  कालेजों  में  प्रवेश

 1909.  श्री  मदन  लाल
 श्री  केਂ  तुलसिऐया  वान्डायार:ः
 श्री  ताराचन्द
 श्री  केपी०  रेहुय्या
 श्री  मृत्युंजंय
 श्री  रमेश

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  50  प्रतिशत  से  अधिक  अंक  प्राप्त  करने  वाले  हजारों  विद्यार्थियों  को  दिल्ली  विश्वविद्यालयों  के

 कालेजों  में  किसी  भी  स््रातकपूर्व  पाठ्यक्रम  में  प्रवेश  नहीं  मिल  पाया

 क्या  प्रत्येक  वर्ष  ऐसा  ही  होता  है  कि  हजारों  विद्यार्थियों  को किसी  भी  कालेज  में  प्रवेश  नहीं  मिल  पाता

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं

 क्या  सरकार  का  विद्यार्थियों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्ली  में  और  कालेज  खोलने  अथवा
 वर्तमान  कालेजों  में  सीटों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  दिल्ली  में  जैसे  जेसस  मेरी  ने  प्रथम  प्रवेश  सूची  में  न्यूनतम  प्रतिशत  अंक
 नहीं  दर्शायी  हैं  तथा  केवल  फार्म  के  नम्बर  दर्शाएं  गए  हैं  और  लोगों  में  सही  स्थिति  स्पष्ट  किये  बिना

 इस  प्रकार  से  प्रवेश  दिए  गए  और

 ऐसा  किये  जाने  के  कया  कारण  हैं  तथा  स्थिति  में  सुधार  करने  एवं  दिल्ली  में  कालेजों  में  प्रवेश  हेतु
 आसान  प्रक्रिया  अपनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 और  दिल्ली  विश्वविद्यालय  के  अध्यादेशों  के  प्रावधानों  के  अनुसार  वे  सभी

 जे  ४55  शिक्षा  बोर्ड  की  सीनियर  स्कूल  प्रमाण  पत्र  परीक्षा  xii)  या  इसके
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 कोई  परीक्षा  40%  या  इससे  अधिक  अंकों  से  उत्तीर्ण  की  है  वे  विश्वविद्यालय  के  अबर-स्त्रातक  पाठयक्रमों
 यमित  छात्र  के  रुप  में  प्रवेश  के  पात्र  हैं  बशतें  की  उनकी  न्यूनतम  आयु  सीमा  17  वर्ष  विश्वविद्यालय  ने

 i
 ब्रत  किया  है  कि  इस  वर्ष  दिल्ली  स्कूलों  से  40%  और  इससे  अधिक  अंको  से  कक्षा  21  उत्तीर्ण  करने  वाले

 छात्रों  की  संख्या  51,298  जबकि  विश्वविद्यालय  में  भरती  की  क्षमता  63,323  है  जिसमें  30473  सीटें  कालेजों

 ।

 में  3,250  सीटें  गैर  कालेज  महिला  शिक्षा  बोर्ड  में  तथा  29,600  सीटें  पत्राचार  व  सतत्‌  शिक्षा  पाठयक्रम  में

 चूंकि  कई  छात्र  प्रवेश  के  एक  साथ  एक  पाठयक्रम  से  अधिक  में  तथा  एक  से  अधिक  कालेज  में
 आवेदन  करते  हैं  तथा  प्रवेश  प्रक्रिया  अभी  जारी  है  अतः  अवर-स्नरातक  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  कितने  छात्रों

 ई  ने  आवेदन  किया  है  तथा  कितने  छात्रों  को  प्रवेश  नहीं  मिल  उनकी  संख्या  के  बारे  में  सही-सही  नहीं  बताया

 ४  जा  पिछले  वर्षों  की  भांति  विश्वविद्यालय  अधिकतर  पात्र  छात्रों  दिल्ली  गैर  कालेज  महिला

 |
 शिक्षा  बोर्ड  व  पत्राचार  व  सतत्‌  शिक्षा  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  देने  की  स्थिति  में

 ।  प्रश्न  नहीं
 ्

 :  और  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  उन्होंने  आठवीं  योजना  के  दौरान  योजना  आयोग
 ६  को  दस  नए  कालेज  खोलने  का  प्रस्ताव  दिया  आयोग  ने  यह  पाया  कि  बर्तमान  परिस्थितियों  प्रशासन  के

 ।  प्रस्तावों  पर  सहमति  देना  अत्यंत  कठिन  तथा  उन्हें  परामर्श  दिया  कि  वे  नए  निजी  कालेज  खोलने  के  लिए

 |

 विश्वविद्यालय  से  बातचीत  दिल्ली  प्रशासन  ने  इस  संबंध  में  अभी  अंतिम  निर्णय  नहीं  लिया

 }
 दिल्ली  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  जेसस  व  मेरी  तथा  अन्य  कालेजों  ने  इस  वर्ष  प्रवेश  के

 लिए  प्रथम  प्रवेश  में  न्यूनतम  प्रतिशत  अंक  दर्शाये

 प्रश्न  नहीं
 *

 मानखुर्द-बेलापुर  tea रेलवे  परियोजना

 न्‍ु  1910.  श्री  माणिक  राव  होडल्या  गावीतः  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 *.

 माज्खुर्द-बेलापुर  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  कार्य  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  नगर  और  औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  बेलापुर  पानवेल  के  बीच  शुरु  किया  गया

 कार्य  संतोषजनक  रुप  से  चल  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  लाइन  को  उपनगरीय  यात्री  सेवा  योग्य  बनाने  का  कोई  अनुरोध  किया  गया  - और

 यदि  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मानखुर्द-बेलापुर  रेलवे  लाइनਂ  परियोजना  का

 मानखुर्द-बशी  खंड  पूरा  कर  लिया  गया  है  और  मई  1992  में  यातायात  के  लिए  खोल  दिया  गया  शेष  भाग

 «  पर  कार्य  प्रगति  पर

 सिडको  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  उनके  द्वारा  माल  साइडिंग  का  निर्माण  कार्य  संतोषजनक  ढंग  से

 चल  रहा  समग्र  वास्तविक  प्रगति  79%

 ।  संसाधनों  की  मौजूदा  तंगी  को  देखते  हुए  दैनिक  यात्रियों  के  लिए  रेल  सेवाएं  शुरु  करने  हेतु  माल

 साइडिंग  को  अपग्रेड  करने  का  पास  कोई

 39
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 राणा  ननलणमभ्घ्भममामममनाननानमनमनानानणणणणाााा

 मुम्बई  में  रेलवे  की  भूमि  न

 1911,  श्री  प्रकाश  जीਂ  पाठिलः  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  लिया  है  कि  मुम्बई  में  रेलवे  कीਂ

 भूमि  को  रेल  लाइनों  के  किनारे  रहने  वाले  गन्दी  बस्ती  निवासियों  की  सरकारी  आवास  समितियों  को  अंतरित
 कर  दिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  लिये  गये  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  पर  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  रेलों  ने  परक्षा  क्षेत्र  के  अंतर्गत  न  !

 आने  वाली  और  इस  समय  रेलों  की  आवश्यकता  से  फालतू  पड़ी  भूमि  राज्य  सरकार  को  बाजार  दर  पर  या

 आदान-प्रदान के आधार अथवा इस भूमि को बाजार मूल्य के 6% वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर देने की पेशकश की इस मामले में आगे निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकार को करना साहित्य अकादमी में राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति भ्री तारा ऋन््न खण्डेलवाल:ः क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः कया अकादमीਂ में राज भाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई यदि तो समिति ने गत दो वर्षों के दौरान कितनी बैठकें आयोजित और यदि तो उसके क्‍या कारण . मानव संसाधन जिकास मंत्रालय जिभाग एवं संस्कृति में उप मंत्री प्रश्न नहीं प्रश्न नहीं रेल इंजनों की मांग श्री सैयद शाहाबुद्दीनः कया रेल्न मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः ) की स्थिति के अनुसार रेलवे में कुल कितने डीजल एवं भाषचालितਂ ईजनों की आवश्यकता थी रेलवे स्टॉक में कितने इंजन इस समय कितने इंजन उपयोग में प्रतिदिन इन रेल इंजनों के औसत संचालन घन्ों के अनुपात में इनकी क्षमता का कितना उपयोग होता है और यह इनकी अधिकतम उपयोग क्षमता का कितने प्रतिशत और 4७
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 कि

 सरकार  ने  रेल  इंजनों  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  अल्पकालिक  और  दीर्घकालिक  कदम  उठाए

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कुल  आवश्यकता  लगभग  8510  रेल  इंजनों  की

 और  1-4-92  को  रेल  इंजनों  की  संख्या  लगभग  8337  थी  जिसमें  डीजल  और  बिजली
 रेल  इंजन  शामिल

 '

 ऐसे  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते

 (2)  अल्पकालिक  उपाय  के  रूप  में  कुछ  रेल  इंजनों  को  गैर  रेलवे  स्रोतों  से  खरीदा  जा  रहा  दीर्घकालिक
 उपाय  के  रूप  में  रेल  इंजनों  के  लिए  रेलवे  उत्पादन  यूनिटों  की  निर्माण  क्षमता  को  बढ़ाया  जा  रहा

 पर्यावरण  कर

 1914,  श्री  अशोक  आनन्‍दराब  कया  पर्यावरण  और  जन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  दण्डात्मक  पर्यावरण  कर  लगाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  जल
 निवारण  एवं  उपकर  1977  के  तहत  उपकर  उन  विशिष्ट  उद्योगों  और  स्थानीय  निकायों  से

 बसूल  किया  जा  रहा  है  जो  जल  का  उपयोग  करते  इसका  उद्देश्य  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  के
 संसाधनों  का  विस्तार  करना  उन  ईकाइयों  को  छूट  दी  जाती  है  जिन्होंने  अपेक्षित  शोधन  सुविधाएं  स्थापित  कर
 ली  हैं  और  जल  का  उपयोग  विर्निदिष्ट  मात्रा  में  करते  दण्डात्मक  पर्यावरण  कर  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 गिर  सिंह

 1915,  श्री  भ्रवण  कुमार  क्‍या  पर्यावरण  और  जन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गिर  सिंहों  की  प्रजाति  को  उनके  संरक्षण  और  संबर्धन  के  लिए  अब  तक  चलाई  गई  योजनाओं

 का  कया  ब्यौरा  और

 1  1992  और  1  1990  को  गिर  सिंहों  की  संख्या  कितनी

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  गिर  वनों  के  शेरों  को  सुरक्षा
 और  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  वर्ष  1972  में  गिर  वन  के  1412.13  वर्ग  कि*्मी०  क्षेत्र  को  वन्यजीव

 अभयारण्य  के  रूप  में  अधिसूचित  किया  गया  प्रजाति  को  बेहतर  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  उपर्युक्त
 1412.13  वर्ग  कि्मी०  क्षेत्र  में  से  258.7  वर्ग  कि“्मी०  क्षेत्र  का  दर्जा  बढ़ाकर  उसे  राष्ट्रीय  उद्चान  बना  दिया
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 2.  सरकार  गिर  के  शेरों  और  उनके  आवास  स्थलों की  सुरक्षा  और  संरक्षण के  लिए  गिर  राष्ट्रीय  उद्यान

 तथा  गिर  अभयारण्य  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  सातवीं  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  वर्ष
 1990-91,  1991-92  के  लिए  दी  गई  राशि  इस  प्रकार

 गिर  राष्ट्रीय  उद्यान  गिर  वन्यजीव  अभयारण्य
 सातवीं  15.37  लाख  16.61  लाख

 1990-91  5.05  लाख  2.93  लाख
 1991-92  0.10  लाख  7.13  लाख

 3.  शीघ्र  संचारण  और  तत्काल  कार्रवाई  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वायरलेस  नेटवर्क  तथा  चलती-फिरती
 गश्ती  बैन  मुहैया  कराई  गई

 4.  हर  आग  लगने  के  मौसम  में  अग्नि  संरक्षण  उपाय  किए  गए

 5.  रष्ट्रीय  उद्यान  में  पर्यटन  को  कड़ाई  से  नियंत्रित  किया  गया

 6.  उद्यानों  और  अभयारण्यों  तथा  उनके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  पारिविकासਂ  नामक  केन्द्र  द्वारा
 प्रायोजित  स्कीम  के  अंतर्गत  मानव--वन्यजीव  इंद्ध  को  कम  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया
 1991-92  के  दौरान  इस  स्कीम  के  अंतर्गत  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  5.75  लाख  रुपये  प्रदान  किए  गए

 गिर  के  शेरों  की  गणना  निर्धारित  आवधिक  अंतरालों  में  की  जाती  तथा  ।  1972  को

 उनकी  मंख्या  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  1969  में  गिर  वनों  के  शेरों  की  संख्या  1990  में  284  की

 तुलना  में  177

 मा  न्ट्र्यिल  प्रोयोकोल

 1916.  श्री  बी०  एनਂ  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  ओजोन  को  क्षति  पहुंचाने  वाले  क्लोरोफूलोरो-कार्बन  युक्त  गैस  को  समाप्त  करने  संबंधी
 मा  ौरन्ट्रियल  प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  ओज़ोन  के  क्षीण

 होने  की  गंभीर  समस्या  के  बारे  में  विश्व  की  चिंता  को  देखते  हुए  तथा  1990  में  लन्दन  में  हुई  हस्ताक्षरकर्त्ता

 देशों  की  बैठक  में  विकासशील  देशों  के  हित  में  प्रोटोकोल  में  किये  गये  संशोधनों  को  शामिल  करने  के

 भारत  सरकार  भी  ओज़ोन  परत  को  क्षीण  करने  वाले  पदार्थों  पर  1992  में  हुए  मांट्रियल  प्रोटोकोल  में

 सम्मिलित  हो

 स्कूल  और  कालेज  स्तर  पर  खेलकूद  को  अनिवार्य  विषय  बनाना

 1917.  श्री  मोहन  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  स्कूल  और  कालेज  स्तर  पर  खेलकूद  को  अनिवार्य  विषय  बनाकर  वर्ष  1986  की  राष्ट्रीय
 शिक्षा  नीति  को  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 क्‍या  देश  के  जाने-माने  खिलाडियों  और  खे  नकूद  प्रशासकों  ने  मई  1992  में  आयोजित  एक  विचार
 गोष्ठी  में  स्कूल  और  कालेज  स्तर  पर  खेलकूद  को  एक  अनिवार्य  विषय  बनाने  का  जोरदार  समर्थन  किया

 यूद्रि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  ओर  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  और  खेल  विषय  को  अनिवार्य
 बनाना  अभी  तक  संभव  नहीं  हो  पाया  चूंकि  सभी  स्कूलों  में  अपेक्षित  बुनियादी  खेल  सुविधाएं  निर्मित  करने  के
 बाद  ही  ऐसी  कार्रवाई  हो  1986  की  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  कालेजों  में  खेलों  को  अनिवार्य  बनाने  की
 सिफारिश  नहीं  की  गई

 और  स्कूलों  में  खेलों  और  शारीरिक  शिक्षा  के  बिषयों  को  अनिवार्य  बनाने  के  लिए  जोरदार
 समर्थन  किया  गया  खेलों  से  सम्बन्धित  अन्य  मुद्दों  के साथ  इस  विषय  पर  सामान्य  चर्चा  की  गई

 एन०सी०ई०आरण्टी०  द्वारा  तैयार  किए  गए  राष्ट्रीय  शैक्षिक  फ्रेम  वर्क  में  स्कूली  शिक्षा  के  विभिन्न  चरणों  में
 स्वास्थ्य  और  शारीरिक  शिक्षा  के  लिए  समय  आबंटन  की  सिफारिश  की  जिसे  सी“बी०एस०्सी०  से  सम्बद्ध

 स्कूलों  में  लागू  किया  गया  राज्य  बोड़ों  से  सम्बद्ध  स्कूल  भी  इसे  परिवर्ती  डिग्री  में  लागू  कर  रहे  शिक्षा
 विभाग  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  1986  के  कार्यान्वयन  हेतु  कार्रवाई  का  कार्यक्रम  तैयार  कर  रहा

 डाक्टरों  का  प्रतिभा-पलायन

 1918.  डा०  के०  डी०  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों-के  दौरान  कितने  डाक्टर  विदेश  चले

 इस  प्रतिभा-पलायन  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  इस  तरह  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारा  देबी

 राष्ट्र  मंडल  चिकित्सा  अध्येतावृत्ति  कोलंबो  अध्येतावृत्ति  कार्यक्रम  तथा  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  अध्येतावृत्ति
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  डाक्टरों  को  विभिन्न  क्षेत्रों  में  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजा  जाता  अपनी  अध्येतावृत्तियों
 को  पूरा  करने  के  उपरांत  वे  डाक्टर  भारत  लौट  आते  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1989,  1990  और  1991  के

 दौरान  इन  अध्येतावृत्तियों  के  तहत  जिन  डाक्टरों  को  विदेश  भेजा  गया  था  उनकी  संख्या  इस  प्रकार

 राष्ट्र  मंडल  चिकित्सा  अध्येतावृत्ति  58

 कोलंबों  अध्येतावत्ति  योजना  158

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  अध्येतावृत्ति  ४.  370

 *  1988-89  और  1990-91)
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 जनता नाए  एप  जप  या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रणाण-पत्रਂ  के  उपरांत  चिकित्सा
 चिकित्सा  एवं  शल्य  चिकित्सा  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  रेजीडेंसी  प्रशिक्षण  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  भी

 जा  रहे  पिछले  तीन  वर्षों  के  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  उखतर  प्रशिक्षण  के  लिए  डाक्टरों  को  जारी

 गए  अनापत्ति  प्रणाण-पत्रों  की  संख्या  561

 और  डाक्टरों  के  विदेश  जाने  के  कारण  हैं“-उच्यतर  अध्ययन  के  लिए  विदेशों  में

 कार्यकरण  की  बेहतर  स्थितियां  और  विदेशों  में  अधिक  परिलब्धियां  सरकार  ने  1965  में  चिकित्सा  तथा
 पराचिकित्सा  कार्मिकों  के  भारत  से  बाहर  जाने  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाए  इन  उपायों  में  भारत  में  ईसीएमएफजी
 परीक्षा  लेना  बच्द  प्राइवेट  डाक्टरों  को  पासपोर्ट  जारी  करने  पर  प्रतिबंध  लगाना  आदि  शामिल  ऐसे
 विषयों  में  उच्चतर  अध्ययन  के  लिए  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  जाने  वाले  डाक्टरों  को  अनापत्ति  प्रमाण-पत्र  जारी

 करने  पर  भी  प्रतिबश्ध  लगा  दिया  गया  है  जिनमें  प्रशिक्षण  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  भारत  में  उपलब्ध  नहीं

 बदले  हुए  सामाजिक  आर्थिक  परिषेश  में  सरकार  मौजूदा  नीति  की  समीक्षा  कर  रही  है  ताकि  डावरटरों  के

 विदेश  जाने  पर  लगे  मौजूदा  प्रतिब्थों  में  से  कुछ  में  ढील  दी  जा

 न्यू  जलपाईंगुड़ी-न्यू  जोंगाईगांव  रेल  लाइन  को  दोहरा  करना

 1919.  श्री  उद्धब  घर्मनः  क्‍या  रेत्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  न्यू  जलपाईगुड़ी  से  न्यू  बॉगाईगांव  तक  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 प्रश्न  नहीं

 ‘

 लिहार  में  परियधार  नियोजन  के  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान

 1920.  श्री  ललित  उरांवः  कया  स्वास्थ्य  और  परिणषार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  और  चालू  बर्ष  में  परिषार  नेत्र  चिकित्सा  इत्यादि  के  लिए
 सरकार  द्वारा  बिहार  के  किन-किन  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  दिया

 ऐसे  प्रत्येक  संगठन  को  कितनी-कितनी  धन-राशि  दी

 क्‍या  सरकार  ने  इस  व्यय  की  उपयोगिता  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  तसंबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के०  तारादेवी

 और  परिवार  कल्याण  के  लिए  अनुदानों  के  बोरे  में  एक  जिवरण  संलप्न  किया  गया  नेत्र  परिचर्या  हेतु
 गैर-सरकारी  संगठनों  को  अनुदान  नहीं  दिया  गया

 से  ख्यंसेवी  संगठनों  को  आवधिक  प्रगति  रिपोर्ट  तथा  लेखों  का  वार्षिक  अंकेक्षित  विर्वरण  प्रस्तुत
 करना  अपेक्षित  होता  कुछ  मामलों  में  परियोजनाओं  का  अनुवीक्षण  तथा  मूल्यांकन  मूल्यांकन  दलों  के  माध्यम
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 |
 भी  किया  जाता  ये  सुरक्षा-उपाय  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पर्याप्त  समझे  जाते  हैं  कि  स्वयंसेवी  संगठनों

 धन  का  उपयोग  लाभप्रद  और  उपयुक्त  रूप  से  किया  जाता

 |  विवरण

 (।

 तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  के  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा

 कल

 जा  -  कि  लक  बी

 स्वैच्छिक  संगठन  का  नाम

 अखिल  भारतीय  महिला  कल्याण  नई  दिल्ली*

 3...  अखिल  भारतीय  परिवार  कल्याण  नई  दिल्ली*

 1991-92

 1.  युवक  जिला  बिहार
 2...  मगध  समाज  विकास  पटना

 3.  आतम  रोजगारी  महिला  मुंगेर

 4.  उत्तर  प्रदेश  सेवा  सीतामढ़ी

 5.  बोध  बिहार

 6.  शिवहर  विकास  सीतामदढ़ी

 हम  चम्पारण  विकास  पूर्वी  चम्पारण

 8.  मिथिला  विकास  मंच  समस्तीपुर

 9.  मगध  गया

 10.  नेहरू  सेवा  मुज्जफरपुर

 तरियानी  सेवा  सीतामढ़ी

 12...  विकास  मुज्जफरपुर

 13...  मानव  कल्याण  मुज्जफरपुर

 त  स्वैच्छिक  संगठनों  को  प्रत्येक  के  आगे  दिये  गये  अनुसार  सहायता  अनुदान  मंजूर  किया  गया

 —

 मंजूर  की  गई  स्क्प

 36,850

 36,850

 36,850

 1,10,550

 36,850
 36,850

 36,850

 36,850

 36,850

 36,850

 36,850

 36,850

 36,850

 36,850

 42,000

 42,000

 42,000

 *बिहार  में  परियोजनाओं  के
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 स्वैच्छिक  संगठन  का  नाम  मंजूर  की  गई  रकम

 14...  तिरहुत  बिकास  मुज्जफरपुर  42,000
 15...  विकास  बिहार  42,000

 5,78,500
 ———

 1992-93

 1.  ,  पटना  94,000

 भरतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  हुआ  खाद्यान्न

 1921.  श्री  श्रीकान्त  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 1990-91  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  के  अस्थाई  गोदामों  में  कितना  खाद्यान्न  खराब

 धिश्रीष  तौर  से  उड़ीसा  में  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कमालुददीन
 1990-91  के  दौरान  ढके  हुए  गोदामों  और  कैप  और  दोनों  में  भंडारण  के

 दौरान  और  मार्ग  में  प्राकृतिक  विपदाओं  के  कारण  21585  मीटरी  टन  मात्रा  क्षतिग्रस्त  हुई  थी

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  जोनल  /  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 1990-91  के  दौरान  खाद्यात्रों  का  स्टाक  रखने  का  औसत  132.31  लाख  मीटरी  टन  था  जिसमें  से

 21,585  मीटरी  टन  मात्रा  क्षतिग्रस्त  हो  गई  थी  और  क्षतिग्रस्त  मात्रा  की  प्रतिशतता  0.16  बैठती  जोकि  नगण्य
 खाद्यान्नों  की  सुरक्षा  करमे  के  लिए  निम्नलिखित  पग  उठाए  गए  हैं  ताकि  हानियों  को  रोका  जा

 -

 (1)  भारतीय  खाद्य  निगम  वैज्ञानिक  ढंग  से  निर्मित  गोदामों  में  खाद्यान्न  रखता  है  जोकि  मृूषकत  और  नमी  प्रूफ
 होते

 (2)  खद्यान्नों  का आवधिक  निरीक्षण  करने  और  उन्हें  उतिच  ढंग  से  रखने  के  लिए  योग्य  और  तकनीको  दृष्टि पे
 प्रशिक्षित  स्टाफ  लगाया  जाता

 (3)  खाद्यान्नों  का  वैज्ञानिक  तरीके  ज्ले  भंडारण  किया  जाता  है  और  कीट  नियंत्रण  उपाय  नियमित  रूप  से  किए
 जाते

 (4)  कभी-कभी  ढके  हुए  भंडारगृहों  की  अत्यधिक  कमी  और  संचलन  संबंधी  कठिनाइयां  होने  के  कारण
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  अस्थायी  रूप  से  भंडारण  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  ढंग  से  तैयार  की  गई  कैप

 और  नामक  प्रणाली  के  अधीन  खुले  में  गेहूं  और  धान  का  भंडारण  करने  के  लिए



 30  1914  लिखित  उत्तर

 मजबूर  होना  पड़ता  कैप  में  भंडारित  खद्यात्नों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  पग  उठाए  जाते

 स्टाक  को  लकड़ी  के  क्रेटों  पर  रखा  जाता  है  और  उसे  विशेष  रूप  से  तैयार  की  गई  न्यून  घनत्व
 की  काली  पोलीथीन  की  वाटर  प्रूफ  चादरों  डी०  पी०  से  ढका  जाता  है  ताकि  खाद्यान्नों
 की  वर्षा  से  सुरक्षा  की  जा

 तूफान  के  दौरान  पोलीथीन  की  चादरों  के  उड़ने  से  होने  वाली  क्षतियों  को  रोकने  के  लिए  पोलीथीन
 की  को  उचित  ढंग  से  बांधने  के  लिए  नाइलोन  की  रस्सियां  मुहैया  की  जाती

 मौसम  की  अनिश्चितता  से  खाद्यात्नों  की  अतिरिक्त  सुरक्षा  करने  के  लिए  प्रमुख  कैप  काम्प्लैक्सों  में
 मोनोफिलामेंट  के  जाल  और  कबर  टाप्स  मुहैया  किए  जाते

 स्टाक  को  अच्छी  हालत  में  रखने  तथा  नमी  और  तापमान  में  उतार-चढ़ाव  के  कारण  संघनन  द्वारा
 क्षति  को  भी  रोकने  के  लिए  कैप  में  भंडारित  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  वातन  किया  जाता

 मुम्बद  के  आकार  के  चट्ठे  लगाए  जाते  हैं  ताकि  शिखर  पर  पानी  के  जमाव  को  रोका  जा

 पीड़क  जन्तु  बाधा  तथा  पक्षियों  आदि  जैसे  अन्य  पीड़कों  द्वारा  जन्ह्रुबाधा  पर  नियंत्रण  पाने  के
 लिए  कैप  में  भंडारित  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  किया  जाता  है  और  यथावश्यक  उपचार
 किया  जाता

 आरक्षित  डिब्बों  में  अनधिकृत  यात्री

 1922.  डा०  बसंत  मबारः  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिना  आरक्षण  काले  यात्रियों  को  लम्बी  दूरियों  के  सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  के  आरक्षित  डिब्बों  में  दिन
 के  समय  प्रवेश  करने  कौ  अनुमति

 यदि  तो  क्‍या  इससे  लम्बी  दूरी  के  यात्रियों  को  असुविधा  होती  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कया  उफ्चारी  कदम  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  आरक्षित  सवारी  डिब्शों  में

 अनधिकत  यात्रियों  के  घुस  जाने  के  कुछ  मामले  नोटिस  में  आए

 जी

 निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये

 (1)  लम्बी  दूरी  की  कुछ  गाड़ियों  में  यात्रा  पर  दूरी  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया

 (2)  राजकीय  रेलबे  पुलिस/रेलवे  सुरक्षा  बल  की  सहायता  से  अचानक  जांच  की  जाती  है  और

 आरक्षित  सवारी  डिब्बों  में  यात्रा  करते  पाये  गये  अनधिकृत  यात्रियों  को  गाड़ी  से  उतार  दिया  जाता  है

 और  भारतीय  रेल  अधिनियम  के  उपबंध  के  अंतर्गत  उन  पर  जुर्माना  किया  जाता

 (3)  ड्यूटी  के  लापरवाही  के  लिए  जिम्मेदार  पाये  गये  कंडक्टरों /  चल  टिकट  परीक्षकों /  सवारी

 डिब्बा  परिचरों  को
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 (4)  रेल  1989  में  कानूनी  उपबंध  को  और  सख्त  बना  दिया  गया  है  क्योंकि  अब  जुर्माने  की

 राशि  बढ़ा  कर  500  रुपये  कर  दी  गयी है  जबकि  पुराने  अधिनियम  में  यह  राशि  20  रुपये

 आसनसोल-बर्नपुर  रेल  लाइन  को  दोहरा  करना

 1923.  श्री  हाराधन  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  जनता  ने  आसनसोल  और  बर्नपुर  के  बीच  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  की
 मांग  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  लाइन  को  दोहरा  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 जी

 और  विभिन्न  परिचालनिक  सुधारों  के  कारण  इकहरी  लाइन  वाले  खंड  की  क्षमता  संतृप्त  हो  जाने
 पर  ही  दोहरीकरण  किया  जाता  आसनसोल-बर्नपुर  खंड  पर  अभी  यातायात  इस  स्तर  तक  नहीं  पहुंचा

 वनस्पति  विज्ञान  के  उच्च  अध्ययन  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाना

 1924.  श्री  लोकनाथ  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  डा०  पी०  के०  पाण्डा  के  जन्म  शताब्दी  वर्ष  के  अवसर  पर
 रेबेन्गा  कालेज  में  वनस्पती  विज्ञान  के  उच्च  अध्ययन  केन्द्र  का  दर्जा  बढ़ाने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 से  जी  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  आयोग

 को  वनस्पति-विज्ञान  के  पारीजा  स्नातकोत्तर  विभाग  को  एक  उच्च  अध्ययन  केन्द्र  के  स्तर  तक  स्तरोन्नत  करने  के

 लिए  1991  में  रावेनशा  कटक  से  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  इस  प्रस्ताव  में  1.17  करोड़  रुपये

 के  परिव्यय  की  परिकल्पना  की  गई

 संसाधनों  की  कमी  के  कारण  आयोग  ने  वि"अ०आ'०  योजना  के  अंतर्गत  नई  संस्वीकृतियों  के  लिए  ऐसे
 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं
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 सिगनल  प्रणाली

 1925.  श्री  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  रेल  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  रेल  सिगनल  प्रणाली  का  आधुनिकीकरण  करने  पर
 विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  विभिन्न  रेल  दुर्घटना  जांच
 समितियों  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  रेलवे  द्वारा  रेलपथ  परिपथन  पर  सवारी  /  माल  डिब्बों
 की  मौजूदगी  सिद्ध  करने  के  समपार  समपार  टेलीफोनों  और  अंतिम  वाहन  जांच  उपकरण  जैसे
 संरक्षा  कार्यों  को  शुरू  किया  गया  पश्चिम  रेलवे  के  उपनगरीय  खंडों  और  मध्य  रेलवे  के  हार्बर  लाइन  पर

 सहायक  चेतावनी  प्रणाली  भी  की  गई  है  ताकि  ड्राइवर  खतरे  की  स्थिति  में  गाड़ी  को  सिगनल  से  आगे  न  ले
 मध्य  रेलवे  के  बम्बई  वी०टी-कल्याण  खंड  पर  सहायक  चेतावनी  प्रणाली  व्यवस्था  लगभग  पूरी  होने  वाली

 इन  कार्यों  की  धन  की  तंगी  और  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  बनाई  जाती  है  और
 प्रगति  होती

 खायु  प्रदूषण

 1926.  डा०  आर"०  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  20  1992  के  टाइम्सਂ  में  पालूशन-ए  न्यू  किलर  होम्स

 इनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  क्या  त्रुटिपूर्ण  डिजाइनों  और  मशीनों  के  खराब  रखरखाव  के  कारण  उत्पन्न  वायु

 प्रदूषण  से  श्रमिकों  की  उत्पादकता  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा

 क्या  मकानों  के  त्रुटिपूर्ण  डिजाइनों  के  कारण  भी  निवासियों  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारी  उपाय  किये  गये

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  हां

 से  समाचार  में  उन  भवनों  के  अन्दर  होने  वाले  वायु  प्रदूषण  के  बारे  में  कहा  गया  है  जिसमें

 भवन  में  कृत्रिम  वायु-संचालन  प्रणालियां  लगी  होती  हैं  और  जिनका  निर्माण  रसायनयुक्त  ऐसी

 सामग्री  से  होता  है  जो  वायु  में  रसायन  छोड़ते  हैं  और  इस  प्रकार  इनसे  अन्दर  की  वायु  प्रदूषित  होती  भारत

 सामान्यतः  भवन  निर्माण  में  रसायनयुक्त  सामग्री  प्रयोग  नहीं  की  जाती  और  भवनों  में  प्राकृतिक  रूप  से  यायु
 संचालन  होता
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 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण

 1927.  श्री  सूर्य  नारायण
 श्री  शर्मा
 श्री  फूल  चन्द
 श्री  काशीराम

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  डावटरों  तथा  समूह-ग  और  समूह-घ  के  कर्मचारियों  की
 अलग-अलग  स्थानान्तरण  नीति  कया

 दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कितने  डाक्टर  तथा  समूह-ग  और  समूह-घ  के  कर्मचारी
 पांच  साल  से  एक  ही  स्थान  पर  कार्य  कर  रहे

 उनका  स्थानांतरण  नहीं  होने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  बाले

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तारा  देवी
 लोक  सेवा  की  तात्कालिक  आवश्यकताओं  के  अनुसार  ही  स्थानान्तरण  किए  जाते  हैं

 853  में  23  1359  में  से  154  समूह  कर्मचारी  और  1378  में
 से  286  समूह

 कर्मचारी  ऐसे  हैं  जो  दिल्ली  में  पांच  वर्ष  से  अधिक  समय  से  नियुक्ति  के  स्थान  पर  ही  कार्य  कर  रहे

 और  लोक  सेवा  की  तात्कालिक  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  समय-समय  पर

 स्थानांतरण  किए  जाते

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  रामकृष्ण  नई  दिल्‍ली  स्थित  मातृ  ओर  स्त्री  रोग  अस्पताल  में

 अल्ट्रा  साउन्ड  मशीन  लगाना

 1928.  प्रोਂ  रासा  सिंह  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रामकृष्ण  नई  दिल्ली  के  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के,मातृ  और  स्त्री  रोग  अस्पताल  में

 आन्तरिक  और  बाहय  लाभार्थियों  के  लिए  मशीन  लगाए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  मशीन  को  कब  तक  लगा  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारा  देवी
 से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  प्रसूति  एवं  स्त्री  रोग  रामकृष्ण  पुरम  में  फिलहाल

 ,  अल्ट्रासाउंड  मशीन  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उपलब्ध  धनराशि  ऐसी  प्राथमिकताओं  के  लिए  निर्धारित  की

 गई  है  जिनसे  दिन-प्रतिदिन  की  रोगी  परिचर्या  एवं  प्रभावित  होती
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 ननन्‍्दन  कानन  चिड़ियाघर

 1929.  श्री  सुबास  चन्द्र  नायकः  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  जून  माह  के  दौरान  भुवनेश्वर  स्थित  नन्दन  कानन  चिड़ियाघर  में  जानवरों  को  तीन  दिन
 तक  भूखा  रखा  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  करण॑  और

 दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  राज्य  सरकार
 से  सूचना  मांगी  गई  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 चण्डीगढ़  में  प्रौढ़  शिक्षा

 1930.  श्री  पवन  कुमार  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 चण्डीगढ़  में  कुल  कितने  लोग  अशिक्षित

 वहां  कार्यरत  विभिन्न  प्रौढ़  शिक्षा  केद्रों  में  इस  समय  कितने  विद्यार्थी  नामांकित

 पिछले  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  प्रौढ़ों  को  साक्षर  बनाया  गया  और

 उपर्युक्त  अवधि  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 से  चंडीगढ़  के  अधिकांश  प्रौढ़  निरक्षर  25  गांवों  तथा  30  बस्तियों  में

 बसे  हुए  उनमें  से  अधिकतर  संख्या  विशेषकूप  से  इन  बस्तियों  प्रवासी  मजदूरों  की  पिछले
 वर्ष  के  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  15-35  आयवर्ग  के  प्रौढ़  निरक्षरों  की  संख्या  25,957  प्रौढ़

 शिक्षा  के  विभिन्न  केन्द्र-आधारित  कार्यक्रमों  क्र  तहत  1991-92  में  कुल  5,446  शिक्षु  नांमांकित
 वर्ष  1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  द्वौरान  विभिन्न  योजनाओं  के  तहत  साक्षर

 निरक्षों  की  संख्या  क्रमशः  4221,  4806,  3600  उक्त  अवधि  के  दौरान  विभिन्न  केन्द्रीय  योजनाओं
 के  तहत  खर्च  की  गई  धनराशि  क्रमशः  9.50,  14.8;  तथा  10.69  लाख  रुपए

 रेलबे  अस्पतालों  में  फिजियोथिरेपिस्ट  की  नियुक्ति

 1931.  श्री  पलास  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  विभिन्न  रेलवे  जोनों  के  डिविजनल  रेलवे  अस्पतालों  में  फिजियोधिरेपिस्टों  की  नियुक्ति  के

 संबंध  में  कोई  नीति  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उत्तरी  रेलवे  के  सभी  अस्पतालों  में  फिजियोधिरेपिस्ट  और

 यदि  तो  विकलांग  रोगियों  की  देखभाल  के  लिये  उत्तरी  रेलवे  के  प्रत्येक  अस्पताल  में

 कम  से  कम  एक  फिजियोधिरेपिस्ट  की  तत्काल  नियुक्ति  करने  के  लिये  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  फिजियोधिरेपिस्टों  के  पर्दों  का

 सृजन  विभिन्न  रेलवे  अस्पतालों  में  उनकी  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  किया  जाता
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 जिम

 और  रेलवे  मुरादाबाद  को  छोड़कर  उन  रेलवे  के  सभी  मंडल  रेल  अस्पतालों  में

 फिजियोथिरेपिस्ट  उपलब्ध

 उपर्युक्त  अस्पताल  के  लिए  एक  फिजियोथिरेपिस्ट  के  चयन  के  लिए  रेल  भर्ती  इलाहाबाद  को  पहले  ही
 मांग  पत्र  प्रस्तुत  कर  दिया  गया

 विकलांग  बच्चों  को  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा
 सप्लाई  किए  गए  आडियो  कैसेट

 1932.  श्री  सी०  केਂ  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विशेष  रूप  से  कोयम्बतूर  जिले  में  विकलांग  बच्चों  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय
 शैक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद्‌  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  आ डियो  कैसेटों  से  कितने  संस्थाएं  लाभान्वित  हुई

 और

 क्‍या  इस  योजना  के  अन्तर्गत  विकलांग  बच्चों  और  सामान्य  बच्चों  को  एक  साथ  उसी  संस्थान  में  शिक्षा
 प्रदान  की  जाती

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उपमंत्री

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद्‌  ने  तमिलनाडु  में  किसी  भी  संस्था  के  विकलांग
 बच्चों  को  शिक्षा  के  लिए  श्रव्य  कैसेटों  की  आपूर्ति  नहीं  की

 फार्म  स्तर  पर  खाद्यान्न  भंडारण  और  अनाज  बचाओ  कार्यक्रम

 1933.  श्रीमती  वसुन्थरा  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 स्तर  पर  खाद्यान्न  भंडारण  और  अनाज  बचाओ  कार्यक्रमਂ  किन-किन  राज्यों  में  लागू  किया  गया

 क्या  ऐसा  कार्यक्रम  राजस्थान  में  भी  लागू  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 राजस्थान  में  यह  कार्यक्रम  कब  तक  लागू  कर  दिया

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुददीन
 :  जिन  राज्यों  में  फार्म  स्तर  पर  खाद्यान्न  भंडारण  और  अन्न  सुरक्षा  कार्यक्रम  शुरू  किए  गए  वे

 मध्य  पश्चिम  हिमाचल  जम्मू  तथा

 उत्तर  आंध्र

 अरुणाचल  प्रदेश  और

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 प्राइवेट  नर्सिंग  होम  को  मान्यता  देना

 1934.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिग्रहीः  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  प्राइवेट  नर्सिंग  होम  को  मान्यता  देने  के  लिए  कोई  नियम  बनाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 यदि  तो  क्या  सरकार  क़ा  विचार  किसी  प्राइवेट  नर्सिंग  होम  के  मान्यता  देन  के  लिए  समान
 नियम  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारा  देवी
 से  चूंकि  जन  स्वास्थ्य  और  अस्पताल  संविधान  के  तहत  राज्य  सूची  में  आते  इसलिए  उपयुक्त

 कानूनी  एवं  प्रशासनिक  उपाय  करके  अपने-अपने  राज्यों  में  प्राइवेट  नर्सिंग  होमों  को  मान्यता  विनियमित  कराने
 का  कार्य  संबंधित  राज्य  सरकारों  का

 उपलब्ध  सूचना  के  दिल्ली  प्रशासन  सहित  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अपना  ही  नर्तिंग  होम  पंजीकरण
 अधिनियम  बना  लिया

 ह

 केनद्रीय  प्रतिनियुक्ति  आरक्षित  पद

 1935.  श्री  राम  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 भारतीय  वन  सेवा  में  इस  समय  प्राधिकृत  संवर्ग  के  कितने  पद  हैं  और  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के
 आरक्षित  पद  कितने

 केन्द्रीय  भर्ती  योजना  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के  आरक्षित  पद  कितने  प्रतिशत

 क्‍या  भारतीय  वन  सेवा  के  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के  आरक्षित  पर्दों  का  पूर्ण  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  भारतीय  वन  सेवा  के  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  के  आरक्षित  पदों  का  उपयोग  करने  के

 लिए  सरकार  के  पास  क्या-क्या  योजनाएं

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  भारतीय  वन  सेवा  संवर्ग  की

 प्राधिकृत  संख्या  2,699  है  तथा  भारतीय  वन  सेवा  में  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  रिजर्व  पदों  की  संख्या  309  है
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 और  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  रिजर्व  के  उपयोग  का  निर्धारण  वबानिकी  क्षेत्र  के

 केन्द्रीय  स्टाफिंग  स्कीम  में  पदों  की  संख्या  द्वारा  ही  नहीं  अपितु  गैर-वानिकी  पर्दों  में  भास्तीय  बन  सेवा  के

 अधिकारियों  की  नियुक्तियों  तथा  अधिकारियों  द्वारा  देश  में  कहीं  भी  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्ति  को

 स्वीकार  करने  की  इच्छा  द्वारा  किया  जाता

 (2)  केन्द्रीय  सचिवालय  में  वरिष्ठ  प्रशासनिक  स्तरों  पर  भारतीय  वन  सेवा  के  प्रतिनिधित्व  में  सुधार  लाने

 की  दृष्टि  से  तथा  जहां  तक  संभव  हो  सके  भारतीय  वन  सेका  में  केन्द्रीय  प्रतिनियुक्ति  रिजर्व  का  उपयोग  करने

 के  सभी  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  भारतीय  वन  सेवा  के  अधिकारियों  को  केन्द्रीथ  प्रतिनियुक्ति  पर
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 ऐसे  स्थानों  पर  लेने  क ेलिए  कहा  जाता  है  जहां  उनका  वानिकी  अनुभव  उन  मंत्रालयों /  विभागों  के  लिए  महत्वपूर्ण

 पश्चिम  बंगाल  में  आर्सेनिक  विषाक्तता  के  मामले

 1936.  श्री  चित्त

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिकः

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्न  जिलों  में  बड़े  पैमाने  पर  आर्सेनिक  विषाक्तता  से  पीड़ित  व्यक्तियों  के
 मामले  जादवपुर  विश्वविद्यालय  के  अन्तर्गत  आफ  एनवायरमेंटल  स्टडीजਂ  की  एक  विशेषज्ञीय  समिति  द्वारा
 प्रकाश  में  लाये  गये

 क्या  आर्सेनिक  विष  के  खतरनाक  स्तर  तक  बढ़ने  के  कारणों  का  अभी  तक  पता  नहीं  लगा  और

 यदि  तो  कारणों  का  पता  लगाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कौन
 से  उपचारात्मक  उपाय  किये  गये

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  1978  में  जब  से

 भूमिगत  जल  में  आर्सेनिक  विषाक्तता  की  समस्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  ध्यान  में  आई  तब  से  अनेक
 संगठनों  ने  पश्चिम  बंगाल  के  विभिन्न  जिलों  में  आर्सेनिक  विषाक्तता  के  बारे  में  बहुत  से  अध्ययन  किए  एक
 अध्ययन  पर्यावरणीय  अध्ययन  स्कूल  और  जल  संसाधन  इंजीनियरी  जाधवपुर  विश्वविद्यालय  द्वारा  दिसम्बर
 1989  में  किया

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  तहत  एक  परियोजना  के  रूप  में  बंगाल  में

 भूमिगत  जल  में  आर्सेनिक  प्रदूषणਂ  के  संबंध  में  एक  विस्तृत  अध्ययन  किया  इस  अध्ययन  का  उद्देश्य
 आर्सेनिक  प्रदूषण  के  कोटि  और  कारण  की  जांच-पड़ताल  करना  और  स्थानीय  पाकिटों  में  एक्यूफरों  को
 साफ  करने  के  उपचारात्मक  उपाय  विकसित  करना  इस  अध्ययन  की  जिसको  1991  में

 प्रस्तुत  किया  भू-आकृति  क्षेत्रीय  भू-विज्ञान  और  उस  क्षेत्र  के  भूमिगत  जल  व्यवहार  की  जांच  करने
 के  लिए  विभिन्न  स्थानों  पर  किए  अनेक  अवलोकनों  पर  आधारित

 रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि  आर्सेनिक  विषाक्तता  वाली  पट्टी  ऊपरी  गंगा-ब्रह्मपुत्र  डेल्टा  में  पड़ती
 जिसमें  नदियों  द्वारा  निर्मित  अनेक  टेढ़ी-मेढ़ी  पट्टियां  इसमें  3  एक्यूफरों  की  शिनाख्त  की  गई  यह  पाया
 गया  है  कि  मध्यवर्ती  एक्यूफर  के  पानी  में  आसेनिक  तत्व  अधिक  मात्रा  में  जबकि  गहरे  एक्यूफरों  में  आर्सेनिक  .
 तत्व  अनुज्ञेय  सीमाओं  के  भीतर  धूल  कणों  और  मृदा  में  आर्सेनिक  की  परत  वाले  खनिज  कण  पाए  गए

 इस  क्षेत्र  में  जल  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  बहुत  सी  सिफारिशें  की  गई  इनमें  निम्नलिखित  शामिल

 हैं

 आससेनिक  से  मुक्त  गहरे  एक्यूफरों  का  पानी  पीने  के  लिए  उपयोग  में  लाया

 ट्यूबवेल  को  चालू  करने  से  पहले  उसके  जल  में  विद्यमान  आसेनिकों  की  भलीभांति  जांच  कर  लेनी

 गहरे  एक्यूफर  से  निकाले  जाने  वाले  पानी  को  इस  तरह  से  नियंत्रित  किया  जाए  कि  मिट्टी  की  परत  से
 '  अपर  आर्सेमिकों  का  रिसात  न
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 गहरे  कुओं  में  आसेनिक  तत्वों  का  समय-समय  पर  निगरानी  की

 सामाजिक  बानिकी  और  वनरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वृक्ष  लगाना

 1937.  श्री  रामेश्वर  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 यांधों  के  निर्माण  के  कारण  वनों  के  जलमप्न  हो  जाने  के  फलस्वरूप  शुरू  किए  गए  सामाजिक  वानिकी
 तथा  वनंरोपण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  पौधे  लगाए

 इस  समय  उनमें  से  कितने  पौधे  बचे  हुए

 अन्य  पौधों  के  पेंड  बनने  से  पहले  ही  नष्ट  हो  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  लापरवाही  बरतने  वाले  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य-मंत्री  कमल  से  सूचना  राज्य

 सरकारों /  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 सूचना  एवं  पुस्तकालय  नेटवर्क

 1938.  श्री  केਂ  बीਂ
 श्री  मोहन

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  पुस्तकालयों  और  सूचना  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  सूचना  एवं  पुस्तकालय  नेटवर्क  के  विकास

 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 और  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  आयोग  ने  25

 1992  को  आयोजित  अपनी  बैठक  में  सूचना  तथा  पुस्तकालय  नेटवर्क  स्थापित  करने  संबंधी  एक  प्रस्ताव  पर

 विचार  किया  और  यह  इच्छा  व्यक्त  की  कि  आठवीं  योजना  में  इस  कार्यक्रम  को  पुस्तकालयों  के  ख्वयलन  और

 पबेधित  कार्यकलापों  के  साथ  संबंधित  किया  आयोग  ने  यह  भी  इच्छा  व्यक्त  की  कि  एक  समिति  द्वारा

 इस  परियोजना  के  कार्यक्रम  के  ब्यौरों  और  वित्तीय  कठिनाइयों  की  जांच  की  इस  कार्यक्रम  के  लिए  आयोग

 के  1992-93  के  बजट  में  25  लाख  रुपये  की  राशि  का  प्रावधान  किया  गया
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 ह

 महानगरों  में  रेलवे  की  फालतू  भूमि  का  उपयोग

 1939.  प्रोਂ  सावित्री
 भ्री  राजेश  कुमारः

 क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रेलवे  विभाग  द्वारा  महानगरों  और  रेल  लाइनों  के  साथ  पड़ी  फालतू  भूमि  का  उपयोग  करने  का
 प्रस्ताव  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राजय  मंत्री  जी

 अतिरिक्त  संसाधन  जुटाने  की  दृष्टि  से  रेलवे  के  परिचालनिक  प्रयोजनों  के  लिए  भूमि  के  उपयोग  में

 बाधा  उत्पन्न  किए  बिना  रेलवे  भूमि  के  ऊपरी  स्थान  के  वाणिज्यिक  दोहन  की  व्यावहारिकता  का  पता  लगाने  का

 प्रस्ताव  है

 विद्वान  राहुल  सांकृत्यायन  की  जन्म  शताब्दी

 1940.  श्री  विश्वनाथ  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  को  राहुल  सांकृत्यायन  की  जन्म  शताब्दी  मनाने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 शताब्दी  समारोह  1993  में  शुरू  इस  प्रयोजन  के  लिए  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  की
 अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय  समिति  गठित  की  गई

 दिल्‍ली  में  बाल  कल्याण  संगठन

 1941.  श्री  कड़िया  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 दिल्‍ली  में  बाल  कल्याण  हेतु  कार्य  कर  रही  संस्थाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  संस्थाओं  के  कामकाज  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोई  अनियमित्ता  पायी  गयी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  ओर  बाल

 विकास  में  राज्य-मंत्री  ममता  दिल्ली  में  बाल  कल्याण  के  लिए  कार्यरत

 मुख्य  संस्थान  हैं--केन्द्रीय  समाज  कल्याण  भारतीय  बाल  कल्याण  भारतीय  आदिम  जाति

 सेवक  हरिजन  सेवक  नेहरू  बाल  समिति  तथा
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 शिशुगृह  योजना  का  संचालन  करने  वाले  चल-शिशुगृह  नई  दिल्‍ली  द्वारा  धन  का

 दुरुपयोग  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  शिकायत  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  प्राप्त  हुई  जांच  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय
 आँच  ब्यूरो  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  कि  आरोप  सिद्ध  नहीं  पाए  फिर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 ने  सिफारिश
 की  है  कि  संगठन  को  अनुदान  राशि  तब  तक  न  दी  जाए  जब  तक  कि  मंत्रालय  द्वारा  संगठन  के  लेखाओं  की
 लेखा-परीक्षा  नहीं  कर  ली

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  सिफारिश  संगठन  का  अनुदान  रोक  दिया  गया  मामले  में
 आगे  कार्यवाही  करने  के  लिए  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  संगठन  के  वर्ष  1987-88  से  वर्ष  1990-91  तक
 की  अवधि  के  लेखाओं  की  लेखा-परीक्षा  की

 आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  पारिभ्रमिक

 1943.  डा०  लाल  बहादुर  राबलः
 श्री  हहीश  नारायण  प्रभु

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  को  प्रति  माह  कितना  पारिश्रमिक  दिया  जा  रहा

 क्‍या  उनका  पारिश्रमिक  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  रखा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य-मंत्री  ममता  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास

 सेवा  कार्यक्रम  के  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  और  सहायिकाएं  जो  स्थानीय  समुदाय
 से  ली  गई  अंशकालिक  (4.2  अवैतनिक  कार्यकर्ता  होती  एक  निश्चित  मानदेय  प्राप्त  करती  हैं।इस
 समय  अपने  शैक्षणिक  स्तर  और  अनुभव  पर  निर्भर  करते  हुए  वे  निम्नलिखित  दरों  पर  मानदेय  प्राप्त  कर  रही

 आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  रुपए  प्रति  माह

 मैट्रिकुलेट
 275.00  २०

 मैट्रिकुलेट  जिन्हें  आनगंबाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  5  वर्ष  का  300.00  रु०

 अनुभव  प्राप्त

 प्रैट्रिकुलेट  जिन्हें  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  10  वर्ष  325.00  रु

 का  अनुभव  प्राप्त

 नॉन-मैट्रिक  225.00  रु०

 नॉन-मैट्रिक  जिन्हें  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  5  वर्ष  का  250.00  रु०

 अनुभव  प्राप्त

 नान-मैट्रिक  जिन्हें  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ता  के  रूप  में  10  वर्ष  275.00  रु

 का  अनुभव  प्राप्त

 सहायिका  110.00  २ु०
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 और  आंगनबाड़ी  कार्यकर्ताओं  और  सहायिकाओं  के  मानदेय  की  दरों  में  वृद्धि  किए  जाने  के
 मामले  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  ब्यौरे  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया

 प्रश्न  नहीं

 गुजरात  में  परियार  कल्याण  कार्यक्रम

 1944.  श्री  गाभाजी  मंगाजी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गुजरात  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  विदेशी  सहायता  से  कार्यान्वित  किये  जा  रहे  कार्यों
 राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  कार्य  कार्यक्रमानुसार  प्रगति  कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जाने  का  विचार
 हैः

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी
 परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  विदेशी  सहायता  से  गुजरात  में  क्रियान्थित  की  जा  रही  स्कीमों  का  ब्यौरा
 संलप्र  विवरण  में  दिया  गया

 इन  सभी  स्कीमों  के  अन्तर्गत  कार्य  योजनानुस्तार  चल  रहा

 यह  प्रश्न  नहीं

 विवरण

 I.  क्षेत्रीय  परियोजना

 सातवीं  भारत  जनसंख्या  परियोजना  पी  गुजरात  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  1990
 से  क्रियान्थित  की  जा  रही  इस  परियोजना  की  समयावधि  पांच  वर्ष  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  गुजरात  के  '

 लिए  43.90  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  राज्य  के  सभी  19  जिले  इस  परियोजना  के  अन्तर्गत  लाये
 गये  इस  परियोजना  में  परिवार  कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  की  पद्धति  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक  अन्य
 निवेशों  के  साथ-साथ  600  उप-केन्रों  का  निर्माण  करने  और  एक  राज्य  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 आठ  प्रभागीय  प्रशिक्षण  17  जिला  प्रशिक्षण  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  आदि  पर  33  प्रशिक्षण

 एलेक्सियों  का  निर्माण  करने  का  विचार  परियोजना  के  अन्तर्गत  चलाए  जा  रहे  कार्यकलापों  से  राज्य  में  स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  संबंधी  बुनियादी  ढांचा  मजबूत  होगा  और  पर्याप्त  प्रशिक्षित  और
 अभिप्रेरित  कार्मिक  शक्ति  पैदा  673  सिविल  कार्यों  में  से  15  जिलों  में  202  कार्य  प्रगति  पर

 विशिष्ठता  केनचछ

 महिला  और  पुरूष  बन्धूयकरण  के  मानकों  और  सूक्ष्म  शल्य-चिकित्सीय  पुन्नलिकरण  के  लिए  सेवाएं  प्रदान
 करने  में  डाबटरों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  मैडिकल  का  लेज  बड़ौदा  में  यू  एन  एफ  पी  ए  की  सहायता  से  एक

 विशिष्टिता  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  केन्द्र  की  निगरानी  के  लिए  उक्त  तकनीक  में  और  जिसमें
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 एक  वरिष्ठ  स्त्री  रोग  विशेषज्ञ  और  एक  वरिष्ठ  शल्य  चिकित्सक  शामिल  को  प्रशिक्षित  किया  गया

 सूक्ष्म-शल्यचिकित्सीय  उपस्कर  भी  सप्लाई  किये  गये

 Il.  गुजरात  में  आदिवासी  जनसंख्या  के  लिए  व्यापक  और  कौशल  विकास  परियोजना

 गुजरात  के  भड़ौच  और  पंचमहल  जिलों  में  1991  से  यू  एन  एफ  पी  ए  की  सहायता  से  2.29

 करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  वाली  एक  पंचवर्षीय  परियोजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  2.29  करोड़  रुपये  की

 कुल  लागत  में  से  यू  एन  एफ  पी  ए  का  योगदान  1,111,963  अमरीकी  डा  लर  (1.72  करोड़  इस
 परियोजना  का  मुख्य  उद्देश्य  आदिवासी  जनसंख्या  के  बीच  परिवार  कल्याण  और  आय  संवर्धन  कार्यक्रम  को

 बढ़ावा  देना  चूंकि  इन  परियोजाा  क्षेत्रों  में  उच्च  जन्म  उच्च  नवजात  और  शिशु  मृत्यु  और  निम्न
 साक्षरता  दर  इसलिए  परियोजना  में  जनसंख्या  शिक्षा  और  परिवार  कल्याण  कार्यकलापों  की  व्यवस्था
 आदिवासी  जनसंख्या  के  शैक्षिण  स्तरों  को  ऊपर  आय  संवर्धद  और  कौशल  विकास  कार्यक्रमों  के  जरिये
 जीवन  के  स्तर  में  सुधार  और  सामाजिक  धुआं  रहित  चूल्हों  और  सुलभ  शौचालयों  को  बढ़ावा
 देकर  पर्यावरण  में  सुधार  करने  की  बात  सोची  गई  इस  परियोजना  को  प्रामीण  श्रमिक  बारदौली  द्वारा
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 IV.  गुजरात  के  खेड़ा  जिले  के  30  गांवों  के  दुग्ध  उत्पादकों  के  लिए  परिवार  कल्याण  शिक्षा  और

 सेवाएं

 यू  एन  एफ  पी  ए  की  सहायता  से  खेड़ा  जिले  के  30  गांवों  में  1992  से  68.25  लाख  रुपये  की

 कुल  लागत  से  एक  42  महीने  की  परियोजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  68.25  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  में
 से  यू  एन  एफ  पी  ए  का  अंशदान  39.00  लाख  रुपये  इस  परियोजना  का  उद्देश्य  परियोजना  के  शुरू  में
 व्याप्त  दम्पति  सुरक्षा  दर  में  25%  सुधार  करना  तथा  परियोजनाधीन  गांवों  में  नवजात  शिशु  मृत्यु  दरों  में  कमी

 करके  उन्हें  अखिल  भारतीय  स्तर  तक  लाना  इस  परियोजना  को  चारुतर  आरोग्य  जो  एक  गैर-सरकारी

 संगठन  द्वारा  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 V.  उपजिला  स्तर  पर  अखिल  भारतीय  अस्पताल  प्रसवोत्तर  कार्यक्रम

 राष्ट्रीय  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  घटक  के  रूप  में  उपजिला  स्तर  पर  एक  अखिल  भारतीय  अस्पताल
 प्रसवोत्तर  कार्यक्रम  देशभर  में  नावें  की  शाही  सरकार  से  प्राप्त  आंशिक  वित्तीय  सहायता  के  साथ  कार्यान्वित  किया
 जा  रहा  भारत  सरकार  ने  देश  में  1075  उप  जिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्रों  को  स्वीकृति  दी  जिनमें  से  55
 उपजिला  स्तरीय  प्रसवोत्तर  केन्द्र  गुजरात  राज्य  में  कार्य  कर  रहे

 शिशु  जीवन  रक्षा  और  सुरक्षित  मातृत्व  कार्यक्रम

 इस  परियोजना  के  जिसे  विश्व  बैंक  और  यूनिसेफ  द्वारा  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  1992  से
 1996-97  तक  गुजरात  के  सभी  19  जिलों  को  क्रमिक  रूप  में  शामिल  किया  जाना  इस  परियोजना  का  मुख्य
 उद्देश्य  विभिन्न  मातृ  और  शिशु  स्वास्थ्य  परिचर्या  उपायों  को  एकीकृत  करके  सुदृढ़  बनाकर  और  उनका
 विस्तार  करके  शिशु  और  मात  मृत्यु  दरों  मे ंकमी  करना  अब  तक  इस  परियोजना  के  अधीन  गुजरात
 के  2  जिलों  अर्थात्‌  बड़ौदा  और  जामनगर  में  राज्य  और  जिला  कोर-टीम  सदस्यों  को  प्रशिक्षित  किया  गया
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 मध्य  प्रदेश  में  समाज  कल्याण  बोर्ड

 1945.  श्री  अरविन्द  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  समाज  कल्याण  बोर्ड  को  भंग  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  थाल  विकास
 में  राज्य  मंत्री  ममता

 ह

 प्रश्न  नहीं

 पुरूलिया-कोटशिला  रेल  लाइन

 1946.  श्री  जीर  सिंह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान

 पुरुलिया-कोटशिला  रेल  लाइन  के  निर्माण  में  कितनी  प्रगति  हुई

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पुरूलिया-कोटशिला  खंड  के  आमान  परिवर्तन  का  कार्य

 हाल  ही  में  अर्थात्‌  1992  में  शुरू  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  प्रारम्भिक  प्रबंध  किए  जा  रहे
 वास्तविक  कार्य  शीघ्र  ही  शुरू  किया

 प्रियेणी  एक्सप्रेस

 1947.  श्री  राम  पूजन  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  जनसाधारण  से  त्रिवेणी  एक्सप्रेस  को  वर्तमान  संशोधित  समय  के  स्थान  पर  पहले  की  समय-सारणी

 के  अनुसार  चलाने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 जांच  की  जा  रही  है  और  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  पाये  जाने  पर  त्रिवेणी  एक्सप्रेस  को  पुरानी
 सारिणी  के  अनुसार  चला  दिया
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 दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  अनुसूछित  जातियों  जनजातियों  के  अध्यापकों  की  भर्ती

 1948.  श्री  ओस्कर  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जानजातियों  के  अध्यापकों  की  भर्ती  में  आरक्षण  नीति  का  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  द्वारा  अनुपालन  किया  जा  रहा

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  नीति  के  अंतर्गत  अब  तक  कुल  कितने  प्रतिशत  अध्यापक  भर्ती  किए  गए

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 और  दिल्ली  विश्वविद्यालय  द्वार  दी  गई  सूचनानुसार  कार्यकारी  परिषद्‌  का  निर्णय  है

 कि  विश्वविद्यालय  /  कालेजों  में  अध्यापकों  के  रूप  में  अनुसूचित  जाति  /  अनुसूचित  जनजाति  उम्मीदवारों  की  भर्ती
 के  संबंध  में  निम्नलिखित  प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया

 (i)  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजाति  उम्मीदवारों  की  अपेक्षित  प्रतिशतता  तक  नियुक्ति  होने  तक  पद
 क्रो  आगे  ले  जाने  के  प्रावधान  के  साथ  प्रत्येक  विषय  में  पांच  पदों  में  से  लेकर  के  एक  पद  का

 (ii)  अध्यापक  के  पद  के  लिए  आवेदन  पत्र  में  एक  कालम  का  प्रावधान  कि  क्या  उम्मीदवार  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  से

 (iii)  पद  हेतु  प्रस्तावित  न्यूनतम  अर्हताएं  पूर्ण  होने  पर  ही  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के
 उम्मीदवार  को  साक्षात्कर  के  लिए  बुलाया

 (iv)  अध्यापन  पदों  के  लिए  भर्ती  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जानजाति  समुदाय  के  उम्मीदवारों  को

 (५)  आवश्यक  योग्यता  पूरी  करने  वाले  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  का  चयन

 समिति  द्वारा  चयन  न  किए  जाने  के  कारणों  का  लिखित  में  रिकार्ड  रखा

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  विश्वविद्यालय  में  सभी  संबंधित  व्यक्तियों  को  नीति  का  कड़ाई
 से  पालन  करने  की  सलाह  दी  गई

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  लोक  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पं

 प्रौढ़  शिक्षा  पर  व्यय

 1949,  आचार्य  विश्वनाथदास  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 देश  के  विभिन्न  आदिवासी  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  और  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  प्रौढ़  शिक्षा  पर  कुल  कितना  धन  व्यय  किया

 सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  के  लिए  कुल  कितना  धन  निर्धारित  किया

 है  और  घनराशि  का  कितना  प्रतिशत  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  इस  कार्य  के  लिए  निर्धारित  किया  गया
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 क्‍या  यह  धन  नौकरशाहों  के  माध्यम  से  व्यय  किया  जा  रहा  है  और  कुल  धन  का  क्रेवल  दस  प्रतिशत

 भाग  ही  वास्तव  में  इन  योजनाओं  पर  व्यय  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  और

 सुल्तानपुर  जिलों  में  जिलाबार  कितना  धन  व्यय  किया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  परियोजना  कार्यक्रम  को

 आदिवासी  उप-योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्न  राज्य  सरकारें  /  संघशासित  प्रशासनों  को  23.50  करोड़  रु०  की  राशि
 प्रदान  की  गई  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  पर  12.65  करोड़  रुਂ  खर्च  किए  गए

 चूंकि  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  को  शुरू  करने  कौ  इच्छुक  किसी  भी  राज्य  अथवा  किसी  एजेन्सी
 को  अनुदान  एक  दी  गई  समय-सीमा  में  एक  विशेष  क्षेत्र  में  निरक्षरता  दूर  करने  के  लिए  प्राप्त  हुए
 परियोजना  प्रस्तावों  पर  निर्भर  करता  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किसी  भी  क्षेत्र  विशेष  जिला  में
 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  कोई  राशि  निर्धारित  नहीं  की  गई

 यह  सच  नहीं  है  कि  इन  योजनाओं  पर  वास्तविक  राशि  का  कुल  10%  ही  व्यय  किया  गया  प्रौढ़
 शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  संस्वीकृत  की  गई  राशि  को  योजना  के  लिए  निर्धारित  की  गई  वित्तीय  पद्धति  के  अनुसार
 विभिन्न  मदों  पर  खर्च  करना  अपेक्षित  होता  वर्ष  1989-90  से  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  परिवर्तन
 पर  बल  दिया  गया  है  ताकि  यह  न  केबल  क््षेत्र-विशिष्ट  स्वैच्छिक  मूल्य  प्रभावी  तथा

 परिणामोन्मुख  हो  बल्कि  इसे  गैर-सरकारी  तथा  गैर-तानाशाही  बनाया  जा  स्वैच्छिक  शैक्षिक
 नेहरू  युवा  केन्द्रों  आदि  द्वारा  कार्यान्वत  किए  गए  कार्यक्रम  प्रायः  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में

 1)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985--90)
 के  दौरान  बस्ती  और  सुल्तानपुर  जिलों  में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  पर  खर्च  की  गई  कुल  राशि
 तथा  राज्य  क्षेत्र  एक  साथ  288.76  लाख  रु०  थी  जो  निन्न  प्रकार  से  थीः

 ्गभ्म्म्म्म्भ्प्ग्म््च्ल्य्यष्व्शष्यरुष्णक्ााुििधिििततििि्ौ्ज्छछछछ्छ्छ्छछनननष
 जिले का  नाम  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम पर  कुल  व्यय

 रु

 1.  बहराइच  74.90
 2.  बस्ती  115.49
 3.  सुलतानपुर  98.37

 जोड़  288.76
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 पर्यावरण  और  विकास

 1950.  श्री  रवि  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेः

 क्‍या  सरकार  ने  1992  को  पर्यावरण  और  विकास  पर  कोई  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  तथा  नीतिगत
 विवरण  जारी  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रमुख  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  सरकार  द्वारा
 1992  में  अपनाई  गई  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  और  पर्यावरण  एवं  विकास  संबंधी  नीति  विवरण  में  विकास

 प्रक्रिया  में  पर्यावरणीय  अवधारणाओं  को  शामिल  करने  और  देश  में  संरक्षण  उपायों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 दिशा-निर्देश  स्पष्ट  किये  गये  इस  दस्तावेज़  में  निम्नलिखित  विषय  सम्मिलित

 (1)  पर्यावरणीय  समस्याओं  का  एक

 (2)  विभिन्न  विनियामक  और  संवर्धन  उपायों  के  जरिये  की  गई

 (3)  कार्रवाई  के  लिए  दबाव  और

 (4)  कार्रवाई  के  लिए  प्राथमिकताएं  और

 (5)  कृषि  और  ऊर्जा  उत्पादन  और  औद्योगिक
 परिवहन  एवं  मानव  बस्तियां  जैसे  कुछ  प्रमुख  क्षेत्रों  के  विशेष  संदर्भ  में  पर्यावरणीय  परिप्रेक्ष्य  में

 विकास

 (6)  अंतर्राष्ट्रीय  और

 (7)  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षित  सहायक  नीतियां  और

 स्वयंसेवी  महिला  परिचारिकाओं  का  वेतन

 1951.  श्री  सुधीर  सावंत

 श्री  राम

 क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  अंशकालिक  स्वयंसेवी  महिला  परिचारिकाओं  को  वर्ष  1981  से

 प्रतिमाह  केवल  50/-  रुपये  दिये  जा  रहे

 यदि  तो  क्या  इस  राशि  में  वृद्धि  करमे  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी

 यह  सही  है  कि  उप  केन्द्रों  से  जुड़े  अंशकालिक  स्वैच्छिक  कार्यकर्ताओं  को  50  रुपये  प्रति  माह  का

 मानदेय  मिलता

 और  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उनके  मानदेय  में  वृद्धि  करके  उसे  मौजूदा
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 ——-—~  काम

 50  रुपये  से  बढ़ाकर
 रुपये  प्रतिमाह  करने  का  प्रस्ताव  किया  लेकिन  धन  के  अभाव  के  कारण  यह

 संभव  नहीं  हुआ
 ह

 खीनी  पर  नियंत्रण  हटाना

 1952.  श्री  पृथ्वी  राज  डी०  क्‍या  खाद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  चीनी  पर  से  पूरी  तरह  नियंत्र०  हटाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  चीनी  उद्योग  ने  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  किया  और

 सरकार  का  नई  चीनी  मिलों  को  क्‍या  प्रोत्साहन  देने  का  विचार

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुददीन

 प्रश्न  ही  नहीं

 7.9.1990  और  उसके  बाद  से  लाइसेंसशुदा  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  और  विस्तार  परियोजनाओं  पर  लागू की
 जाने  वाली  एक  नई  प्रोत्साहन  योजना  को  तैयार  करने  विषयक  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 प्राथमिक  स्कूल  खोलना

 1953.  श्री  आर»  सुरेन्द्र  क्या  मानव  संसाधन  खिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आगामी  पांच  वर्षों  में  प्राथमिक  स्कूलों  की  संख्या  बढ़ाने  का

 यदि  तो  शिक्षा  आयोग  की  पड़ोस  में  स्कूल  अवधारणा  की  सिफारिश  को  क्या  चरणबद्ध  तरीके  से
 कार्यान्वित  किया

 यदि  तो  प्रथम  चरण  में  राज्यवार  कितने  स्कूल  खोले  जाने  का  बिचार  और

 पूरी  योजना  में  राज्यवार  कुल  कितने  स्कूल  खोले  जाने  की  संभावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 से  संशोधित  राष्ट्रीय  शिक्षा  नीति  में  आठवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  प्रारंभिक  शिक्षा  की

 पहुंच  के  प्रावधान  के  लिए  निम्नलिखित  विशिष्ट  लक्ष्यों  की  परिकल्पना  की  गई

 ())  लड़कियों  तथा  अनु“्जाति०  /  अनुसूचित  जनजाति  के  बच्चों  सहित  बच्चों  का  सर्वसुलभ

 (४)  एक  किलोमीटर  की  पैदल  दूरी  के  अन्दर  प्राथमिक  स्कूलों  का  प्रावधान  और  स्कूल  बीच  में  छोड़  जाने
 वालों  उन  कामकाजी  बच्चों  तथा  लड़कियों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  की  जो  स्कूल  नहीं  जा

 और

 (11)  प्राथमिक  तथा  अपर  प्राथमिक  स्कूलों  के  बीच  विद्यमान  4:1  के  अनुपात  में  सुधार  कर  2:1  करना  जो
 अपर  प्राथमिक  स्कूलों  में  लड़कियों  के  दाखिले  को  सुकर

 यह  अनुमान  है  कि  योजना  अवधि  के  दौरान  लगभग  35,000  नए  प्राथमिक  स्कूल  और  1,32,000  अपर

 प्राथमिक  स्कूलों  की  जरूरत  इसके  87.50  लाख  बच्चों  की  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  3.5

 लाख  अनौपचारिक  केन्द्र  खोले  एक  सर्वसुलभ  पहुंच  सुनिश्चित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
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 क्क्ज्ा  जन

 की  है  और  वे  नए  प्राथमिक  स्कूल  तथा  अपर  प्राथमिक  स्कूल  प्राथमिक  स्कूलों  को  अपर  प्राथमिक

 स्कूलों  में  स्तरोन्नत  करने  और  अनौपचारिक  केन्द्रों  के  प्रावधान  आदि  के  लिए  वार्षिक  अपेक्षाओं  को  तय  करेंगे

 तथा  जहां  भी  आवश्यक  हो  अपनी  राज्य  योजना  में  प्रावधान

 राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  में  यह  सिफारिश  की  गयी  है  कि  सामान्य  स्कूल  पद्धति  कौ  दिशा  में  उपाय  किए
 जाने  इस  लक्ष्य  को  साकार  करने  में  पड़ोसी  स्कूलਂ  अवधारणा  एक  कदम

 है
 इंजीनियरिंग  वर्कशा  प  का  बंद  होना

 1954.  श्री  नअल  किशोर  क्या  रेत्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  रेलवे  इंजीनियरिंग  वर्कशाप्स  की  कोई  विकासात्मक  पुनरीक्षा  की

 क्या  बिहार  में  समस्तीपुर  स्थित  रेलवे  इंजीनियरिंग  वर्कशाप्स  सहित  रेलवे  इंजीनियरिंग  वर्कशा प  बन्द
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  सरकार  द्वारा  बन्द  की  जाने  वाली  और  विकसित  की  जाने  वाली  रेलवे
 ईजीनियरिंग  वर्कशापों  का  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रेलवे  इंजीनियरी  कारखानों  की  विकास  संबंधी
 समीक्षा  करना  एक  सतत्‌  प्रक्रिया

 जी

 1992-93  के  दौरान  न  तो  किसी  कारखाने  को  बंद  करने  और  न  ही  किसी  नए  कारखाने  को  विकसित

 करने  का  प्रस्ताव

 स्वातंत्रयोत्त  भारत  के  समकालीन  इतिहास  का  पादयक्रम

 1955,  श्री  छेदी  पासलान:ः  क्‍या  मानज  संसाधन  लिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  ख्वातंत्रयोत्तत  भारत  के  समकालीन  इतिहास  का  पाद्यक्रम  तैयार  करने  के  लिए  गठित  की  गई

 राष्ट्रीय  सलाहकार  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  इस  समिति  की  सिफारिशों  का  प्रमुख  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 मानव  संसाधन  विकास  मं॑ग्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 भारत  की  खतंत्रता  के  प्रथम  पांच  दशकों  के  इतिहास  की  पाठ्यचर्या  तैयार  करने  को

 सुकर  बनाने  का  काम  समिति  को  सौंपा  गया  है  तथा  इसकी  अवधि  15  1997  तक

 और  प्रश्न  नहीं
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 मधुमेह  रोगियों  द्वारा  कृत्रिम  मिठास  पैदा  करने  वाले  पदार्थों  का  उपयोग

 1956.  श्री  रतिलाल  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कृत्रिम  मिठास  पैदा  करने  वाले  पदार्थ  मधुमेह  के  रोगियों  के  लिए  सुरक्षित  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कया  कार्रवाई  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  केਂ  तारादेवी

 जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  गैर-सरकारी  संस्थाओं  को  प्रोत्साहन

 1957.  श्री  सुरेन्न  पाल  क्या  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  का  विचार  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  अधिक  कारगर  ढंग  से  लागू  करने  के
 चिकित्सा  के  क्षेत्र  में  लगे  गैर-सरकारी  संस्थाओं  को  प्रोत्साहन  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के०  तारादेजी
 से  यह  सरकार  कौ  जानी-बूझी  नीति  है  कि  सक्षम  प्राइवेट  संगठनों  सहित  गैर-सरकारी  संगठनों  को  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  शामिल  किया  इस  संबंध  में  विभिन्न  क्षेत्रों  क ेअधीन  उठाए  गए  कदम
 इस  प्रकार

 प्राइवेट  क्विकित्सकों  की  भागीदारीः

 ())  आधुनिक  और  एकीकृत  चिकित्सा  पद्धतियों  के आवश्यक  विशेषज्ञता  वाले  प्राइवेट  चिकित्सकों  को  और

 ऐसे  चिकित्सकों  को  जो  क्रमशः  भारतीय  आपुर्विज्ञान  संप  तथा  राष्ट्रीय  एकौकृत  चिकित्सा  संध  के  सदस्य  हैं  तथा

 जिन्हें  उक्त  संधों  द्वारा  विधिवत्‌  रूप  से  संस्तुत  किया  गया  अपने  उपचर्या  अस्पतालॉ/क्लीनिकों  में

 बंध्यीकषण  आपरेशन  और  तथा  आईग्यू०्डीਂ  निवेशन  करने  की  अनुमति  जहां  तक  राष्ट्रीय

 एकीकृत  चिकित्सा  के  चिकित्सकों  द्वारा  नलबंदी  आपरेशन  किए  जाने  का  संबंध  ये  आपरेशन  मात्र  म्रिनिलैप
 विधि  तक  सीमित

 (॥)  भारतीय  चिकित्सा  संघ  के  ऐसे  सदस्यों  जो  लैप्रोस्फोपिक  नलबंदी  आपरेशन  करने  में  लगे  हुए  हैं
 लैप्रोस्फोपिक  विधि  में  उपयुक्त  प्रशिक्षण  दिया  जाता  उनके  प्रशिक्षण  के  पूरा  हो  जाने  पर  उन्हें  इन  आपरेशनों
 को  करने  के  लिए  लैप्रोस्कोप  खरीदने  के  लिए  50  प्रतिशत  सहायता  भी  दी  जाती

 (iii)  भारतीय  चिकित्सा  संघ  और  इसकी  विभिन्न  शाखाओं  को  गोष्टियां  और  कार्यशालाएं  आयोजित  करने  हेतु
 वित्तीय  सहायता  भी  दी  जाती  है  ताकि  वे  अपने  सदस्यों  को  सुम्राही  बना  सकें  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में

 उनकी  प्रभावकारी  सहभागिता  सुनिश्चित  कर
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 जक---++  ्ााााणणणाा  —_——_—___—_——  —_—  ्््घ्

 गर्भ  निरोधकों  के  सामाजिक  विपणन  में  निजी  क्षेत्र  की  कंपनियों  की

 सामाजिक  विपणन  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सार्वजनिक  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  की  विपणन  कंपनियों  को  उनकी

 खुदरा  दुकानों  के  माध्यम  से  गर्भ  निरोधकों  अर्थात्‌  कंडोम  और  खाई  जाने  बाली  गोलियों  की  बिक्री  करने  में
 शामिल  किया  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  की  गई  प्राइवेट  क्षेत्र  की  कुछ  प्रमुख  कंपनियां  आईश्टीसी०

 हिन्दुस्तान  लीवर  ब्रुक  बांड  टाटा  आ  यल  मिल्स  लिमिटेड  कुछ
 स्वैच्छिक  संगठ़नों  को  भी  एसे  कार्यक्रमों  में  शामिल  किया  जाता

 संगठित  क्षेत्र  की

 संगठित  क्षेत्र  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  में  लेजी  लाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  एक  उच्च  स्तरीय  त्रिपक्षीय

 राष्ट्रीय  समिति  गठित  की  है  जिसमें  नियोक्‍्ता  संगठनों  और  मजदूर  संघों  के  प्रतिनिधि  इस  समिति  के
 कार्य  इस  प्रकार

 (i)  उपयुक्त  नीतियां  तैयार  विशिष्ट  कार्यक्रम  तैयार  कमजोर  क्षेत्रों  का  पता  उपचारी
 उपाय  सुझाना  और  संगठित  क्षेत्र  में  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  कार्यकलापों  की  प्रक्रिया  का  मूल्यांकन

 (1)  कार्यकर्ताओं  की  शिक्षा  और  प्रेरणा  के  क्षेत्र  में  मजदूर  संघ  और  प्रबंध  की  सहायता  और  सहयोग  प्राप्त
 करना  |

 (iii)  सरकार  को  संगठित  क्षेत्र  में  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  पर  विशेषज्ञ  सलाह

 स्वैच्छिक  संगठनों  की  भागीदारीः

 ())  स्वैच्छिक  संगठनों  को  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  सीधे  अथवा
 राज्य  सरकारों  के  जरिए  प्रदान  की  जाती

 (7)  भारतीय  परिवार  नियोजन  गांधी  प्राम  चाइल्ड  इन्‌  नीड  नियोजन
 और  कार्रवाई  केन्द्र  तथा  शिक्षा  एवं  सामाजिक  अनुसंधान  केद्न  जैसे  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  स्वीकृत  करने

 हेतु  ५  लाख  रुपये  की  एक  आवर्ती  निधि  रखी  गई  है  जिन्हें  देश  के  विभिन्न  भागों  के  छोटे  स्वैच्छिक  संगठनों  को

 एक  लाख  रुपये  तक  की  लागत  की  परिवार  नियोजन  स्कीमों  को  मंजूरी  देने  का  प्राधिकार  दिया  गया

 बन  संरक्षण  1980  के  अन्तर्गत  विकास  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 1958.  श्री  हरिन  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  वन  1980  के  अन्तर्गत  मंजूरी  लेने  की  लम्बी  प्रक्रिया  के
 कारण  विकास  कार्यों  में  विलम्ब  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  प्रक्रिया  को  सरल  एवं  कारगर  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  या

 उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल

 19-20  1992  को  हुए  वन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  सहित  विभिन्न  मंचों  पर  इस  मामले  पर  चर्चा

 करने  के  बाद  जन  1980  के  अंतर्गत  प्रस्तावों  की  जांच  को  और  सरल  एवं  कारगर  बनाने

 तथा  विकेन्द्रीकृूत  करने  का  निर्णय  लिया  गया
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 कुट्टीपुरम  में  उपरिपुल

 1959.  श्री  ई*  अहमदः  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  दक्षिण  रेलवे  में  कुट्टीपुरम  में  उपरिषुल  के  निर्माण-कार्य  में  कोई  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  पुल  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  ऊपरी  सड़क  पुल  पर  रेलवे  के  हिस्से
 का  कार्य  पूरा  हो  गया  जैसे  ही  राज्य  प्राधिकरणों  द्वारा  अपने  हिस्से  का  कार्य  अर्थात्‌  सड़क  पहुंच  मार्गों  को

 पूरा  कर  दिया  जायेगा  वैसे  ही  पुल  खोल  दिया

 महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  के  लिए  वातानुकूलित  सवारी  डिब्बे

 1960.  श्री  अन्ना  जोशीः  क्‍या  रेत्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  को  महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  में  द्वितीय  श्रेणी  के  वातानुकुलित  सवारी  डिब्बे  लगाने  संबंधी
 अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 दूसरे  दर्जे  के  वातानुकूल  सवारी  डिब्बों  की  सीमित  उत्पादन  क्षमता  के  कारण  इन  डिब्बों  की  कमी
 अतः  रेलों  पर  महाराष्ट्र  एक्सप्रेस  सहित  कई  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  ऐसे  डिब्बों  की  व्यवस्था  कर  पाना  अभी  तक
 संभव  नहीं  हो  पाया  नीति  के  रूप  में  पहले  ही  सभी  रात्रिकालीन  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  यथा
 समय  दूसरे  दर्जे  के  बातानुकूल  शयनयान  लगाने  का  विनिश्चय  किया  गया

 स्कूलों  के  लिए  पर्यावरणोन्पुख  शिक्षा

 1961.  श्री  अम्दूलाल  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राष्ट्रीय  पर्यावरण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  के  कितने  विद्यालयों  में  1992-93  में  छात्रों  में  पर्यावरण
 के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करने  के  उद्देश्य  से  कार्यक्रम  चलाने  का  विचार

 उसके  लिए  कितना  धन  खर्च  करने  का  विचार  और

 स्कूलों  के  लिये  पर्यावरणोन्मुखी  शिक्षा  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  अब  तक  कितने  राज्यों
 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  शामिल  किया  गया

 मानव  संसाभ्नन  विकास  मंप्नालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 1992-93  के  दौरान  छात्रों  में  पर्यावरण  के  प्रति  जागरूकता  पैदा  करने  के  उद्देश्य
 से  कार्यक्रम  प्रारंभ  करने  से  सम्बन्धी  प्रस्ताव  अभी  तक  संघशासित  दिल्ली  प्रशासन  से  प्राप्त  नहीं  हुआ

 स्कूलों  के  लिए  पर्यावरणोन्मुखी  शिक्षा  की  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  प्रारंभ  होने  के  बाद  अब  तक

 संलप्र  विवरण  में  दर्शाये  गए  21  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  ने  सहायता  प्राप्त  की
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 p  विवरण

 क्रम  से०  राज्य  /  केन्द्रशासित  प्रदेश  का  नाम

 ५,  आश्र  प्रदेश
 2.  अरुणाचल  प्रदेश
 3.  असम
 4.  बिहार
 5.  गोवा
 6,  गुजरात
 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश
 9.  कर्नाटक

 10.  केरल
 11.  मध्य  प्रदेश
 12.  महाराष्ट्र
 13.  मिज़ोरम
 14.  उड़ीसा
 15.  राजस्थान

 .
 16.  तमिलनाडु
 17.  त्रिपुरा
 18.  उत्तर  प्रदेश
 19  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह
 20,  दिल्ली
 2.

 पंडिचेरी  __  ही

 दिल्‍ली  के  स्कूलों  में  मध्याहन  भोजन  कार्यक्रम

 1962.  श्री  जनादन  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  दिल्ली  में  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  के  लिए  मध्याहन  भोजन  कार्यक्रम  आरंभ

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होने  की  सम्भावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 दिल्ली  में  स्कूली  बच्चों  के  लिए  मध्याहन  भोजन  कार्यक्रम  पहले  ही  1970-71  से  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा
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 दिल्ली  के  स्कूलों  में  यह  योजना  दिल्ली  नगर  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  और  शिक्षा

 निदेशालय  के  जरिये  चयनात्मक  आधार  जे“्जेਂ  पुनर्वास  कालोनियों  और  गंदी  बस्तियों  जैसे

 मुख्यतया  समाज  के  कमजोर  वर्गों  से  बसे  हुए  क्षेत्रों  में  कार्यान्वत  की  जा  रही

 इन  एजेंसियों  द्वारा  वर्ष  1992-93  के  दौरान  व्यय  की  जाने  वाली  सम्भावित  घनराशि  निम्नलिखित  हैः

 (0)  दिल्‍ली  नगर  निगम  534.00  लाख  रुपये

 (४)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  80.00  लाख  रुपये

 (iii)  शिक्षा  निदेशालय  15.00  लाख  रुपये

 कल  क्रण्ल्बल

 राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  मान्यता

 1963.  श्री  आरਂ  धनुषकोडी  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  मान्यता  देने  के  लिये  कोई  नियम  अथवा  दिशानिर्देश  बनाये
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  और  यद्यपि  इस  प्रयोजनार्थ  कोई
 नियम  और  मार्गदर्शी  रूपरेखाएं  नहीं  बनाई  गई  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  मान्यता  संलग्न  विवरण  के  अनुसार
 अपेक्षित  सूचनाओं  और  कुछ  दस्तावेजों  के  आधार  पर  दी  जाती

 विवरण

 राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  मान्यता  देने  के  विचारार्थ  अपेक्षित  सूचना  /  दस्तावेज

 (1)  संघ  का  संवैधानिक  स्तर  क्‍या  क्‍या  यह  पंजीकृत/समाविष्ट  निकाय  यदि  तो
 पंजीकरण  /  समावेशन  प्रमाणपत्र  सत्यापित  फोटो  प्रति  प्रस्तुत  करें  जिसमें  उसकी  स्थिति  का  उल्लेख  हो
 जिसके  अंतर्गत  इसे  पंजीकृत  किया  गया

 (2)  कृपया  इसकी  संवैधानिक  स्थिति  के  समर्थन  में  यथा  प्रामाणिक  सभी  कागजात  प्रस्तुत  इनमें
 मेमोरेंडस  ऑफ  उप  नियम  जैसा  भी  मामला  संघ  की  दिन-प्रतिदिन  की

 कार्यप्रणाली  के  बारे  में  नियम  और  विनियम  शामिल  होने

 (3)  कृपया  हमें  संघ  के  वर्तमान  पदाधिकारियों  के  नाम  और  पूरे  पते  भेज  उन्हें  किस  प्रकार  पदाधिकारी

 बनाया  गया  उन्होंने  कब  कार्यभार  संभाला  तथा  उनकी  वर्तमान  अवधि  की  समाप्ति  की  तिथि  क्‍या
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 कह
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 संघ  से  सम्बद्  राज्य  स्तरीय  तदनुरूपो  निकायों  के  नाम  और  पते  इसके
 सम  में  कृपया

 टस्तावेजी

 सबूत प्रस्तुत (5) बैलेंस शोट तथा पिछले 3 वर्षों का आय और व्यय का बिवरण दें जिसमें अनुभवी तह ए उटेंट द्वारा संघ की वित्तीय स्थिति का पूर्ण और संतोषजनक यथा परीक्षित ब्यौरा रे (6) गत 3 वर्षों के दौरान संघ के कार्यकलाप कया रहे अब तक आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशि दें तथा भाग लेने वाली राज्य की इकाइयों के नाम और उनके परिणाम (7) क्या संघ ने अर्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए किसी टीम को प्रायोजित किया हे दि तो इन स्पर्धाओं में टीम के प्रदर्श का उल्लेख करते हुए ब्यौरा यहां उस्सिखित टोम के सदस्यों चयन किस प्रकार किया गया (8) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय से संघ ने यदि कोई वित्तीय सात पर की है तो उसका ब्यौरा )) इस खेल के विकास के लिए क्या सिर्फ यही राष्ट्र-स्तरीय संघ है या ऐसा कोई अन्य संघ भी कं कर रहा | ः इस बात का घोषणापत्र दें कि संघ सरकार द्वार समय-समय पर जारी गण को बिना स खेल तथा इसके लिए लागू नियम ओर विनियम आदि का तुलना मे वह । रा त्तर्ाष्ट्रीय स्तर पर लागू खेल के नियम और विनियमों की तुलना में यदि नियम और बिनियमों में भित्रता है तो बात का टस्तावेजी सबूत कि संघ तदनुरूपो अर्त्तर्राष्ट्रीय कब 4) कोई अन्य संबंधित रा ः हि दुर्घना स्थल पर बिकित्सा राहत 4. प्रोਂ उम्मारेष्टि वेंकटेस्वरलुः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः क्या दुर्घटना स्थलों को तुरन्त राहत और चिकित्सा दल भेजा जाना सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रबंध और सुविधायें उपलब्ध और यदि तो सरकार द्वारा दुर्घटना स्थलों पर यात्रियों को शीघ्रतापूर्वक पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम गये रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री जी दुर्घटना स्थल पर तत्काल बिक्रिक्ला सहायता पहुँचाने के लिए निम्न प्रकार के दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध दुर्घटना राहत चिकित्सा उपस्कर दुर्घना राहत चिकित्सा उपस्कर दुर्घनाओं के लिए सुवाहय चिकित्सा किट प्रथम उपचार
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 संदेश  मिलते  ही  दुर्घटना  राहत  चिकित्सा  चिकित्सा  दल  के  साथ  तत्काल  सड़क  या  रेल  द्वारा

 दुर्घटनास्थल  के  लिए  रवाना  कर  दिया  जाता

 प्रश्न॑  नहीं

 केड्रीय  सरकार  के  निरयंत्रणाधीन  बड़े  अस्पताल

 1965.  श्री  बलराज  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियंत्रणाधीन  बड़े  अस्पतालों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विशेषज्ञों  वाले  बड़े  अस्पताल  खोलने  का  और

 यदि  तो  क्षेत्र-वार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के०  तारादेवी
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 महिला  प्राइमरी  शिक्षकों  की  भर्ती

 1966.  प्रोਂ  रीता
 श्री  लेतन  पीਂ  एस०

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  अनौपचारिक  और  प्रौढ़  शिक्षा  केद्रों  में  महिला  प्राइमरी  स्कूल  शिक्षकों  तथा  प्रशिक्षकों  की  भर्ती
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  एप

 क्या  रए  रार्यक्रम  के  अन्तर्गत  नियुक्त  शिक्षकों  के  वेतन  भुगतान  के  लिए

 राज
 '

 वृद्धि  करने  का  और

 विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 ही  भर्ती  राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  प्रदेशों  द्वारा  की  जाती

 धारित  है  कि  नियुक्त  शिक्षकों  में  से  कम्न  से  कम  ,50

 ग  खर्यसेवक  होते  हैं  और  उनका  चयन  राज्य
 *  शिक्षा  कार्यक्रम  में  यह  निर्धारित  है  कि  महिलाओं

 अर्हताओं  में  उचित  छूट  दी  जाए  ताकि  महिलाओं
 प्रोत्साहित  किया  जा
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 कॉकण  रेलवे  के  लिए  बाण्ड

 1967.  श्रीमती  शीला  गौतमः
 श्री  तेज  नारायण

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कॉकण  रेलवे  वित्त  निगम  ने  हाल  ही  में  कर  मुक्त  बॉप्ड  जारी  किए

 यदि  तो  अब  तक  कितनी  राशि  एकत्रित  की  गई

 कया  ये  बाष्ड  केवल  वित्तीय  संस्थाओं  को  उपलब्ध  कराए  जाते

 यदि  तो  इन  संस्थाओं  से  क्‍या  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई

 (2)  क्या  वित्तीय  संस्थाओं  ने  इन  बाप्डों  के  अंकित  मूल्य  पर  छूट  मांगी  और

 निर्धारित  समय  के  अनुसार  निर्माण  कार्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं/उठाने  का
 विचार  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  रेलवे  वित्त  निगमਂ  नामक
 कोई  निगम  नहीं  भारतीय  रेलवे  वित्त  निगम  बंध-पत्रों  के  निर्गमण  के  माध्यम  से  कॉकण  रेलवे
 परियोजना  के  लिए  अभी  तक  जुटाई  गई  कुल  राशि  111.64  करोड़  रुपये

 ये  बंध-पत्र  वित्तीय  बैंकों  और  उनके  सहायक  संगठनों  को  इस  शर्त  पर  उपलब्ध  कराए  जाते
 हैं  कि  वे  कम  से  कम  20  प्रतिशत  बंध-पत्र  काउंटर  पर  बिक्री  के  माध्यम  से  जनता  को  दिये

 150  करोड़  रुपये  की  पहली  खेप  से  संबंधित  निर्गमों  के  लिए  ही  विभिन्न  वित्तीय  संस्थानों  से  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  100  करोड़  रुपये  की  दूसरी  खेप  के  लिए  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  प्रस्तावित  बंध-पत्रों  के  लिए  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 भारतीय  रेल  वित्त  निगम  ने  बंध-पत्रों  का  पूर्व  क्रय  करने  वाले  वित्तीय  संस्थानों  को  प्रबंध  शुल्क  का

 भुगतान  किया

 पूंजी  बाजार  में  हाल  की  गतिविधियों  के  कारण  बंध-पत्रों  के  माध्यम  से  धन  जुटाने  में  आई  कठिनाइयों
 का  देखते  हुए  कॉकण  रेलवे  निगम  बंध-पत्रों  की  शेष  राशि  के  जुटाये  जाने  कमी  पूरा  करने  के  लिए
 भारतीय  रेल  वित्त  निगम  से  100  करोड़  रुपये  का  ऋण  मांगा

 बसंत  दादा  शेतकारी  सहकारी  शक्कर  कारखाना  सांगली  को  लेवी  श्लरीनी  की  सप्लाई

 1968.  श्री  जार्ज  क्‍या  स्थ्राद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  बसन्त  दादा  शेतकारी  सहकारी  शक्कर  कारखाना  महाराष्ट्र  को  लेवी

 की  चीनी  की  सप्लाई  किए  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या
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 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  बितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  कमालुददीन

 से  बसंत  दादा  शेतकारी  सहकारी  शक्कर  कारखाना  सांगली  को

 अप्राधिकृत  रूप  से  लेबी  चीनी  जारी  किए  जाने  के  संबंध  में  सरकार  को  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई
 बसंत  दादा  शेतकारी  सहकारी  शक्कर  कारखाना  लिਂ  द्वारा  1990  में  मध्य  प्रदेश  को  लेवी

 चीनी  की  डिलीवरी  में  बरती  गई  अनियमितता  के  संबंध  में  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  इस  मामले  की  जांच
 के  लिए  उक्त  शिकायत  महाराष्ट्र  सरकार  को  भेज  दी  गई  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  की  जांच  की
 जा  रही

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से  सहायता

 1969.  श्री  शरत  चन्द्र
 श्री  विजय  एनਂ

 कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  से  कुल  कितनी  परियोजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  अथवा

 शुरू  की  जानी

 क्‍या  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  से  विगत  समय  में  शुरू  की  गई  परियोजनाओं  ने
 अपना  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  पर्यावरण के  क्षेत्र  में

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  की  सहायता  से  दो  परियोजनाएं  शुरू  की  गई

 1)  दिल्ली  में  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  निगरानी  स्टेशन  की

 (2)  हरियाणा  में  अरावली  पहाड़ियों  में  सामूहिक  भूमि  का

 वायु  गुणवत्ता  निगरानी  से  संबंधित  परियोजना  के  लिए  2.8  करोड़  रुपये  परिव्मय  की  व्यवस्था  की  गई  है
 और  इससे  दिल्ली  में  तीन  आटोमैटिक  वायु  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्र  स्थापित  किए  गये  जिनमें  से  दो  केन्द्र
 योजना  के  अनुसार  स्थापित  किए  गए  यह  परियोजना  1988  में  शुरू  की  गई  थी  और  ये  दो  केन्द्र  1989

 से  कार्य  कर  रहे  हरियाणा  में  अराबली  पहाड़ियों  से  संबंधित  परियोजना  1991  में  शुरू  की  गई  है  और

 1998  तक  जारी

 जंगल  माफिया

 1970.  डा०  रमेश  चन्‍्द
 श्री  देवी  खक्‍स

 क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  के  अनेक  भागों  में  जंगल  माफिया  के  लोग

 जंगलों  को  काटने  में  लगे  हुए
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 यदि  तो  क्‍या  सरकार  द्वारा  उक्त  माफिया  दलों  पर  काबू  करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  जा  रही  है
 ताकि  जंगलों  की  कटाई  रोकी  जा  और

 तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  बनों  के  बिनाश  में
 जंगल  माफिया  गिरोहों  का  पता  लगाने  के  बारे  में  राज्य  शासित  क्षेत्र  सरकारों  से  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली

 त्रिपुरा  सरकार  ने  खबर  दी  है  कि  त्रिपुरा  के  कुछ  भागों  खासकर  भारत-बंगलादेश  सीमा  क्षेत्रों  में
 संगठित  सशस्त्र  गिरोह  क्रियाशील  हैं  और  पेड़ों  की  अवैध  कटाई  करते

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  राज्य  में  पेड़ों  की  अवैध  कटाई  में  3152  व्यक्ति  लिप्त  थे
 जिनके  खिलाफ  कानूनी  उपबंधों  के  अनुसार  कानूनी  कार्रवाई  की

 जैवीय  हस्तक्षेप  से  बनों  की  सुरक्षा  के  लिए  अवसंरचना  का  विकासਂ  नामक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के
 तहत  बर्ष  1986-87  से  1991-92  की  अवधि  के  दौरान  भारत  सरकार  ने  बन  विभाग  के  कार्मिकों  के  लिए

 बे-तार  बाड़  सामग्री  आदि  जैसे  उपकरण  खरीदने  के  लिए  राज्य  /  केन्द्रशासित  प्रदेश
 सरकारों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  इस  स्कीम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  1-4-92  से  राज्य  योजना  क्षेत्र  में

 अन्तरित  कर  दिया  गया

 दयूशन  फीस  में  वृद्धि

 1971.  श्री  राम  नरेश  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विभिन्न  कालेजों  और  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  विशेषतः  दिल्ली  में  छात्रों  की  टयूशन  फीस  में  वृद्धि
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  गरीब  और  मध्यम  वर्गीय  छात्रों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  सरकार  का  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार

 करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  गरीब  छात्रों  पर  पड़ने  वाले  क्तीय  बोझ  को  कम  करने  के  लिए  इस  संबंध  में  क्‍या

 उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  उपमंत्री
 से  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  पांडिचेरी  सरकार  ने  व्यय  में  वृद्धि  के  कारण

 1992-93  से  पांडिचेरी  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  राजकीय  कालेजों  के  शिक्षा  शुल्क  में  मामूली  सी  बढ़ोतरी  की
 शिक्षा  शुल्क  में  वृद्धि  से अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि

 उनका  शुल्क  सरकारी  छात्रवृत्ति  द्वारा  वापिस  मिल

 दी  गई  सूचनानुसार  विभिन्न  कालेजों  में  छात्रों  के  शिक्षा  शुल्क  में  वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  दिल्ली
 विश्वविद्यालय  के  विचाराधीन  नहीं  इसी  प्रकार  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  पास  भी  शिक्षा  शुल्क  बढ़ाने  का
 अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  उत्तर-पूर्वी  पर्वतीय  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  कालेजों  में  शिक्षा

 शुल्क  में  बढ़ोत्तरी  नहीं  की  गई
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 शेष  केन्रीय  विश्वविद्यालयों  के  क्षेत्राधिकार  में  कालेज  नहीं

 गोदामों  का  निर्माण

 1972.  श्रीमती  दीपिका  एचਂ
 भ्रीमती  कृष्णे्र  कौर

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इस  समय  वैज्ञानिक  ढंग  से  बनाये  गये  भारतीय  खाद्य  निगम  के  राज्य-वार  कितने  गोदाम

 प्रत्येक  गोदाम  की  भण्डारण  क्षमता  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  1992-93  के  दौरान  ऐसे  और  अधिक  गोदामों  का  निर्माण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  गोदाम  कहां-कहां  बनाए

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 और  31.3.1992  को  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  कुल  1500

 गोदाम  एक  संलम्र  है  जिसमें  इन  गोदामों  और  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  गोदामों  की  भण्डारण  क्षमता
 का  राज्यवार  ब्यौरा  दिया  गया  है  1500  गोदामों  के  संबंध  में  गोदाम-वार  क्षमताओं  के  संकलन  में  अत्यधिक
 समय  और  श्रम  अंतर्ग्स्‍स्त  होगा  और  यह  प्राप्त  किए  जाने  वाले  प्रयोजन  के  अनुरूप  नहीं

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  का  1992-93  के  दौरान  कुल  2.03  लाख  मीटरी  टन  क्षमता  के  ऐसे
 और  28  गोदामों  का  निर्माण  करने  का  विचार  इन  गोदामों  का  उनके  स्थानों  सहित  ब्यौरा  में

 संलग्न

 31.3.1992  को  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  उपलब्ध  गोदामों  की  संख्या  और

 कुल  भण्डारण  क्षमता  का  राज्यवार  ब्यौरा  बताने  वाला  विवरण

 राज्य /  संघ  शासित  प्रदेश  गोदामों  की  संख्या  भष्डारण  क्षमता

 से०  मीटरी  टन

 त  2  3  4

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  ३  0.15
 2.  आख्र  प्रदेश  126  16.99

 3.  असम  41  2.80
 4...  बिहार  61  6.40

 5.  गोआ  2  0.17
 6...  गुजरात  32  7.64
 7.  हरियाणा  109  15.58
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 ।  2  3  ५

 8...  हिमाचल  प्रदेश  18  0.28
 १.

 कनटक
 कश्मीर

 14  0.93
 10.  45  3.12
 11...  केरल  35  837
 12.  मध्य  प्रदेश  118  11.23
 13...  महाराष्ट्र  40  14.96
 14.  मणिपुर  2  0.12
 15.  मेघालय  6  0.21
 16.  मिजोरम  ३  0.12
 17.  नागालैण्ड  5  0.16
 18.  उड़ीसा  39  3.72
 19.  पंजाब  369  51.33
 20,  राजस्थान  69  8.01
 21.  सिक्किम  2  0.08
 22...  तमिलनाडु  30  6.80

 23.  8  0.38
 24.  बता  प्रदेश  177  25.05
 25.  पश्चिम  बंगाल  118  12.69
 26.  चण्डीगढ़  14  0.65

 28.  पाण्डिचेरी  3  3.91

 जोड़  3  0.41
 तन  ठ  िैक्‍  :

 []

 उन  स्थानों  के  नाम  जहाँ  भारतीय  खाद्य  निगम  का  विवरण- [I  के  दौरान  गोदामों  का  निर्माण  करने  का
 विचार  है  और  उनकी  भण्डारण  क्षमता

 हजार  मीटरी  टन

 क्रण्से०  केन्द्र  क्षेत्र  1992-93  लिए  क्षमता  निर्माण  कैफि
 का  लक्ष्य

 (0)  2)  (3)  (4)

 1...  मुरादाबाद /  उत्तर  का  3.00
 2.  उत्तर  प्रदेश  19.58  सातवीं  योजना  से  आगे

 ह
 लाये  गये  निर्माण  कार्य

 3...  वाराणसी /  उत्तर  प्रदेश  1.82
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 (1)  (2)  (3)  (4)

 4...  कोसीकलां /  उत्तर  प्रदेश  4.83

 5.  बुलन्दशहर  प्रदेश  0.84
 हु

 6...  मथुरा/उत्तर  प्रदेश  2.24

 7...  घेबरा /  दिल्ली  5.00

 8.  आरन /  राजस्थान  2.50

 9  बाड़मेर /  राजस्थान  5.00

 10.  राजस्थान  5.00

 11.  हनुमानगढ़ /  राजस्थान  5.00  सातवीं  योजना  से  आगे

 लाए  गए  निर्माण  कार्य

 12.  श्री  विजयनगर  / राजस्थान  3.74

 13.  केशोरापष्टनम  /  राजस्थान  6.67
 4.  गुड़ीवाड़ा  /  आम्र  प्रदेश  30.00

 15,  हुबली  /  कर्नाटक  30.00

 16.  जम्मू  तथा  कश्मीर  2.50

 17.  पुछ/जम्मू  तथा  कश्मीर  2.50

 18.  लव॑गतलई  3.34

 19,  पासीधाट  /  अरुणाचल  प्रदेश  2.50

 20.  परसाछोड़ा  /  उत्तर  प्रदेश  5.00

 21,  .  बेलारी  /  कर्नाटक  10.00

 22.  समालकोट-[/आम्र  प्रदेश  10.00

 23...  दोवलेश्वरम-[/आम्र  प्रदेश  10.00

 24,  ओऑगोले/आश्र  प्रदेश  $,00  नए  निर्माण  कार्य

 25.  खम्माम/आश्र  प्रदेश  10.00

 26.  एमਂ  कादु/केरल  5.00

 27.  5.00

 28.  बदाम  पहाड़/उड़ीसा  5.00

 जोड़  203.06

 2.03  लाख  मीटरी  टन

 78



 30  1914  लिखित  उत्तर

 इन्दिरा  गांधी  इन्डोर  स्टेडियम  में  बहुमंजली  इमारत

 1973.  श्री  शरद  क्‍या  मानव  संसाधन  थिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  इन्दिरा  गांधी  इच्डोर  स्टेडियम  में  एक  बहुमंजली  इमारत  समुचित  उपयोग  अथवा  भावों  खरीददार  के

 बिना  खाली  पड़ी

 यदि  तो  इस  भवन  के  रखरखाव  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  जा  चुकी

 इस  भवन  को  उपयोग  में  लाए  जाने  अथवा  इसके  लिए  खरीददार  के  न  मिलने  के  क्या  कारण  और

 इसकी  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता

 अब  तक  कोई  भी  उ्यय  नहीं  किया  गया  क्योंकि  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  द्वारा  भवन  का  आधिपल्य

 अब  तक  नहीं  लिया  गया

 और  भवन  इस  समय  उपयोग  करने  की  हालत  में  नहीं  इस  भवन  को  छात्रावास-व-होटल  में

 बदलने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  गया  परन्तु  यह  प्रस्ताव  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य  नहीं  पाया
 भवन  के  शीघ्र  पूरा  होने  और  प्रयोग  करने  के  लिए  विभिन्न  विकल्पों  की  खोज  की  जा  रही  ताकि  खिलाड़ियों
 को  जब  आवश्यकता  पड़े  तब  भवन  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  हो  सके  ।

 स्वर्वसेत्ी  संगठनों  को  निष्ि

 1974,  श्री  छेतन  पीਂ  एसਂ
 श्री  लत्वित  उरांवः

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 उन  ख्यंसेवी  संगठनों  के  राज्यवार  नाम  क्‍या  हैं  जिन्होंने  वर्ष  1992-93  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 अनौपचारिक  शिक्षा  योजना  के  तहत  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुदान  हेतु  अनुरोध  किया

 ९

 उन  संगठनों  को  स्वीकृत  धनराशि  का  संगठन-बार  ब्यौरा  कया

 उन  संगठनों  के  चयन  का  मानदण्ड  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  निधि  का  समुचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही

 और

 (2)  यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 79
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  एज  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री

 प्रारम्मिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  के  कार्यक्रम  के  अधीन  प्रारम्भिक  आयु  वर्ग  के  बच्चों
 के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  हेतु  स्वैघ्छिक  एजेंसियों  को  सहायता  की  केन्द्रीय  योजना  के  वर्ष  1992-93
 अथवा  उस  अवधि  के  किसी  भाग  के  अनुदान  मुक्त  करने  के  संस्वीकृत  परियोजना  वर्ष  के  पूरा
 होने  पर  जब  भी  वे  अनुदान  देय  होते  स्वैचिछक  संगठनों  से  प्राप्त  हो  रहे  ऐसे  संगठनों  का  राज्य-बार  ब्यौरा
 दर्शन  वाला  एक  विवरण  I  संलग्न

 एक  विवरण  II  संलप्र

 ये  ब्यौरे  योजना  में  दिए  गए  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  एजेंसी  की  उपयुक्तता  प्रस्ताव
 की  सम्बद्धता  और  उसे  कार्यान्वित  करने  में  एजेंसी  की  क्षमता  शामिल

 अनौपचारिक  शिक्षा  योजना  स्वयं  ही  उन  शर्तों  के  ब्यौरे  निर्धारित  करती  है  जिनका

 पालन  करना  इस  योजना  के  अधीन  अनुदान  प्राप्त  करने  वाली  एजेंसियों  के  लिए  अनिवार्य  इनमें  एजेंसियों
 द्वारा  अनुदानों  की  उचित  उपयोगिता  को  सुनिश्चित  करने  के  परीक्षित  लेखों  और  प्रगति  रिपोर्टों  को  प्रस्तुत
 करना  शामिल  इसके  स्वैच्छिक  एजेंसियों  द्वारा  कार्यान्वत  की  जा  रही  सभी  अनौपचारिक  शिक्षा
 परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  आजकल  संयुक्त  मूल्यांकन  जिनमें  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकार  का

 प्रतिनिधि  और  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  शामिल  द्वार  किया  रहा  अनौपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  का

 बाहरी  मूल्याकंन  भी  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  संस्थानों  तथा  अपेक्षित  विशेषज्ञता  प्राप्त  अन्य  एजेंसियों  द्वारा
 किया  जा  रहा

 (3)  प्रश्न  नहीं

 31.3.1992  की  स्थिति  के  अनुसार  जल  रहे  गैर-औपचारिक  शिक्षा  केन्द्रों  के  स्वैच्छिक  संगठनों  की

 स्वीकृत  परियोजनाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा
 रत कार कक

 राज्य/संघ  शासित  स्ैच्छिक  संगठनों  की

 संण  प्रदेश  संख्या

 व  2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  24

 2.  असम  14

 3.  बिहार  33

 4,  दिल्ली  4

 5,  गुजरात  25

 6.  हरियाणा  7

 7.  हिमाचल  प्रदेश  4
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 5
 त  2  3

 8.  जम्मू  और  काश्मीर  ।
 *  9.  कर्नाटक  4

 10...  केरल  ।
 11...  मध्य  प्रदेश  8

 *  12...  महाराष्ट्र  गा
 13...  मणिपुर  3
 14,  उड़ीसा  87
 15.  राजस्थान  हि

 15
 16.  तमिलनाडु  14
 17...  उत्तर  प्रदेश  39
 18.  पश्चिम  बंगाल  8

 कुल  362

 15  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  वर्ष  1992-93  के  दौरान  स्वैच्छिक  संगठनों  को  संस्वीकृत॑
 राशि  के  ब्यौरे

 ॒ृ्ृ्ृ्ृू्ू्ू्ू्ू््ू्ू्ू्ू्ू्ू्ूइूइू्ू्ूूूझ£ऋ
 सैच्छिक  संगठन  का  नाम  संस्वीकृत  अनुदान  की

 सें०  राशि  र०

 त  2  3

 1  अंत्योदया  चेतना  उड़ीसा  1,28,740/-  740/-

 2.  कांग्रेशन  आफ  दि  सिस्टर्स  आफ  दी  क्रास  1,20,040/-
 आफ  तमिलनाडु

 3  जनता  कल्याण  हरियाणा  2,22,035/-

 4.  महिला  शिशु  कल्याण  बिहार  1,20,300/-

 5,  टैगोर  ग्रामीण  विकास  उड़ीसा  4,45,800/-

 ४.  बिनोवा  आरोग्य  एवं  लोक  शिक्षण  बिहार  2;75,255/-

 7  गौरीपुर  विवेकानंद  असम  1,20,262/-

 8  दरभंगा  जिला  खादी  ग्रामोद्योग  बिहार  2,76,428/-

 9  निर्माण  गुजरात  47,178/-

 410.  ग्राम  विकास  आंध्र  प्रदेश  38,730/-

 11...  लोक  विकास  एवं  प्रशिक्षण  नई  दिल्ली  6,19,800/-
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 1  2  3

 12.  उड़ीसा  2,20,183/-
 13.  श्री  सत्य  साई  सेवा  उड़ीसा  1,20,040/-
 14.  जगरूत  श्रमिक  उड़ीसा  2,13,214/-
 15.  अखिल  भारतीय  शहरी  एव  ग्रामीण  विकास  52,125/-

 जम्मू

 16.  गायत्री  शिक्षण  गुजरात  93,550/-
 17.  कस्तूरबा  गांधी  राष्ट्रीय  स्मारक  43,834/-

 महाराष्ट्र
 °

 18.  आंचलिक  कुन्जेश्वरी  सांस्कतिक  उड़ीसा  1,28,296/-

 19.  जन  शिक्षण  बिहार  67,823/-

 20.  भोरूका  चेरिटेबल  राजस्थान  2,04,342/-
 21.  बनवासी  सेवा  बिहार  1,26,709/-

 22.  आदिवासी  सहज  शिक्षण  महाराष्ट्र  60,150/-

 23.  समाज  उन्नति  शिक्षण  महाराष्ट्र  60,132/-
 24.  जीवनधारा  कर्नाटक  59,125/-

 25  प्रखण्ड  लोक  विकास  बिहार  3,624/-
 26  मीनाक्षी  इल्लम  पोतुनाला  केलवी  60,150/-

 तमिलनाडु
 27.  अंत्योदया  चेतना  उड़ीसा  74,385/-

 28.  राजऋषि  श्री  छत्रपति  साहु  शिक्षण  59,027/-
 प्रसारण  महाराष्ट्र

 29.  शिक्षा  समिति  डी०ए०्बी०  प्रशिक्षण  हरियाणा  3,08,166/-

 30.  डा०  एत्नी  बेसेंट  महालीर  तमिलनाडु  66,525/-
 31.  विद्या  महासभा  कन्या  गुरूकुल  हरियाणा  4,79,059/-

 32.  ग्रामीण  शिक्षा  आंध्र  प्रदेश  2,22,900/-

 33.  गुजरात  2,22,900/-

 34.  उत्तर  प्रदेश  1,19,361/-

 35.  ग्राम  विकास  सेवा  उत्तर  प्रदेश  59,960/-

 36.  साहित्य  सेवा  महाराष्ट्र  60,046/-
 37.  गांधी  उडीसा  1,09,540/-

 जिला  महिला  जागृति  राजस्थान  60,012/-
 39...  लक्की  एजुकेशन  हरियाणा  2,40,018/-
 40...  पर्थ  विद्या  प्रसारण  महाराष्ट्र  1,19,301/-
 41...  नेहरू  बाल  नई  दिल्ली  1,14,695/-
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 पश्चिम  रेलवे  की  रेलवे  लाइनों  को  बदलना

 1975.  श्री  चन्द्रेश  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  पश्चिम  रेलवे  के  कुछ  मीटर  गेज  और  नैरो  गेज  की  लाइनों  को  ब्रोड  गेज  में  बलदने
 के  लिए  गुजरात  सरकार  और  अन्य  लोक  प्रतिनिधियों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्तावों  और  मांगों  का  ब्यौोग़  क्या  है  और  ये  मांगें  और  प्रस्ताव  कब  प्राप्त  की  गई

 रिपोर्ट
 मे  he  ५

 सर्वेक्षण  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  किए  गए  यातायात  और  वाणिज्यिक  सर्वेक्षणों  का

 ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  तथा  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 इनको  बदलने  के  लिए  क्या  लक्ष्य  रखे  गए  हैं  और  तत्संबंधी  प्रस्तावों  और  खर्च  का  ब्यौरा

 क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  और  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित

 लाइनों  के  आमान  परिवर्तन  की  मांग  प्राप्त  हुई

 (i)  राजकोट-वेरावल  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाईन  में

 (1)  वांकानेर-नवलाखी  और  गांधीधाम-भुज  मीटर  लाइन  खंड  का  बड़ी  लाइन  खण्ड

 में

 (iii)  केवाडिया  खंड  बांध  सहित  प्रतापनगर-छोटा  उदयपुर  छोटी  लाइन  खंड  का  बड़ी  लाइन

 में  बदलाव  और  इसका  इंदौर  तक

 और  रेलवे  ने  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  के  लिए  एक  कार्य  योजना  शुरू  की

 परिचालनिक  /  सामरिक  महत्व  के  आधार  पर  11000  किथ्मी०  की  पहचान  क॑  गई  है  जिसमें  से  6,000
 कि०्मी०  का  बदलाव  आठवीं  योजना  में  किया

 राजकोट-वेराबल  और  अहमदाबाद-दिल्ली  मीटर  लाइन  खंड  का  सर्वेक्षण  कर  लिया  गया  है  और  इसे  आठवीं

 योजना  के  दौरान  शुरू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  की  कार्य  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया

 प्रतापनगर-छांटा  वाकानेर-नवलाखी  और  गांधीधाम-भुज  खंडों  के  बारे  में  अगले

 चरणों  में  आमान  परिवर्तन  के  लिए  खंडों  का  निर्धारण  करते  समय  अन्य  लाइनों  के  साथ  विचार  किया

 प्रतापनगर-छोटा  उदयपुर  और  गांधीधाम-भुज  खंडों  के  लिए  विगत  में  किए  गए  सर्वेक्षणों  से  यह  पता  चला  था

 कि  इनसे  अपर्याप्त  प्रतिफल  प्राप्त
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 स्तन  कैंसर

 1976.  डा*
 क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  शिशुओं को  स्तनपान  न  कराने  वाली  माताओं  को  कैंसर  होने  की  संभावना  अधिक  होती  और

 यदि  तो  सरकार  देश  में  स्तन  कैंसर  की  जांच  के  लिए  क्‍या  कदम  उठा  रही

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कलयाण  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  डी-केਂ  तारा  देवी
 जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 पोषाहार  कार्यक्रम

 1977.  श्री  महेश  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  पोषाहार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  बच्चे  लाभन्वित

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  और

 इस  संबंध  में  गांवों  में  रहने  वाले  बच्चों  के  चयन  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाये  जाते

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  प्रमुख  राष्ट्रीय
 पोषाहार  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  लाभप्राप्तकर्ता  बच्चों  की  संख्या  निम्नानुसार

 क्रम  सं०  कार्यक्रम  का  नाम  बच्चों  की  संख्या

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  148.00  लाख  प्रतिदिन

 2  बालवाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  2.29  लाख  प्रतिदिन

 3.  शिशुगृह  3.05  लाख  प्रतिदिन

 4,  मध्याहन  भोजन  कार्यक्रम  213.00  लाख  प्रतिदिन
 गण

 इन  कार्यक्रमों  के  अलावा  कई  राज्य  सरकारें  भी  विशेष  पोषाहार  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रही

 राज्य  सरकारों  को  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  खाद्य  सामग्री  के  अलावा  वर्ष  1992-93  के  दौरान  इन

 प्रमुख  कायक्रमों  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  नियतन  किए  गए

 (7)  समेकित  बाल  विकास  सेवा  271.74  करोड़  रुपये

 (1)  गेहूं  आधारित  पोषाहार  कार्यक्रम  25  करोड़  रुपये
 बालवाडी  पोषाहार  कार्यक्रम  8.67  करोड़  रुपये

 (५)  शिशु  गृह  कार्यक्रम  23.05  करोड़  रुपये
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 सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  लिए  मध्याहन  भोजन  कार्यक्रम  सहित  पोषाहार  कार्यक्रमों  के  लिए

 स्वीकृत  परिव्यय  -266.68  करोड़  रुपये

 समेकित  बाल  विकास  सेवा  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आंगनवाड़ियों  में  आने  वाले  6  महीने  से  6  वर्ष  को

 आयु  तक  के  सभी  बच्चों  को  पूरक  पोषाहार  दिया  जाता  चयन  मानदण्डों  के  अन्तर्गत  उम  बच्चों  पर  विशेष
 ध्यान  दिया  जाता  है  जिन  का  वजन  सामान्य  बच्चों  के  वजन  की  तुलना  मे  कम  होता

 बालवाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  3--5  वर्ष  की  आयु  के  सभी  बच्चों  को  पूरक  पोषाहार  प्रदान  किया
 जाता

 शिशुगृह  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कामकाजी  महिलाओं  के  5  वर्ष  से  कम  आयु  के  उन  बच्चों  को  कवर  किया
 जाता  है  जिनके  माता-पिता  की  कुल  मासिक  आय  1800  रुपये  से  अधिक  नही

 4  ।
 की  खेती

 1978.  डा०  विश्वानाथम  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 राज्यवार  कितनी  भूमि  की  खेती  के  अन्तर्गत  आती  और

 की  खेती  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  पौड़  की  जिसे  सामान्यतः

 झूम  खेती  के  रूप  में  जाना  जाता  देश  के  राज्यों  में  43.56  लाख  पर  की  जाती  राज्यवार  ब्यौरा  इस
 प्रकार

 क्षेत्र  लाख  है०  में
 1.  आंध्र  प्रदेश  1.500

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  2.100
 3.  असम  1.392

 4.  बिहार  0.810

 5.  मध्यप्रदेश  1.250

 6.  मणिपुर  3.600

 7.  मेघालय  2.650

 8,  मिजोरम  1.890

 9.  नागालैंड  0.768

 10.  उड़ीसा  26.490

 11.  त्रिपुरा  1.115

 है
 कुल  43,565

 राज्य  सरकारें  झूम  खेती  के  नियंत्रण  के  लिए  एक  स्कीम  कार्यान्वत  कर  रही  हैं  तथा  उपलब्ध  सूचना
 के  9  राज्यों  में  26,532  परिवारों  को  फिर  से  बसाया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  को  इस  स्कीम  को

 आठवीं  योजना  में  जारी  रखने  की  सलाह  दी  गई  है  हांलाकि  इस  प्रयोजन  के  लिए  अलग  से  कोई  केन्द्रीय

 सहायता  उपलब्ध  नहीं  करायी
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 प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योग  ग

 1979,  श्री  देवी  बक्स  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  को  17  श्रेणियों  में  बर्गीकृत  किया  और

 यदि  तो  श्रेणीवार  तथा  राज्यवार  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  केद्धीय  प्रदूषण  नियंत्रण  ,
 बोर्ड  द्वारा  18  श्रेणियों  के  तहत  कुल  1676  ईकाइयों  को  अत्याधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  के  रूप  में
 अधिनिर्धारित  किया  गया  श्रेणी-वार  और  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 विवरण

 राज्य-वार  श्रेणी-वार

 क्र०्सं०  राज्य  ईकाइयों  क्र०्सं०  श्रेणी  ईकाइयों  की

 1.  असम  14  1.  अल्यूमिनियम  प्रगालक  09

 2.  आंध्र  प्रदेश  238  2.  कास्टिक  सोडा  23

 3.  65  3.  सीमेंट  124

 4.  दमन  और  द्वीप  6  4.  कोपर  प्रगालक  02

 5.  गोआ  7  5.  डाईज  और  इन्टरमीडिएटस  65

 6.  गुजरात  १65  6.  किण्वन  175

 7.  हरियाणा  49  7.  उर्वरक  हे  124

 8.  हिमाचल  प्रदेश  9  8.  समन्वित  लोहा  और  इस्पात  07

 9.  कर्नाटक  84  9.  चर्म  93

 10.  केरल  28  10.  तेलशोधक  12

 11.  महाराष्ट्र  357  11.  कीटनाशक  80

 12.  मध्य  प्रदेश  69  12.  पेट्रो-रसायन  73

 13  उड़ीसा  34  13.  औषध  269

 14.  पंजाब  47  14.  लुग्दी  व  कागज़  80

 15.  राजस्थान  46  15.  चीनी  387

 16.  तमिलनाडु
 .  101  16.  सल्फयूरिक  एसिड  70

 17.  संघशासित  क्षेत्र  दिल्ली  5  17.  ताप-विद्युत  संयंत्र  79

 18.  संघशासित  क्षेत्र  चण्डीगढ़  18.  जस्ता  प्रगालक  04

 19.  उत्तर  प्रदेश  279

 20.  संघशासित  क्षेत्र  पांडिचेरी  व

 21.  पश्चिम  बंगाल  61
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 खाद्य  मितव्ययिता  प्रबन्धन  संबंधी  कार्यक्रम

 1980.  श्री  बापू  हरि  क्‍या  ख्खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  को  खाद्यात्रों  के  अपेक्षाकृत  अधिक  सार्वजनिक  वितरण  व्यवस्था  हेतु  कम  भंडार
 और  कृषि  निवेश  में  अधिक  कमी  आने  के  बारे  में  जानकारी  है

 क्या  सरकार  ने  कृषि  क्षेत्र  के  उभरते  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  की  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  और  आगामी  वर्ष  के  लिए  खाद्य  मितव्ययिता  प्रबंधन  हेतु  कोई  समन्वित
 कार्यक्रम  तैयार  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 खाद्यान्नों  के  मूल्यों  पर  दबाव  है  और  केन्द्रीय  पूल  में  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कुछ

 कम  स्टाक  लेकिन  सरकार  ने  कृषि  में  पूंजी  निवेश  में  कमी  नहीं  की  है

 खाद्य  मंत्रालय  द्वारा  ऐसी  कोई  बेठक  नहीं  बुलाई  गई

 प्रश्न  नहीं

 और  सरकार  मूल्य  प्राथमिकता  के  कार्यक्रमों  के अधीन  वितरण  राष्ट्रीय
 खाद्य  सुरक्षा  हेतु  बफर  स्टाक  का  अनुरक्षण  करने  आदि  जैसे  खाद्य  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  पहलुओं  की  निरन्तर

 समीक्षा  करती  रहती  है  और  इस  कार्य  से  संबंधित  विभिन्न  एजेन्सियों  के  बीच  समन्वय  बनाए  रखा  जाता

 गया  और  धनबाद  के  बीच  माल  की  चोरी  ओर  रेल  दुर्घटनाएं

 1981.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दो  वर्षों  के  दौरान  हावड़ा-कोडरमा  रेल  लाइन  पर  गया  और  घनबाद  के  बीच  कितने  मूल्य  के

 माल  की  चोरी  हुईं  और  कितनी  रेल  दुर्घटनाएं  हुई  तथा  इन  दुर्घटनाओं  के  कारण  कितना  नुकसान

 क्या  इन  मामलों  को  कोई  जांच  की  गयी  और

 यदि  तो  इनमें  कितने  जी०  आर०  पी०  कर्मी  तथा  कितने  रेलवे  कर्मचारी  शामिल  पाये  गये  और
 कितने  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्द  कार्यवाहो  की  गयी  है  और  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  हावड़ा-कोडरमा  लाइन
 पर  गया  और  धनबाद  के  बीच  चुराये  गये  सामान  का  मूल्य  नीचे  दिया  गया

 वर्ष  चुराये  गये  सामान  का  वूल्य

 1990-91  1,35,025

 1991-92  5,93,

 और  1991-92  के  दौरान  गया  और  धनबाद  के  बीच  क्रमशः  14  और  13  परिणामी  गाड़ी

 दुर्घटनाएं  हुई  रेल  सम्पत्ति  को  हुई  क्षति  का  अनुमान  क्रमशः  150.89  लाख  रुपये  और  28.74  लाख  रुपये

 लगाया  गया

 जी  हां

 चूंकि  इनमें  कोई  राजकीय  रेलवे  पुलिस  अथवा  रेल  कर्मचारी  अन्तर्ग्रस्त  नहीं  पाया  गया  था  इसलिए
 उनके  विरुद्द  कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं

 अनुवाद

 बंगलोर-मैसूर-बंगलोर  रेल  सेवा

 1982.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  बंगलौर-मैसूर-बंगलौर  रेल  सेवा  बंद  कर  दी  और

 यदि  तो  कब  और  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बेंगलौर-मैसूर  खंड  पर  आमान  परिवर्तन

 कार्य  अंतिम  चरण  में  होने  के  कारण  गाड़ी  सेवाएं  5.6.92  से  अस्थायी  रूप  से  बंद  कर  दी  गयी

 कोंकण  रेलवे  परियोजना

 1983.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांदयेः  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कोंकण  रेलवे  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  और  इस  परियोजना  को  पूरा  करने

 के  लिए  और  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता

 सभी  चार  राज्यों  में  इस  प्रयोजनार्थ  भूमि  पर  कब्जा  किया  जा  चुका

 तो  कितनी  जमीन  पर  कब्जा  किया  जाना  बाकी  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 परियोजना  विशेष  रूप  से  गोआ  में  क्‍या  प्रगति  हुई  है

 रेल  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  अभी  तक  425  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च  की
 गई  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिए  1991-92  के  प्रचलित  मूल्यों  के  आधार  पर  960  करोड़  रुपयों  की

 राशि  की  आवश्यकता  इसमें  उधार  ली  गई  राशि  पर  देय  ब्याज  की  राशि  शामिल  नहीं
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 नई  कोंकण  रेलवे  लाइन  तीन  राज्यों  यथा  गोवा  और  कर्नाटक  से  होकर  गुजरती

 कुल  अधिगृहीत  की  गई

 महाराष्ट्र  382  किश्मी०  ३41  किन्मी०

 गोवा  105  किन्मी०  69  किथ्मी०

 कर्नाटक  273  किथ्मी०  159  किण्मी०

 समग्र  वास्तविक

 गोवा-वास्तविक

 शिशु  मृत्यु  दर

 1984.  श्री  विजय  एन०
 श्री  एन०

 क्या  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  शिशुओं  के  लिए  टीकाकरण  कार्यक्रम  से  0-4  वर्ष  के  आयु  वर्ग  में

 मृत्युदर  कम  हुई  और

 यदि  तो  राज्य-वार  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी
 व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  जिसमें  सभी  नवजात  शिशुओं  वर्ष  तक  की  आयु  को  6
 बैक्सीन-निवार्य  रोगों  अर्थात्‌  पोलियों  और  खसरे  से  प्रतिरक्षित  करने
 का  उल्लेख  को  1985  में  3  जिलों  में  शुरू  करके  क्रमिक  रूप  में  शुरू  किया  गया  ओर  इसे  1989-90  में
 सारे  देश  में  व्यापक  रूप  से  लागू  कर  दिया  नब॒जात  शिशुओं  (1  वर्ष  की  आयु  तक  की  मृत्यु-दर
 जो  1985  में  57  प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  से  हर  वर्ष  शनैः-शनैः  घट  रही  ग़ेग  प्रत्रिक्षण  कार्यक्रम  के

 सर्वव्यापीकरण  के  बाद  हर  वर्ष  ग्यारह  प्वाइंट  की  महत्वपूर्ण  कमी  हुई  जो  1989  में  9  से  घटकर  1990  में  प्रति
 हजार  जीवित  जन्मों  पर  80  हो  तथापि  केवल  1988  के  शिशुओं  (0-4  वर्ष  की  की  मृत्यु  दर  के

 नवीनतम  अनुमान  उपलब्ध  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता  है  कि  इसमें  आंशिक  कमी  हुई  है  और  यह  इस  आयु  समूह
 के  बच्चों  में  1986  में  36.6  से  घटकर  1989  में  प्रति  हजार  जनसंख्या  पर  33.3  हो  गई

 प्रमुख  राज्यों  के  बारे  में  भारत  के  महापंजीयक  की  नमूना  पंजीयन  पद्धति  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के

 अनुसार  वर्ष  1986,  1987  और  1988  की  शिशु  मृत्यु  दर  और  वर्ष  1988,  1989  और  1990  की  नवजात

 शिशु  मृत्यु  दर  के  नवीनतम  अनुमान  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
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 विवरण

 प्रमुख  राज्य  की  अनुभानित  शिशु  मृत्यु  दर  और  नवजात  शिशु  मृत्यु  दर

 क्रम  प्रमुख  राज्य  शिशु  मृत्युदर  नवजात  शिशु  मृत्युदर
 सं०  a

 1986  1987  1988  1988  1989  1990

 1.  आंष्र  प्रदेश  291  270  27.0  83.0.  81.0  70.0
 2.  असम  40.4  36.2  37.2  99.0  91.0  76.0
 3.  बिहार  433.  40.0  38.0.  97.0  9.0.  75.0
 4.  गुजरात  37.4.  33.3.  30.9  90.0.  86.0...  72.0
 5.  हरियाणा  29...  28.  29.4  90.0  82.0.  89.0
 6.  हिमाचल  प्रदेश  27.1...  22.3.  23.7  80.0  75.0...  69.0
 7.  जम्मू  व  कश्मीर  29.0.  20...  25.0.  7.0  66.0...  70.0
 8.  कर्नाटक  24.55...  25.1  241  74.0.  80.0...  70.0
 9...  केरल  8.1  7.6  7.  28.0...  21.0  17.0

 10  मध्य  प्रदेश  50.0  49.5.  51.0  117.0  111.0
 11.  महाराष्ट्र  20.6.  21.1  22.3  68.0.  59.0.  58.0
 12.  उड़ीसा  439.  47.6.  37.2  122.0  121.0  122.0
 13.  पंजाब  24.1  20.4  214  62.0  ७4.0  61.0
 4.  राजस्थान  414  40.5.  51.8  103.0  96.0  84.0
 15...  तमिलनाडु  25.1  23.2  214  74.0.  68.0.  59.0
 16.  उत्त  प्रदेश  543.  52.0  46.7  124.0  1180  99.0
 17.  पश्चिम  बंगाल  25.6.  24.33  22.4  69.0  77.0  63.0

 भारत  360  35.2.  33.33.  94.0  9.0.  80.0

 क्षण
 दिल्ली  में  रेलले  की  भूमि

 1985.  श्रीमती  गीता  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  में  रेलवे  भूमि  की  बिक्री  करने/ठसका  वाणिज्यिक  उपयोग  करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार
 की  गई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योत्त  एक्म्‌  इस  प्रयोजनार्थ  रेलवे  भूमि  का  किन-किन  स्थानों  पर  कुल
 कितना  क्षेत्र  निर्धारित  किया  गया  और

 यह  कार्य  कथ  शुरू  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी
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 और  प्रश्न  नहीं

 रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ाना

 1986.  श्री  सत्य  देव  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  अन्य  विकसित  देशों  की  तुलना  में  देश  में  रेलगाड़ियों  की  गति  बहुत  कम

 कया  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  सभी  रेलगाड़ियों  की  गति  में  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया

 रेल  मंत्रासकथ  में  राज्य  मंत्री  भारत  में  बड़ी  लाइन  पर  यात्री  गाड़ियों  की
 अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार  110  कि०्मी०  प्रति  घंटा  राजधानी  और  शताब्दी  एक्सप्रेस  जैसी  कुछ  प्रतिष्ठित

 गाड़ियों  की  अधिकतम  अनुमेय  रफ्तार  130  और  140  किमीਂ  प्रति  घंटा  भारत  में  गाड़ियों  की
 रफ्तार  कई  क्किसित  देशों  की  गाड़ियों  की  रफ्तार  से  कम

 और  रेलों  द्वारा  यात्री  गाड़ियों  सहित  सभी  गाड़ियों  की  रफ्तार  से  संबंधित  आंकड़े  रखे  जा  रहे

 इस  प्रयोजन  के  लिए  समय-समय  पर  सर्वेक्षण  और  परीक्षण  किए  जाते

 मालगाड़ियों  और  यात्री  गाड़ियों  की  रफ्तार  में  कोई  विशेष  वृद्धि  करने  का  विचार  नहीं  है  क्योंकि  लाइन
 क्षमता  के  इष्टतम  उपयोग  के  लिए  मालगाड़ियों  और  यात्री  गाड़ियों  की  रफ्तार  में  अंतर  कम  करने  का  इरादा

 रेलवे  में  संसाधनों  का  अभाव

 1987.  श्री  रूपजन्द  कया  रेत्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रेलवे  में  संसाधनों  का  भारी  अभाव

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 रेलवे  द्वारा  समस्या  के  समाधान  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  या  उठाने  का  विचार

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 संसाधनों  की  समग्र  रूप  से  कमी  है  जिसका  रेलें  भी  सामना  कर  रही

 समिति  उपलब्ध  संसाधनों  के  महत्वपूर्ण  रेल  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जाती

 उपलब्ध  संसाधनों  और  आवश्यकताओं  के  बीच  के  अंतर  को  आंशिक  रूप  से  बाजार  स ेऋण  लेकर  कम  किया

 जाता
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 निकल कल  नकल  की  कल  कक  बल  आल  कब  का  अदला  वीविननिनकीनििरी

 ।  भारत  में  जनजातियों  के  बारे  में  सर्वेक्षए
 हे

 1988.  श्री  परसराम  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारत  में  जनजातियों  और  उनकी  संस्कृति  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 भारत  में  जनजातियों  और  उनकी  संस्कृति  के  बारे  में  कोई  विशेष॑  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 भारतीय  मानव-विज्ञान  सर्वेक्षण  ने  के  लोगਂ  नामक  परियोजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  भारत  में

 कुछ  जनजातियों  का  अध्ययन  किया

 अध्ययन  की  गई  जनजातियों  की  राज्य-वार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण  ।

 राज्य  अध्ययन  की  गई  जनजातियों  की  संख्या

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  6

 आंध्र  प्रदेश  43

 अरुणाचल  प्रदेश  67

 असम  28

 बिहार  26

 दादर  और  नगर  हवेली  6

 दमन  व  दीव  3

 गुजरात  31

 हिमाचल  प्रदेश  13

 जम्मू  व  कश्मीर  11

 कर्नाटक  18

 केरल  33

 लक्षद्वीप  7

 मध्य  प्रदेश  75

 महाराष्ट्र  47

 मणिपुर  22

 मेघालय  14
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 _  रज्य  अध्ययन  की  गई  जनजातियों  की  संख्या

 ,..  मिजोरम  कृपा

 नागालैंड  20

 उड़ीसा  55

 राजस्थान

 सिक्षिम  6

 तमिलनाडु  24

 त्रिपुरा  20
 उत्तर  प्रदेश  5

 पश्चिम  बंगाल  29

 कुल  63

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  दिल्‍ली  नगर  निगम  में  शिक्षकों  की  रिक्तियां

 श्री  प्रभुदयाल  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  कई  स्कूलों  में  शैक्षिक  वर्ष  उठाये जाने  की
 ७  शुरुआत  से  ही  अध्यापकों  और  मुख्याध्यापकों  के  कई  पद  खाली  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  खाली  पदों  को  भरने  के  लिए  प्राधिकारियों  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  वाले
 हैं  ताकि  स्कूलों  में  पढ़ाई  में  हो  रही  रुकावट  को  दूर  किया  जा

 मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग एवं संस्कृति में उप मंत्री से सम्बन्धित एजेंसियों दवारा दी गई सूचना इस प्रकार नई दिल्‍ली नगर पालिका * नीचे दर्शाये गए 68 पद रिक्त उप प्रधानाचार्य ३ हि 2 + 2. टीब्जीग्टी० एस० सी० यश 3. टीश्जी०्टी० आदि च-+ 4. सहायक अध्यापक गा 22 5. कनिष्ठ संगीत शिक्षक च+ 5 4 &. नर्सरी अध्यापक गा 2 7. उर्दू अध्यापक गा 2 93
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 8.  पीण्जीण्टी०  न  त

 9.  कार्य  अनुभव  शिक्षक  ना  4

 10.  एच“एम०  नर्सरी  स्कूल  —  1

 11.  हेडमास्टर  राइमरी  स्कूल  8

 कुलः  68

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  टी०जीण्टीਂ  टीण्जीष्टी०
 सहायक  अध्यापक  और  कनिष्ठ  संगीत  शिक्षक  के  पदों  के  चग्रन  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया

 अन्य  पदों  के  मामले  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  रोजगार  कार्यालय  से  मांग  करके  और  विभागीय  प्रोन्नति
 समिति  आयोजित  करके  कार्रवाई  की

 दिल्‍ली  नगर  निगम

 दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  इनके  स्कूलों  में  प्राथमिक  स्कूल  शिक्षकों  के  1500  पद  रिक्त
 कर्मचारी  चयन  आयोग  ने  इन  अध्यापकों  की  भर्ती  के  लिए  लिखित  परीक्षा  आयोजित  की  तब  तक
 अध्यापकों  को  इस  प्रकार  समायोजित  किया  गया  है  कि  पढ़ाई  का  कम  से  कम  नुकसान

 रेल  लाइन  का  कपिल  पमुनि  आश्रम  तक  विस्तार

 990.  श्री  राधिका  रंजन  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  तीर्थयात्रियों  और  पर्यटकों  की  सहायता  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  डायमंड  हारबर  से  सुन्दरवन  में

 सागर  द्वीप  स्थित  कपिल  मुनि  आश्रम  तक  रेल  लाइन  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 प्रश्न  न

 संसाधनों  की

 केन्रीय  विद्यालयों  में  छात्रों  की  संख्या

 1991.  श्री  रमेश  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  का  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  छात्रों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 और  प्रंति  सैक्शन  विद्यार्थियों  की  निर्धारित  संख्या  जो  35  से  40  तक  बढ़ाने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर  जब  नए  सेक्शन  या  नए  स्कूल  शामिल  किए  जाते  हैं  तो  विद्यार्थियों  को कुल

 संख्या  बढ़  जाती

 भ्र्व



 30  1914  लिखित  उत्तर
 "5 द्दायजियणपददपै]त्यथथऊपि  ये  ०  .....  कक

 उत्तर  प्रदेश  में  गर्भाधान-दर  को  निर्यत्रित  करने  सब्बंधी  कार्यक्रम

 1992.  श्रीमति  मालिनी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिक्षार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  गर्भाधान-दर  को  नियंत्रित  करने  के  कार्यक्रम  के  लिए  यू०  एस-ए०  आई०  डी०  के
 साथ  कोई  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  लिये  कितनी  धन-राशि  नियत  की  गई

 इस  कार्यक्रम  में  किन  गर्भ-निरोध्क  साधनों  के  उपयोग  का  प्रचार  किया

 क्‍या  इन  सभी  साधनों  की  स्वास्थ्य  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  की  दृष्टि  से  पर्याप्त  जांच  कर  ली  गई

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीपकेਂ  तारादेली
 और  अमरीकी  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  प्राप्त  3250  लाख  डालर  की  सहायता  की  एक  पेशकश  के

 आधार  पर  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  नियोजन  सेवाओं  का  नवीकरणਂ  नामक  एक  परियोजना  तैयार  की  जा
 रही  यह  परियोजना  दस  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कार्यान्वित  की  जाएगी  जो  इसके  वास्तविक  क्रियान्वयन  की
 तारीख  से  लागू  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  यू"एस०  एड  के  साथ  औपचारिक  करार  पर  अभी
 हस्ताक्षः  किए  जाने

 से  (5)  इस  परियोजना  के  अंतर्गत  केवल  उन्हीं  गर्भ  निरोधकों  को  उपयोग  में  लाया  आएगा  जिन्हें  देश
 में  राष्ट्रीय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  लिए  स्वीकृत  किया  जाता

 अराजली  पर्वत

 1993,  श्रीमती  महेत्र  कुमारीः
 श्रीमती  कृष्णेद्र  कौर

 क्या  पर्यावरण  और  जन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  राजस्थान  और  हरियाणा  के  अरावली  पर्वतमाला  क्षेत्र  में  वनों  की  कटाई  का  प्रतिकूल  प्रभाव

 दिन-प्रतिदिन  बढ़ता  जा  रहा  है  तथा  इसके  कारण  मरुभूमि  क्षेत्र  में  वृद्धि  हो  गई

 राजस्थान  और  हरियाणा  के  किन-किन  जिलों  पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पहला

 क्या  टूरिज्म  एश्ड  वाइल्ड  लाइफ  सोसायटी  आफ  इंडिया  ने  इस  संबंध  में  ठोस  कदम  उठाने  के  लिए
 सरकार  को  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  राजस्थान
 और  हरियाणा  के  20  जिलों  में  भूमि  और  वनों  पर  जैविक  दबाव  तथा  खनन  कार्यों  के  कारण  अरावली  पर्वत

 माला  की  पारि-प्रणाली  के  अवक्रमण  की  रिपोर्ट  मिली  मरुस्थली-करण  एक  लम्बी  प्रक्रेया  होने  के
 मरुस्थल  क्षेत्र  बढ़ा  हो  या  नहीं  इस  पर  वैज्ञानिक  विचारों  में  मतभेद

 और  टूरिज्म  एड  वाइल्ड  लाइफ  सोसाइटी  ऑक  इंडिया  से  कोई  ज्ञापन  प्राਂ  रहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं

 आम  प्रदेश  में  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  जिले

 1994.  श्री  एम०  वीਂ  लीਂ  एस*०  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 आख्र  प्रदेश  के  शैक्षिक  सबसे  पिछड़े  जिलों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  के  पास  ऐसे  जिलों  में  शिक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  विशेष  योजना  और

 यदि  तो  तससंबंधी  ब्यौरा क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 एक  विवरण  संलग्न

 और  प्रारम्मिक  शिक्षा  और  प्रोढ़  शिक्षा  के  क्षेत्रों  मे ंबहुत  से  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  के  अधीन

 इसके  अतिरिक्त  केन्द्र  प्रायोजित  योजनाओं  के  अधीन  जैसे  कि  आपरेशन  ब्लैक
 अनौपचारिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  शैक्षिक  विकास  के  लिए  वित्तीय
 सहायता  प्रदान  की  जाती  राज्य  सरकारों  /  संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  पिछड़े  जिलों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने
 की  सलाह  दी  गई

 सम्पूर्ण  राज्य  को  आंध्र  प्रदेश  प्राथमिक  शिक्षा  परियोजना  के  तहत  शामिल  किया  गया  जिलों  को  पूर्ण
 साक्षरता  अभियानों  के  तहत  पूर्ण  रूप  से  शामिल  किया  गया  10  जिलों  के  भागों  को  उसी  प्रकार  शामिल
 किया  गया

 विवरण

 1981  जनगणना  के  अनुसार  उन  जिलों  की  सूची  जिनमें  साक्षरता  दर  राष्ट्रीय  औसत  साक्षरता  दर
 36.23%  से  नीचे  है

 अल  किकिि
 राज्य का  क्रम  सं०  बिलों का  नाम  साक्षरता दर
 नाम

 आम्र  प्रदेश  1.  श्रीकाकुलम  22.72

 2.  विजीआनागारम  21.74



 राज्य  का  क्रम  संਂ  जिलों  का  नाम  साक्षरता  दर
 नाम

 3...  विशाखापटनम  27.83

 4...  पूर्व  गोदावरी  35.31

 5...  गुंदुर  36.06

 6...  प्रकासम  29.39

 7...  नेलौर  32.16

 8  चित्त्र  31.85

 9...  कुदप्पाह  31.11

 10.  आनंतपुर  29.02

 11  कुरनूल  28.73

 12...  महबूबनगर  19.42

 13  रंगारेड्डी  29.41

 14.  मेडक  21.53

 15  निज्ञामाबाद  21.73

 16.  अदिलाबाद  18.79

 17.  करीमनगर  21.50

 18  वारांगल  23.55

 19...  खामाम्म  25.59

 20.  निलगोंडा  22.44

 गैर-लेवी  चीनी  की  बिक्री  के  लिए  फार्मूला

 1995.  श्री  शोभनाक्लीक्षर  राव  कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृप्म  करेंगे  किः

 क्‍या  ऐसा  कोई  फार्मूला  बनाया  गया  है  जिससे  चीनी  मिलों  की  गैर-लेबी  वाली  चीनी  के  अतिरिक्त

 मूल्य  में  गन्ना  उत्पादकों  को  हिस्सा  मिल
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 यदि  तो  इस  फार्मूला  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  संघटक  क्या-क्या

 यह  फार्मूला  किस  प्रकार  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 गन्ना  1966  के  खंड  के  उपबंधों  के  अनुसार  गन्ना  निर्धारित

 न्यूनतम  गन्ना  कीमत  के  अतिरिक्त  कीमत  पाने  के  पात्र  यदि  उक्त  आदेश  की  दूसरी  अनुसूची  के
 उपबंधों  के  अनुसार  यह  कीमत  देय  पायी  जाती

 फार्मूला  तथा  इसके  संघटकों  का  विवरण  संलग्न

 और  केन्द्र  सरकार  प्रत्येक  चीनी  मौसम  के  लिए  चीनी  की  क्षेत्रवार  प्रति  क्विंटल  युनिट
 लागत  की  सूचना  राज्य  सरकारों  को  इस  अनुरोध  के  साथ  भेजती  है  कि  वे  अपने  राज्य  की  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा
 देय  गन्ने  की  अतिरिक्त  कीमत  का  निर्धारण  करें  तथा  संबंधित  गन्ना  उत्पादकों  को  तदनुसार  भुगतान  सुनिश्चित

 विवरण

 दूसरी  अनुसूची

 चीनी  उत्पादकों  द्वारा  खंड  के  तहत  अतिरिक्त  कीमत  के  रूप  में  क्विंटल  गन्ने  देय  राशि
 का  परिकलन  निम्नलिखित  फार्मूले  के  अनुसार  किया  जाएगाः

 आर  -  एल  +  +  बी
 एक्स  ७  _

 पी

 फार्मूले  की  व्याख्या  इस  प्रकार

 1.  से  तात्पर्य  चीनी  उत्पादकों  द्वारा  किसानों  को  प्रति  क्विंटल  गश्ने  पर  देय  अतिरिक्त  कीमत
 से

 2.  से  तात्पर्य  क्रेता  द्वारा  फैक्ट्री  को  भुगतान  किए  गए  यद  भुगतान  किए  जाने  वाले  उत्पाद  शुल्क  को

 छोड़कर  चीनी  वर्ष  के  दौरान  ठत्पादित  चीनी  की  कीमत  से

 3.  से  तात्पर्य  चीनी  वर्ष  के  दौरान  उत्पादित  चीनी  की  कीमत  से  जिसकी  गणना  प्रति

 विवंटल  एक्स  फैक्ट्री  यूनिट  खंड  3  के  तहत  निर्धारित  न्यूनतम  गन्ना  कीमत  के  संबंध  में  निर्धारित



 ३0  1914  लिखित  उत्तर
 —— जजपयपयपयपयय

 किए  गए  उत्पाद  शुल्क  को  वर्ष  के  अंतिम  कार्य  परिणामों  और  केद्ध  सरकार  द्वारा  समय  समय
 पर  विनिर्दिष्ट  प्राधिकरण  द्वारा  सिफारिश  की  गई  लागत  अनुसूची  एवं  लाभ  के  आधार  पर  की  जाती

 से  तात्पर्य  पिछले  वर्ष  के  लिए  देय  पायी  गई  लेकिन  उप  खंड  (9)  के  तहत  वास्तव  में  भुगतान  न

 की  गई  राशि  से

 5.  से  तात्पर्य  वर्ष  के  दौरान  उत्पादित  चीनी  के  बिना  बिके  स्टॉक  की  वास्तविक  बिक्री  से  हुई  वसूली  में
 बढोतरी  या  कमी  से  है  जिसे  30  सितंबर  को  नीचे  मद  संਂ  7  ()  के  तहत  अगले  वर्ष  की  बिक्री

 वसूली  में  आगे  लाया  जाता  है  तथा  समायोजित  कर  दिया  जाता

 6.  से  तात्पर्य  चीनी  वर्ष  के  दौरान  चीनी  उत्पादकों  द्वारा  खरीदे  गए  गन्ने  की  मात्रा  से

 7.  व्याख्या  2  में  उल्लिखित  राशि  का  परिकलन  निम्न  प्रकार  किया

 (1)  चीनी  वर्ष  के  दौरान  वास्तव  में  वसूल  की  गई  और

 (1)  30  सितंबर  को  शेष  बचे  चीनी  के  बिना  बिके  स्टॉक  की  अनुमानित  कीमत  का  परिकलन  खुली
 बिक्री  चीनी  के  स्टॉक  के  मामले  में  16  सितंबर  से  30  सितंबर  के  पखवाड़े  के  दौरान  बिक्री  की
 औसत  दर  के  आधार  पर  तथा  लेवी  चीनी  के  स्टॉक  के  मामले  में  30  सितंबर  को  लेवी  चीनी  की

 अधिसूचित  कीमत  के  आधार  पर  किया

 व्याख्या:--इस  अनुसूची  में  से  तात्पर्य  चीनी  के  किसी  भी  रूप  से  है  जिसमें  90  प्रतिशत  से  ज्यादा

 सुक्रोज  तत्व

 आजम  प्रदेश  में  शिक्षा  प्रसार  योजना  ब्लैक

 1996.  श्री  के"पी०  रेहुब्या  क्या  मानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  शिक्षा  प्रसार  योजना  ब्लैक  बोर्ड  का  आम्र  प्रदेश  के  सभी  जिलों  में

 क्रियान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  कया  कारण

 इस  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश  के  लिये  पिछले  जिला-वार  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  और

 कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गयी  और

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  इन  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  कहां  तक

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 30  1986  की  स्थिति  के  अनुसार  आंध्र  प्रदेश  से  समस्त  जिलों  में  विद्यमान  सभी
 प्राथमिक  स्कूलों  को  इस  योजना  में  शामिल  करने  का  विचार

 आह 4.

 प्रश्न  नहीं

 और  वर्ष-वार  अथवा  जिला-वार  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  इस  योजना  की

 चरणबद्धता  राज्य  सरकार  द्वारा  योजना  के  कार्यान्वयन  की  गति  पर  निर्भर  करता  अब  तक  वर्ष



 लिखित  उत्तर  2।  1992

 1987-88,  1988-89,  1989-90  हर  1991-92  में  आंध्र  प्रदेश  राज्य  के सभी  जिलों  से  43306  स्कूलों  को

 शामिल  कर  चारों  चरणों  की  संस्वीकृति  दे  दी  गई

 1992  के  दौरान  योजना  के  चारों  चरणों  को  संस्वीकृति  प्रदान  कर  दी  संस्वीकृत  प्रस्ताव  के  ब्यौरे

 निम्नानुसार  हैः

 (1)  क्षेत्र  विस्तार

 शामिल  किए  गए  स्कूल  17148

 (7)  उपकरण

 संस्वीकृत  की  गई  धनराशि

 13,60,00,000  रु०

 (४)  शिक्षक

 संस्वीकृत  पर्दों  की  संख्या
 9004

 (1५)  निर्माण

 कक्षों  की  संख्या  जिनका  निर्माण  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाना  अपेक्षित
 17506

 व्यय  में  कटोती  संबंधी  समिति

 1997.  श्री  हन्नान  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रेलबे  ने  व्यय  में  कटोती  करने  संबंधी  उपायों  का  सुझाव  देने  के  बारे  में  कई  उपसमितियां  गठित
 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  उपसमितियां  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  दे

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  आमदनी  बढ़ाकर  तथा  खर्च  पर
 नियंत्रण  रखकर  परिचालन  अनुपात  में  सुधार  करने  के  लिए  रेलों  पर  एक  कार्य  योजना  शुऊ  की  गई  इस  कार्य
 योजना  पर  लगातार  निगरानी  रखी  जा  रही

 असम  में  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  जिले

 1998.  श्री  प्रबीन  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि असम  के

 शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  उन  जिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  असम  के  औसत  साक्षरता  स्तर  से  नीचे

 म्ानज  संसाधन  खिकास  मंत्रालय  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री
 साक्षरता  आंकड़े  का  मुख्य  स्त्रोत  दसवार्षिक  जनगणना  वर्ष  1981  में  असम  में  कोई  जनगणना
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 नहीं  की  1991  की  जनगणना  के  आअनसार  कुल  मिलाकर  असम  की  साक्षरता  दर  53.42  प्रतिशत
 1991  की  जनगणना  की  जिलावार  साक्षरता  देरें  अभी  तक  प्रकाशित  नहीं  हुई

 जंगलों  की  कटाई

 1999.  श्री  हरिसिंह
 श्री  ललित

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पिछले  तीन  साल  के  दौरान  वनों  की  भारी  कटाई  हई

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 कितने  पेड़ों  को  गिराया  गया  है और  इस  अवधि  के  दौरान  कितना  इलाका  बनों  की  कटाई  के  कारण
 खाली  हो  गया  और

 वनरोपण  कार्यक्रमों  के  तहत  पेड़  लगाए  जाने  का  कार्य  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल

 प्रश्न  नहीं

 पिछले  तीन  कलैण्डर  वर्षों  के  दौरन  (1987--91)  वन  1980  के  तहत
 1.03  लाख  हेक्टेयर  के  पुराने  कब्जों  सहित  1.60  लाख  हेक्टेयर  वन  भूमि  के  हस्तांतरण  की  मंजूरी  दी  गई

 केन्द्र  सरकार  क्षतिपूरक  वनरोपण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  क्षेत्रों  के  साथ
 निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  हुए  मंत्रालय  के  बंगलौर  और  चण्डीगढ़  स्थित  छः

 क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  जरिये  भी  निगरानी  की  जा  रही

 बाल  सुरक्षा  संबंधी  आयोग

 2000.  डा०  वीਂ  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सिफारिश  पर  बच्चों  की  सुरक्षा  तथा  देखभाल  के  लिए  एक  आयोग  गठित
 किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  आयोग  के  विचारार्थ  विषय  कया  और

 आयोग  द्वारा  अपना  कार्य  कब  तक  पूरा  कर  लिये  जाने  की  संभावना

 मावन  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  से  2  1991  को  प्रवृत्त
 संयुक्त  राष्ट्र  बाल  अधिकार  घोषणा  में  बच्चों  के  संरक्षण  और  उनकी  देखभाल  के  लिए  राष्ट्रीय  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्तर  पर  किसी  आयोग  की  स्थापना  की  कोई  सिफारिश  नहीं  की  गई  परन्तु  ,  बाल  अधिकार  घोषणा  में  बच्चों
 के  प्रति  दायित्वों  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्य  पक्षों  द्वारा  की  गई  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक
 अधिकार  समितिਂ  की  स्थापना  का  प्रावधान  अवश्य  किया  गया  इस  बाल  अधिकार  समिति  की  स्थापना  की

 जा  चुकी  भारत  सरकार  ने  भी  एक  राष्ट्रीय  बाल  कार्य  योजना  अनुमोदित  कर  दी
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 लिखित  उत्तर  हैं  2।  1992
 ज्पथययायायपयायय  पथ  पपरभहतपफणएण े“एहए  ए/*ैौ

 जित्तरंजन  लोकोमोटिव  बर्क्स  द्वारा  बिजली  के  इंजनों  का  निर्माण

 2001.  श्री  राजेश  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 चित्तरजन  लोकोमोटिव  बर्क्स  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितने  बिजली  के  इंजनों  का  निर्माण

 किया  और

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  की  स्थापित  वार्षिक  क्षमता  कितनी

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चित्तंजन  रेल  इंजन
 कारखाने  में  बनाए  गए  बिजली  रेल  इंजनों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार

 1989-90  105
 1990-91  110
 1991-92  115

 100  बिजली  रेल  इंजन  प्रति  वर्ष  स्थापित  क्षमता  बढ़ाकर  प्रथम  चरण  में  120  बिजली  रेल  इंजन  प्रति

 वर्ष  तथा  दूसरे  चरण  में  150  बिजली  रेल  इंजन  प्रतिवर्ष  करने  के  लिए  एक  परियोजना  स्वीकृत  की  गई

 छितोनी  बेगहा  में  पुल

 2002.  श्री  मोहन  सिंह  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  छितौनी  बगहा  में  रेल  और  सड़क  पुल  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की
 संभावना  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  हो  चुकी  है  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि
 खर्च  होने  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  इस  परियोजना  को  1995-96  में  पूरा  करने  का
 लक्ष्य  है  बशर्ते  हिस्सेदारों  द्वारा  धन  की  व्यवस्था  की

 31.3.92  तक  लगभग  30.60  करोड़  रुपये  की  राशि  खर्च  की  गई  चालू  वर्ष  के  लिए  प्रस्तावित
 परिव्यय  की  राशि  86.00  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  रेलों  ने  अपने  हिस्से  के  15.05  करोड़  रूपयों  की  राशि  की
 व्यवस्था  कर  दी  शेष  राशि  की  व्यवस्था  अन्य  हिस्सेदारों  यथा  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  की  राज्य  सरकारों  और
 जल  संसाधन  मंत्रालय  द्वारा  की  जानी

 हृदय  की  बाय-पास  शल्य  जिकित्सा  के  लिए  सुविधाएं

 2003.  श्री  अनन्तराव  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 भारत  में  अस्पताल-वार  किन-किन  अस्पतालों  में  हृदय  की  बाय-पास  शल्य  चिकित्सा  के  लिए
 क्या-क्या  सुविधाएं  उपलब्ध

 क्या  ये  सुविधाएं  अमरीका  में  हॉस्टन  जैसे  उन्नत  विदेशी  अस्पतालों  में  उपलब्ध  सुविधाओं  के  समकक्ष
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  केਂ  तारा  देवी
 भारत  के  ऐसे  कुछ  प्रमुख  अस्पताल  निम्नलिखित  हैं  जहां  पर  कोर्डियो-बाय-पास  सर्जरी  की  सुविधाएं

 उपलब्ध
 अखिल  .  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली
 गोविन्द  बलल्‍लभ  पंत  नई  दिल्ली
 बत्रा  नई  दिल्ली
 एस्केंट  हार्ट  नई  दिल्ली
 अपोलो  मद्रास

 बिडला  हार्ट  कलकत्ता
 तिरूनेल  हेल्‍थ  त्रिवेन्द्रम

 के"ई०एम०  बम्बई
 जसलोक  अम्बई

 और  भारत  में  कार्डियो-बाय-पास  सर्जरी  की  सुविधाएं  विश्व  में  उन्नत  विदेशी  अस्पतालों  में  उपलब्ध

 सुविधाओं  के  समकक्ष

 ४4
 ०
 ४७७
 +#
 (४०७
 (०
 :+

 ०
 9०

 उत्तर  रेलवे  में  स्टेशनों  की  मरम्मत

 2004.  श्री  कमल  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1989-90  तथा  1991  के  दौरान  पंजाब  और  हरियाणा  में  उत्तरी  रेलवे  के  कितने  रेलवे
 स्टेशनों  की  मरम्मत  की  गई  और  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  स्टेशन  पर  कितनी-कितनी  धनराशि  व्यय  की

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  पंजाब  और  हरियाणा  में  कुछ  ओर  रेलवे  स्टेशनों  की  मरम्मत  करने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  1989-91  की  अवधि  के  दौरान
 हरियाणा  और  दिल्ली  में  जिन  रेलवे  स्टेशनों  का  नवीकरण  किया  गया  है  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार

 राज्य  स्टेशन  का  नाम  खर्च  की  गई  राशि
 रुपयों

 पंजाब  1.  भटिडा  3.50

 2.  पटियाला  13.50

 3.  अलाल  0.50

 4.  भावसार  1.00

 5.  अमृतसर  47.50
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 राज्य  स्टेशन  का  नाम  खर्च  की  गई  राशि
 रुपयों

 6.  जालंघर  शहर  45.00

 7.  ब्यास  7.24

 8.  लुधियाना  3.22

 9.  मुकेरियां  3.12

 10.  फिल्‍लौर  4.22

 11.  जलालाबाद  2.21

 12.  फिरोजपुर  छावनी  9.15

 13.  फिरोजपुर  शहर  9.28

 हरियाणा  1.  गुड़गांव  3.05

 2.  कालका  4.00

 3.  हरसन  कलां  1.00

 4.  कोहंड  हाल्ट  0.60

 दिल्ली

 जी

 प्रश्न  नहीं

 महाराष्ट्र  में  नए  पुल

 2005.  श्री  धर्मण्णा  मॉडयया  क्‍या  रेल  मंत्री  2  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  220  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  नये  रेलवे  पुलों  के  निर्माण  के  संबंध  में  महाराष्ट्र
 राज्य  सरकार  तथा  रेलवे  द्वारा  किए  गए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या  और

 मध्य  रेलवे  में  और  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  मे ंशोलापुर  जिले  के आसपास  उक्त  अवधि  के  दौरान
 किन-किन  नये  पुलों  का  निर्माण  किया  गया  तथा  वर्ष  1992-93  के  दौरान  किन-किन  पुलों  का  निर्माण  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  संभवतः  आशय  ऊपरी  सड़क  पुलों  से

 है  जिनकी  लागत  रेलवे  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  वहन  की  जाती  ऐसे  पुलों  पर  हुए  खर्च  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 वर्ष  रेलवे  द्वारा  राज्य  सरकार  द्वारा

 1989-90  45  लाख  रुपये  33  लाख  रुपये

 1990-91  77  लाख  रुपये  97  लाख  रुपये
 1991-92  108  लाख  रुपये  5।  लाख  रुपये
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 तीन  वर्ष  की  अवधि  में  पूरे  किये  गए  तीन  ऊपरी  सड़क  इस  प्रकार
 1.  मानखुर्द-बेलापुर  नई  लाइन  पर  नेरूल  स्टेशन  पर  2
 2.  वर्धा  पूर्व  स्टेशन  के  निकट  किਂ  मी०  761/6-7  पर  समपार  सं०  के

 कल्याण-करजत  लाइन  पर  अम्बरनाथ  में  निर्माणाधीन  ऊपरी  सड़क  पुल  के  1992-93  में  पूरा  हो
 .

 जाने  की  संभावना

 कर्नाटक  में  शिक्षा  संस्थानों  को  अनुदान

 2006.  श्री  वीਂ  धनंजय  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विभिन्न  शिक्षा  संस्थानों  को  अनुदान  देने  के  लिए  कया  मानदंड
 निर्धारित  किए  गये  और

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  गत  तीन  शिक्षा  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  में  कार्यरत  विभिन्न  शिक्षा
 संस्थानों  को  दिये  अनुदान  का  संस्थावार  ब्यौरा  कया

 संसाधन  विकास  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  आयोग  शैक्षिक  संस्थाओं

 उनके  क्कास  के  संस्थाओं  के आकार  और  वि०अ०आਂ  के  पास  उपलब्ध  संसाधनों  के आधार  पर  विकास

 अनुदान  प्रदान  करता
 5

 आयोग  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  के  आधार  पर  विकास  अनुदान  प्रदान  करता  वि"्अ०्आ०  के

 कुल  बजट  आवंटन  को  ध्यान  म्रें  रखते  हुए  और  पिछले  वर्ष  के  दौरान  संस्वीकृत  अनुदानों  का  उपयोगिता  प्रमाण
 पत्र  प्रस्तुत  करने  पर  किस्तों  में  आवंटित  राशि  संस्वीकृति  की  जाती

 चालू  योजना  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  के  विश्वविद्यालयों  और  कालेजों  को  प्रदान  किये  गये  क्कास  अनुदान
 के  ब्यौरे  निम्नलिखित

 (२०  लाखों

 (1)  बंगलौर  विश्वविद्यालय  20.00

 (2)  गुलबर्ग  विश्वविद्यालय  15.00

 (3)  कर्नाटक  विधविद्यालय  20.00

 (4)  मंगलौर  विश्वविद्यालय  15.00

 (5)  मैसूर  विश्वविद्यालय  25.00

 (6)  कुवेम्पू  व्श्वविद्यालय  10.00

 (7)  उपर्युक्त  विश्वविद्यालयों  से  सम्बद्ध  कालेज  262.21

 (8)  भारतीय  विज्ञान  संस्थान  बंगलौर
 291.67
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 उर्दू  को  प्रोत्साहन  ॥

 2007.  श्री  खिश्वनाथ  प्रताप  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उर्दू  प्रोत्साहन  संबंधी  गुजगल  समिति  की  रिपोर्ट  पर  अली  सरदार  जाफरी  समिति  की
 सिफारिशों  की  सरकार  द्वारा  जांच  कर  ली  गई

 यदि  तो  उन  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  सरकार  का  कार्यान्वित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 संसाधन  विकास  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  थिभाग  में  उप  मंत्री

 से  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 जनसंख्या  नियंत्रण  के  लिए  योजना

 2008.  श्रीमती  दिल  कुमारी  क्या  स्वाख्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  कुछ  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  जनसंख्या  नियंत्रण  और

 लड़कियों  के  सामाजिक  उत्थान  हेतु  किसी  नई  योजना  को  क्रियान्वित  करने  का

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं
 क्या-क्या

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  इस  योजना  को  अपनी  वित्तीय  स्वीकृति  दे  दी

 क्‍या  सरकार  ने  अन्य  राज्य  सरकारों  को  इसी  प्रकार  की  योजना  के  कार्यान्वयन  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी

 महाराष्ट्र  तथा  हिमाचल  जैसे  राज्यों  ने  पुत्र  प्राप्ति  की  इच्छा  को  शान्त  करने  की  दृष्टि  से

 बन्धयकरण  के  स्वीकारकर्ताओं  को  जिनकी  केवल  पुत्रियां  ही  दीर्घकालिक  परिफक्वता  बोष्ड  देने  की  योजनाएं

 शुरू  की  ऐसी  योजनाओं  का  उददेश्य  समाज  में  महिलाओं  का  स्तर  ऊपर  उठाना  तथा  बालिका  शिशु  का

 महत्व  स्थापित  करना  भी  ये  राज्य  अपने  संसाधनों  से  इन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  रहे  इन  योजनाओं
 की  उपयोगिता  को  देखते  हुए  इस  मंत्रालय  ने  शेष  राज्य  सरकारों  राज्य  क्षेत्रों  को  अपने-अपने  राज्यों
 राज्य  क्षेत्रों  मे ंऐसी  योजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  लिखा  है  बशतें  कि  उनके  संसाधन  उन्हें  ऐसा  करने  की  अनुमति
 देते

 हरियाणा  सरकार  से  प्राप्त  एकीकृत  जनसंख्या  और  विकास  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  का  एक
 नवीनतम  प्रस्ताव  चालू  कितीय  वर्ष  के  दौरान  यू०  एन०  एफ०  पी०  ए०  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  होने  पर  कार्यान्वित

 किए  जाने  की  संभावना  इस  प्रस्ताव  का  मुख्य  उददेश्य  हरियाणा  में  जीवन  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाना  तथा
 सभी  आयु  वर्गों  की  गरीब  महिलाओं  को  बेहतर  आर्थिक  आत्मनिर्भता  तथा  सामाजिक
 स्तर  देकर  उनकी  प्रतिष्ठा  सुनिद्षित  करना  इन  स्थितियों  से  उम्मीद  है  कि  राज्य  में  प्रजननता  दर  में  कमी  तथा

 लोगों  के  भरण  पोषण  के  लिए  साथनों  और  जनसंख्या  के  बीच  संतुलन
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 अजीज  ममननीकीी

 |  गुरू  तेगबहादुर  अस्पताल  में  सुविधाएं

 2009.  डाਂ  जीਂ  एलਂ
 ॒  श्री  गोविंद  जंद्र

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  के  गुरू  तेगबहादुर  अस्पताल  में  बड़ी  संख्या  में  आने  वाले  मरीजों  के  लिए  चिकित्सा और
 अर्ध-चिकित्सा  बिस्तर  और  अन्य  आवश्यक  जांच  उपकरण  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  जनता  को  बेहतर  स्वास्थ्य  रक्षण  सुविधाएं  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 स्वास्थ्य  और  परियार  कश्याण  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारा  देशी
 ओर  गुरू  तेग  बहादुर  अस्पताल  में  पर्याप्त  डाक्टर  यद्यपि  परा-चिकित्सा  स्थफ  की  कुछ  कमी  का

 अनुभव  किया  मया  है  जिसमें  वृद्धि  की  जा  रही  विशेषीकृत  नैदानिक  सुविधाओं  जैसे  सी  टी  एम  आर
 आई  और  ई  ई  जी  को  नैदानिक  उपकरण  उपलब्ध  निर्धन  रोगियों  के  लिए  ये  परीक्षण
 करवाने  के  लिए  सीमा  शुल्क  छूट  का  लाभ  उठाकर  निजी  नैदानिक  केन्द्रों  से  संपर्क  की  व्यवस्था  करने  के  लिए
 प्रबध  किए  गए

 यह  प्रश्न  नहीं

 बेहतर  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए  अस्पततल  की  समग्र  प्राथमिकक्षओं  ओर  साधनों  की

 उपलब्धता  के  भीतर  समय-समय  पर  सुविधाओं  में  वृद्धि  की  जाती

 खातकोत्तर  अध्यापकों  का  आरक्षित  कोटा  भरा  जाना

 2010.  श्री  मोहन  लाल  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  ने  स्नातकोत्तर  अध्यापकों  का  बकाया  आरक्षित  कोटा  भर  लिया

 यदि  श्र  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इन  फ्दों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना

 संसाधन  विकास  शिक्षा  विभाग  एवं  सांस्कृतिक  विभाग  में  उप

 और  दिल्ली  प्रशासन  के  अनुसार  प्रोन्नति  कोटे  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जनजाति  के  128  पदों

 और  सीधी  भर्ती  कोटे  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति  के  47  पदों  की  रिक्तियां  बकाया  शिक्षकों  की  रिक्तियां

 समय-समय  पर  बढ़ती  रहती  हैं  ओर  इसी  कारण  उनको  भरने  की  एक  निरंतर  प्रक्रिया  सभी  पदों  को  भरने  की

 समय  सीमा  निर्धारित  करना  संभव  नहीं  फिर  भी  सभी  पदों  को  भरने  की  सभी  कोशिश  की  जा  रही
 दिल्ली  प्रशासन  ने  पहले  की  लिखित  प्रतियोगी  परीक्षा  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  के  पदों  के  लिए  अधिसूचना  दे

 दी  है  जबकि  प्रोन्नति  कोटे  के  अन्तर्गत  पदों  को  भरने  के  लिए  विभागीय  पदोत्नति  समिति  की  बैठक  बुलाई  गई

 107



 लिखित  उत्तर  21  1992

 केनीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कर्मचारियों  की  मांगें

 2011.  श्री  जीਂ  एसਂ
 डा०  अमृतलाल  कालिदास
 श्रीमती  कृष्णेद्र  कोर
 श्री  लाल  कृष्ण

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कर्मचारियों  ने  हाल  ही  में  हड़ताल  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  और  कौन-कौन  सी  मांगें  मान  ली  गई

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  समूह  और  के  कर्मचारी  13  1992  से  10
 1992  तक  हड़ताल  पर

 यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  एसोसिएशन  की  वैध  मांगों  पर  अनुकूल  विचार  विमर्श  करने  के

 लिए  प्रयास  किए

 निजामुद्दीन  से  नई  रेलगाड़ियां

 2012.  कुमारी  पुणथ्यादेवी  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  निजामुद्दीन  से  कुछ  ऐसी  नई  रेलगाड़ियां  चलायी  हैं  अथवा  चलाने
 का  विचार  है  जो  मध्य  प्रदेश  से  गुजरती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  92  की
 समय-सारिणी  से  सप्ताह  में  तीन  दिन  चलने  वाली  8301/8302  हजरत  निजामुद्दीन-संबलपुर  एक्सप्रेस  और
 9301/9302  /  9302  हजरत  निजामुद्दीन-इन्दोर  एक्सप्रेस  गाड़ियां  चलाई  गई  हैं  जो  मध्य  प्रदेश  से

 ]

 आदर्श  गांवों  का  विकास

 2013.  श्री  उपेन्र  नाथ  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  आदर्श  गांवों  का  विकास  करने  का  जहां  जनसंख्या  वृद्धि  पर
 नियंत्रण  रखा  जाएगा  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 है
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेबी
 Vx  और  इस  समय  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  देश  में

 :,  आदर्श  गांवों
 को

 विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 ॥

 दिवा  और  मुम्बरा  स्टेशनों  के  बीच  रेल  दुर्घटना

 2014.  श्री  यशवंतराव  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  15  1992  को  मध्य  रेलवे  के  दिवा  और  मुम्बरा  स्टेशनों  के  बीच  कोई  रेल  दुर्घटना  हुई
 क्या  वर्ष  1981  में  वहां  पर  कोई  बड़ी  रेल  दुर्घटना  हुई  थी  और  यहां  अक्सर  दुर्घटनाएं  होती  रही

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  वहां  पर  होने  वाली  दुर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 से  5.3.1981  को  दिवा  स्टेशन  पर  एक  माल  गाड़ी  दूसरी  माल  गाड़ी  के  पिछले  हिस्से  से

 टकरा  गई  थी  1981  के  15.5.1992  को  हुई  दुर्घटना  को  छोड़कर  इन  स्टेशनों  के  बीच  बड़ी

 दुर्घटनाएं  नहीं  हुई  15.5.1992  को  हुई  दुर्घटना  को  जांच  मध्य  क्षेत्र  के  रेल  संरक्षा  आयुक्त  द्वारा  की  गई
 उनके  अनन्तिम  निष्कर्षों  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  उपस्करों  की  खराबी  तथा  रेल  कर्मचारियों  की  गलती  के  कारण

 ;
 हुई  ।

 &

 जी०  डी०  आरਂ  सेक्शन  में  डीजल  इंजन

 2015.  श्री  बसुदेव  क्‍या  रेल्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  किः

 क्‍या  सरकार  बी०  डीਂ  आरਂ  सेक्शन  में  डीजल  इंजन  शुरू  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बांकुरा-दामोदर  रिवर  बी०  डीਂ  आरਂ  खंड  पर
 *  डीजल  रेल  शुरू  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 «  बांकुरा-दामोदर  बांकुरा-दामोदर  रिवर  रेलवे  कंपनी  के  स्वामित्व  में  भारतीय  रेल  और

 उक्त  कंपनी  के  बीच  हुए  करार  के  अनुसार  मात्र  रेलवे  का  संचालन  कर  रही

 हसैन  सागर  झील

 2016.  श्री  द्त्तात्रेय  क्‍या  पर्यावण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 +  .  क्या  आस्ट्रेलिया  की  किसी  विशेषज्ञ  समिति  ने  आंध्र  ग्रदेश  की  हुसैन  सागर  झील  में  प्रदूषण  के  पहलू
 का  अध्ययन  किया

 यदि  तो  इस  समिति  ने  कया  निष्कर्ष  निकाला  है  और  क्या  सुन्ञाथ  दिए  और
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 सरकार  ने  हसैन  सागर  झील  को  प्रदूषण  मुक्त  करने  हेतु  क्या  कारवाई  की  है  अथवा  करने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  ओर  हैदराबाद
 में  हुसैन  सागर  लेक  के  प्रदूषण  से  निपटने  के  लिए  एक  परियोजना  से  संबंधित  सरकारी  स्तर  की  चर्चाओं

 में  भाग  लेने  के  लिए  1992  के  दौरान  आस्ट्रेलिया  इन्टरनेशनल  डेवलपमेंट  असिस्‍टेंट  ब्यूरो  के  एक
 प्रि-फीजिबिलिटी  मिशन  ने  भारत  का  दौरा  मिशन  ने  परियोजना  की  व्यवहार्यता  पर  व्चार  किया  तथा
 फीजिबिलिटी  अध्ययन  करने  के  लिए  विस्तृत  शर्तें  तैयार  करने  का  सुझाव

 हुसैन  सागर  लेक  के  प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  में  निम्नलिखित
 शामिल

 --  बहिस्लाव  गुणवत्ता  के  लिए  मानक  निर्धारित  किये  गये  हैं  तथा  उद्योगों  को  इन  मानकों  का  निर्धारित
 समय-सीमा  में  अनुपालन  करने  के  निदेश  दिये  गये

 -  दोषी  इकाइयों  के  विरूद्ध  कानूनी  कार्रवाई  की  जाती

 --  विशिष्ट  प्रदूषण  नियंत्रण  तथा  निगरानी  उपकरणों  के  लिए  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 --  लघु  उद्योगों  के  समूहों  को  साझा  बहि:ख्नाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  20%  तक  की  सहायता
 दी  जाती  है  बशर्तें  कि  राज्य  सरकार  भी  इसके  बराबर  का  अनुदान

 --  उद्योगों  द्वारा  किये  जाने  वाले  जल  के  उपयोग  पर  जल  निवारण  एवं  उफ्कर
 1977  के  अंतर्गत  जल  उपकर  लगाया  जाता

 जित्तरंजन  लोकोमोटिज  बदर्स  में  डीजल  खालित  इंजनों  का  निर्माण

 2017.  श्री  प्रकाश  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 चित्तंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितने  डीजल  चालित  इंजनों  का

 निर्माण  किया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  की  एककों  की  संख्या  कम  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  क्‍या  परिणाम  निकलमे  की  संभावना

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चितरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  बनाये  गये  डीजल  इंजनों  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 कर्च  संख्या
 1989-90  42
 1990-91  44

 1991-92  45

 विद्युलीकरण  पर  अधिकाधिक  बल  दिए  जाने  के  कारण  बिजली  रेल  इंजनों  की  अधिक  मांग  है

 इसलिए  यह  विनिश्षत्र  किया  है  कि:चित्तंअक-ेल- इंजन  जो  रेलवे  क्षेत्र  मे ंबिजली  रेल  इंजनों  का
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 निर्माण  करने  वाला  एकमात्र  बड़ी  इकाई  में  उपलब्ध  निर्माण  सुविधाओं  का  उपयोग  सर्वप्रथम  बिजली  रेल

 इंजनों  के  निर्माण  के  लिए  किया

 रेलवे  सुरक्षा  कार्य  निधि  से  गुजरात  को  धनराशि

 2018.  श्री  काशी  राम  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  रेलवे  सुरक्षा  कार्य  निधि  सैफ्टी  वर्क्स  से  गुजरात  को  कितनी  धनराशि  दी  गयी

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  रेलवे  संरक्षा

 निर्माण  कार्य  निधि  के  अंतर्गत  गुजरात  राज्य  सरकार  को  52.36  लाख  रुपये  दिये  गय्ये

 कोयले  की  ढुलाई  हेतु  वैगन

 2019.  श्री  एनਂ  जेਂ

 औमती  शीला

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  सप्लाई  किए  गए  रेल  वैगनों  की  संख्या  का
 कर्च्रवार  ब्यौरा  क्‍या

 चालू  क्तीय  वर्ष  के  दौरान  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  कितने  वैगन  उपलब्ध  कराए

 क्‍या  सरकार  का  कोयले  की  सप्लाई  सामान्य  बनाने  के  लिए  रेल  वैगनों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  के  अंत  तक  वैगनों  की  उस  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  करने  का

 रेल  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  और  पिछले  तीन  वर्षों  और  1992-93
 के  पहले  तीन  महीनों  के  दौरान  चौपहिया  माल  डिब्बों  के  हिसाब  से  राजस्व  अर्जक  कोयले  की  औसत  दैनिक

 दुलाई  नीचे  दी  गई
 1989-90  14989

 1990-91  15763
 1991-92  171145
 अप्रैल  92  17435

 से  (७)  रेल  द्वारा  कोयले  की  दुलाई  में  उत्तरोत्त  वृद्धि  हुई  वर्ष  1992-93  के  लिए  राजस्व  अर्जक

 कोयले  की  दुलाई  का  लक्ष्य  157.00  मिलियन  टन  रखा  गया  है  जो  प्रतिदिन  18700  मालडिब्बा  के  समतुल्य
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 सम्बलपुर-तालचेर  रेल  लाइन

 2020.  श्री  लोकनाथ  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1989-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  सम्बलपुर-तालचेर  रेल  लाइन  के  निर्माण  के

 लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  थी

 परियोजनाओं  पर  उक्त  अवधि  के  दौरान  बातब  में  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 घनराशि  का  यदि  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  हो  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  गत॑  तीन  वर्षों  के  दौरान
 तालचेर-सम्बलपुर  नई  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  किए  गए  आवंटन  और  वास्तविक  रूप  से  खर्च  की  गई
 राशि  नीचे  दी  गई  हैः

 रूपयों

 वर्ष  आवंटन  किया  गया  खर्च

 1989-90  10.00  9.17

 1990-91  25.0  8.63
 1991-92  16.48  16.48

 स्थानीय  ग्रामीणों  द्वारा  किए  गए  आंदोलन  और  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  से  जो  अब  प्राप्त

 गई  प्राप्त  होने  में  विलम्ब  के  कारण  कार्य  की  प्रगति  प्रभावित  हुई
 अब  निर्माण  कार्य  पूरे  जोरों  पर

 पुरातत्व  वस्तुओं  की  खुदाई

 2021.  श्रीमती  कृष्णेद्र  कौर
 श्री  लाल  बाबू

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  खुदाई  कार्य  के  दौरान  .

 पाई  गई  भप्न  प्रतिमाओं  और  अन्य  महत्वपूर्ण  पुरातत्व  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  ये  किन  स्थानों  पर  पाई  गई

 क्‍या  इन  स्थानों  को  ऐतिहासिक  प्रतिमाओं  के  संग्रहालय  के  रूप  में  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  पुरातत्व  विभाग  ने  उन  स्थानों  का  खुदाई  कार्य  बन्द  कर  दिया  है  और  अनधिकृत  खुदाई  का  कार्य
 सामान्यतः  होता  रहता

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 इन  स्थानों  पर  खुदाई  का  कार्य  पुनः  शुरु  करने  तथा  अनधिकृत  खुदाई  को  बन्द  करने  के  लिए  सरकार
 का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
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 कपः  रा  काााइकामका

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 .  विवरण  संलग्न

 और  उपर्युक्त  सूची  में  दिए  गए  कुछ  स्थलों  पर  संग्रहालय  विकसित  किए  जा  सकते  किंतु
 यह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  कितनी  सामग्री  और  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  संदर्भाधीन  स्थलों  में  से
 चार  स्थलों  पर  अर्थात्‌  बिहार  में  वैशाली  कर्नाटक  में  गोवा  और  पंजाब  में  संघोल  में  पहले  से

 '  ही  स्थल  संगरहालय

 और  उपर्युक्त  सूची  में  दिए  गए  स्थलों  पर  अनधिकृत  उत्खनन-कार्य  किए  जाने  संबंधी  कोई

 सूचना  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  की  दृष्टि  में  नहीं  आई  इसलिए  कार्रवाई  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं

 उल्लिखित  स्थलों  पर  उत्खनन-कार्य  का  पुनरारम्भ  के  केन्द्रीय  सलाहकार  मंडल  की  स्थायी
 समितिਂ  द्वारा  केस  की  छानबीन  किए  जाने  तथा  सक्षम  प्राधिकारी  की  स्वीकृति  पर  निर्भर  करता

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  में  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  जिन  स्थानों  पर
 उत्खनन-कार्य  किया  गया  उनके  नामों  की  सूची

 स्थल  का  नाम  महत्वपूर्ण  अनुसंधानों  का  विवरण

 1.  जिला  नागपुर  महाराष्ट्र  आदि  ऐतिहासिक  युग  के  प्राचीन  पकी  मिट्टी  की

 मुद्रांकनें  एवं  हड्डी  एवं  हाथी  दांत  की

 2.  बाराबती  जिला  मध्य  काल  की  मूर्तियां  तथा  स्थापत्य-संबंधी  टुकड़े  एवं  लोहे  के

 उड़ीसा

 3.  जिला  महाराजगंज,आदि  बौद्ध  स्थल  एवं
 उत्तर  प्रदेश

 4.  मेघालय  किले  की  चहारदीवारों  के  संरचनात्मक  अवशेष  तथा  पकी

 मिट्टी  की  मूर्तियां  ।

 5.  जिला  केरल  लगभग  प्रथम  शताब्दी  ईसवी  के  महापाषाण  काल  के

 6.  असम  छठी  शताब्दी  ईसवी  के  ईटों  के  संरचनात्मक  अवशेष  ।

 7.  दत्त  प्राचीन  मंदिर  के  स्थापत्य  संबंधी  अवशेष  ।

 हिमाचल  प्रदेश

 8.  जिला  गुजरात  हड़प्पा  की  सभ्यता  से  संबंधित  पकी  मिट्टी  की
 शंख  एवं  तांबे  के  विभिन्न  प्रकार  की  सामग्रियों  के

 ठप्पे  तथा  संरचनात्मक  अवशेष  |

 9.  जिला  बिहार  मध्य  काल  के  संरचनात्मक  अवशेष  ।
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 क्र  सं*  स्थल  का  नाम  महत्वपूर्ण  अनुसंधानों  का  विवरण

 डः:सफकसस  अआआखखििखःखएःह  खघञथ्ःे्ः£&£ः£््ाओ9न_०झझ०  बा  च  ़ आिसिओओओओओओी से  अ&#तसा||॒|ह  ौहघौ्रेतीदस-त.-तनततनतत..+-++ कमर  और
 गोलबाई  जिला  नवपाषाण  काल  और  ताम्रपाषाण  काल  के  हड्डियों  के  सामान  और

 उड़ीसा  मिट्टी  के

 12.  जिला  उत्ता  आठवीं  शत्तब्दी  ईसबी  के  मंदिर  के  तम्बे  के  बर्तन  और

 कर्नाटक  मिट्टी  की

 14.  दासभुज  जिला  पाल  काल  के  संरचनात्मक
 असम

 जिला  कर्नाटक  मध्य  काल  की  प्रस्तर  चुने  की  बनी  ठप्पे
 और  संरचनात्मक  अवशेष  |

 वैशाली  शत्राब्दी  ईसबवीं  के  मठ  के  संरचनात्मक  अवशेष  और

 लघु

 जिला  मध्य  प्रदेश  महापाषाण  काल  के  ईसा  पूर्व  प्रथम

 जिला  उड़ीसा  से  वीं  शताब्दी  ईसबीं  की  बोद्ध  अवशेष

 मिट्टी  के  बर्तन  और

 लाल  दक्षिण  दिल्ली  मध्यकालीन  पुरा-वस्तुएं  और  संरचनात्मक  अवशेष  |

 .  उत्तर  प्रदेश  महापाषांण  काल  के  लगभग  तीसरी  शताब्दी  ईसरवीं पूर्व  ।

 19.  जिला  पल्‍लव  काल  के  शिलालेख  ओर  स्थापत्य  संबंधी

 तमिलनाडु

 20.  हरियाणा  प्रागैतिहासिक  पाषाण

 21.  सारहा  जिला  आगरा  आइद्य-एवं-प्रारंभिक  ऐतिहासिक

 22.  जिला  पंजाब  हड़प्पा  काल  से  पिछले  मध्य  काल  तक  की  बोद्ध
 संरचनात्मक  पी  मिट्टी  की

 मिट्टी  के  हाल  ही  राज्य  सरकार  द्वारा  एक
 संग्रहलतय  खोला  गया

 23.  मणिपुर  महापावाण  काल  के  आदि  ऐतिहासिक  काल  से  मध्य
 काल  तक  |

 24...  जिला  उन्प्र०  प्रायीन  काल  का  एक  बौद्ध  अजशेष  |

 25.  सेंट  अगस्थइन  गोक  मध्य  काल  के  संरखनात्मक  जीनी  मिट्टी  के  चिकनी

 मिट॒टी  के  बर्तन  और  पेंटिगों  के  अवशेष ।
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 स्थल  का  नाम  महत्वपर्ण  अनुसंधानों  का  विवरण

 26...  जिला  मध्य  काल  का  बोद्ध  मंदिर  और

 27.  जिला  हरियाणा  अनियमित  क्रमभंग  के  साथ  प्राचीन  से  मुगल  काल  तक  के
 संरचनात्मक  और  पुरातनिक  अवशेष  ।

 उड़ीसा  जाने  वाली  रेलमाड़ियों  में  मूलभूत  सुविधाएं

 2022.  श्री  सुधास  चन्द्र
 श्री  श्री

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  को  नई  दिल्ली/निजामुद्दीन  और  उड़ीसा  के  बीच  चलने  वाली  प्रायः  प्रत्येक

 रेलगाड़ी  में  खराब  यात्री  सुविधाओं  की  जानकारी  और

 यदि  तो  इन  रेलगाड़ियों  में  मूलभूत  यात्री  सुजिधाओं  में  सुधार  लाने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  सवारी  डिब्बों  में  यात्री  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  यात्री  सुविधा  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  अखिल  भारतीय  आधार  पर  की  जाती  है  और  किसी
 राज्य  /  क्षेत्र  आदि  के  साथ  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  कुछ  खंडों  पर  उच्छृंखल
 गुंडागर्दी  / चोरियों  के  कारण  सुविधा  फिटिंगों  को  भारी  हानि  पहुंचती  है  ओर  कभी-कभी  इन  खामियों  को  तुरंत  दूर
 कर  पान्म  कठिन  हो  जाता

 राज्यों  को  खाछाज्नों  की  सप्लाई

 2023.  प्रोਂ  रासा  सिंह
 श्री  फंडुरंग  पंडुलिक
 श्री  विजय  कुमार

 क्या  सक्ाह्य  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे

 चालू  वर्ष  के  दौरान  से  राज्यों /  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  की  मांगों  की  तुलना में  प्रस्येक  माह
 उन्हें  चाक्ल  और  चीनी  का  कितना  आवंटन  किया  गया  और  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 तक  इन  राज्यों /  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  ने  कितना  खाद्यान्न

 खद्यान्नों  की  शेष  मात्म  की  सप्लाई  कब  तक  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुददीन
 और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरणों  और  में  दी  गई

 और  सामान्यतया  स्टाक  का  उठान  उस  मास  के  अन्त  में  किया  जाता  है  जिससे  आवंटन  संबंधित



 लिखित  उत्तर  21  1992
 कनिनननीनी

 होते  उन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  जिनकी  वजह  से  निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  उठान  नहीं
 किया  जा  सका  मास  के  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  भी  उठान  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाती

 राज्यो  शासित  प्रदेशों  की  संबंध  में  1992  से  1992  तक  के  महीनों  के  दौरान
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  चावल  ओर  गेहूं  की  आवंटन  और  उठान  को  बताने  वाला

 विवरण

 हर  मीटरी  टन
 —  -

 क्रम  राज्य  शासित  1992  1992  1992
 सं  प्रदेश  का  नाम

 आ०  माँ  आ०  माਂ  आ०

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7  (8)  (9)  (10)  (11)
 eran  विश  वध  विधि

 1  आम्र  प्रदेश  चाक्ल  220.0  170.0  145.5  160.0  160.0  103.4  50.0  50.00  44.7

 गेहूं  20.0  180  128  20.0  20.0  125  30.0  20.0  9.1
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  चावल  8.0  8.0  6.8  8.0  8.0  7.0  8.0  120  9.7

 गेहूं  10  072  0.4  1.0  0.70  0.3.  10  0.70  0.4
 3.  असम  खाल  64.0  35.3.  38.8  64.0  35.0  34.7  64.0  35.0  34.6

 गे  42.0  25.0  19.3  42.0  30.0  19.8  42.0  30.0  169
 4.  बिहार  कल  25.00  15.00  10.8  25.0  15.0  12.5  25.0  15.0  10.0

 ग्हूं  100.0  42.3  51.3  100.0  50.0  45.5  100.0  50.0  52.7
 5.  गोआ  चाक्ल  6.0  4.5  5.5  6.0  5.0  2.4  6.0  5.0  4.4

 गेहूं  3.5  3.5  2.7  3.5  3.5.  16  4.0  3.5.  2.9
 6.  गुजरात  चावल  50.0  28.0  24.5  50.0  28.0  26.1  50.0  28.0  23.0

 गेहूं  100.0  60.0  49.6  100.0  70.0  64.1  100.0  70.0.  62.9
 7.  हरियाणा  खऋक्ल  4.0.  30  17  4.0  3.0  17  4.0  3.0  16

 गेहूं  45.0.  27.0  22.5  45.0  40.0  .  30.0  60.0  40.0  38.11

 8.  हिमाचल  प्रदेश  चावल  7.15  6.5  6.8  7.5  6.5  6.2  715  6.5  6.0

 गेहूं  20.0  10.0  9.5  20.0  100  8.8  20.0  100  9.6
 9.  जम्मू  तंथा  कश्मीर  खक्ल  40.0.  35.0  22.3  40.0  35.0  15.0  40.0  35.0  13.0

 गेहूं  20.0  180  8.0  20.0  20.0  8.5  20.0  20.0  11.9
 १0..कर्मटक  चावल  75.0.  50.0  48.1  75.0  48.0  47.6  75.0  63.0  6.7

 गेहूं  50.0  36.0  35.1  50.0  40.0  39.4  50.0  25.0  24.8
 1,  केरल  ऋक्ल  236,0  150.0  146.0  236.0  150.0  164.8  236.0  150.0  129.1

 गेहूं  50.0  27.0  26.6  50.0  30.0  215  50.0  30.0  22.2
 12.  मध्य  प्रदेश  आक्ल  120.0  23.0  16.4  120.0  30.0  22.1  120.0  30.0  19.2

 नह  180.0  31.5  31.5  180.0  35.0  381  180.0  35.0  32.1
 13.  महाराष्ट्र  आकल  75.0.  82.0.  58.7.  75.0.  80.0.  78.3  75.0.  95.0.  81.5

 गेहूँ  150.0  121.0  114.4  150.0  125.0  114.6  150.0  95.0  111.1
 14.  मणिपुर  चावल  -93  7.0  91  93  7.0  94  93  7.0  6.0

 गे  3.0.  2.7.  2.3.  30  २.०७  07  3.0  3.0  2.0
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 _()  (0४29)  3)  (७)  (५)  (6)  (0)  (8)  (७०)  (0  (1)

 15...  मेघालय  खाबल  15.0  100  140  150  9.5  8.8  15.0  130  136
 गेहूं  2.5.  225.  2.0.  2.5  2.0  1.6  2.5  2.0.  2.3

 16.  मिजोरम  आवल  ws  6.0  8.3  05  7.5  6.9  75  9.5  7.6
 गेहूँ  1.25.  1.25.  1.  1.25  1.0.  1.0  1.5  1.0.  1.2

 17.  नागालैच्ड  च़बल  15.0  925  15.5  15.0  9.0  180  90.  8.3
 गेहूं  10.0  60  3.0  10.0  4.0.  4.33  12.0  40  29

 18.  .  उड़ीसा  च्क््व्ल  30.0  25.0.  22.0  30.0  25.0  188  30.0  25.0  65
 गेहूं  35.0.  22.5  18.1  35.0.  25.0  2.2  35.0  25.0  21.7

 19.  पंजाब  खवल  1.5  1.5  0.4  1.5  1.5  0.8  1  1.5  0.6
 गेहूँ  25.0.  22.5  19.2  25.0  25.0.  16.4  25.0  25.0  10.8

 -  20.  राजस्थान  चावल  5.0.  3.0.  21  5.0  4.0  2.6  5..  4.0  2.3
 गेहूं  200.0  72.5.  72.4  200.0  75.0.  74.6  200.0  75.0.  72.0

 21.  तमिलनाडु  चावल  100.0  8.0.  66.5  100.0  60.0  65.05  100.0  68.0  68.3
 गेहूँ  30.0...  27.  12.6  30.0  30.0  23.9  .30.0  30.0  26.6

 22.  क़िपुरा  आवल  12.85  1685  118  1685  160  145  1685  16.0  14.7
 गेहूं  2.85...  2.25  0.4...  2.5  2.0  0.7  2.5.  2.0  0.6

 23.  उत्तर  प्रदेश  सखावल  50.0  28.0  26.1  50.0  30.0  25.7  1410  30.0.  24.5
 गेहूँ  100.0  54.0.  55.1  100.0  75.0  77.8  185.0  75.0  68.1

 24...  पश्चिम  बंगाल  चावल  150.0  69.0.  56.2  150.0  70.0  5.0  150.0  70.0.  54.0
 गेहूँ  130.0  81.0  7.0  130.0  -  90.0  53.9  130.0  90.0  73.4

 25.  आ»  और  नि*  चावल  4.5.  4.5.  0.6  —  -  4.  “-  -

 गेहूं  2.1  2२  नग०  -  न  0.5  “-  5८
 26...  चच्हीगढ़  चावल  0.5  0.5  0.  0.5.  03  0.3  0.5  03  0.3

 गेहूं  3.0  1.6  1.9  3.0.  1.8  8  3.0.  18  1.2
 27.  कद  और  न»  हवेली  खवल  0.5...  0.5.  +-  0.5.  0.5  0.5.  0.5  “

 गेहूँ  0.2  018  —  0.2  0.2  -  0.2  0०.2.  “-

 28.  दमन और  दीव  चावल  0.6...  0.5  3  0.6.  0.5  +-  06  0.5  “-

 गेहूं  0.2  0.13  0.  0.2...  0.15  01  0.3  0.5  0.1
 29.  दिल्‍ली  चावल  35.0.  20.0  17.4  35.0.  20.0  184  35.0  20.0  13.6

 गेहूं  75.0...  64.8.  74.2.  75.0.  72.0  64.8.  75.0*  72.0.  68.0
 ३0.  लक्षद्वीप  चखबल  न  +--  0.6  “:  07  —

 गेहूं  बन  न  न  न  जप  नग*  डा  5
 31.  फज्छिचेरी  चावल  3.0.  2.0  0.4  3.0.  2.0.  0.4  3.0  2.0  0.4

 गेहूं  0.3  067  नग०  0.3  0.75:  नग  1.0  0.75:  न्ू
 32...  सिक्कम  चावल  5.5.  4.5  2.2  5.5.  45  3.5  5.0  4.5  3.6

 गेहूं  07.  0.54  —  07  0.6  0.1  0.7  ०0  09
 ०  ।  आवंटन  उ>उठान  मिटरी  टन  से  कम

 सभी  राज्यों  /  संघ  शासित  प्रदेशों  से  प्रत्वेक  मास  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  ये  चावल  और  गेहूं  की  अपनी  मांग  कुछ  राज्य  /  संघ  शासित
 प्रदेश  अपनी  मांग  भेजते  हैं  जब  कि  कुछ  अपनी  मांग  तहीं  भेजते  ऐसे  मामलों  अद्यतन  उपलब्ध  मांग  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 राज्यों  /  संघ  शासित  प्रदेशों  के  संबंध  में  1992  से  1992  तक  के  महीनों  के  दौरान  सार्वजनिक
 :  वितरण  प्रणाली  के  लिए  चावल  और  गेहूं  की  आवंटन  और  उठान  को  बताने  वाला  विवरण

 हआर  मीटरी  टन

 राज्यों  शासित  1992  1992  1992
 प्रदेश  का  नाम  ee

 हि  ः  मौ०  आर  3०  मा  आ०  हा  (11)

 1.  (2)  चावल  ॑[ैै  (3)  (५)  (५)  105.0  (४7)  (8)  (9  (0)  —
 आख्र  प्रदेश  चावल  50.0  90.0  77.2  20,0  15.0  90  20.0  113  _

 गेहूँ
 30.0.  7.5.  20,.0  90  20.0  +--

 ननननननननननन-+++++++++नननन+-+++  नमन»  थम  नमन  नननननन++“+  न



 21  1992

 (1).  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

 2.  अक्णायल  प्रदेश  8.0  120  8.2...  8.0

 गेहूं  10  07  0.3.  1.0
 3.  असम  कल  64.0  35.0.  29.5  &4.0

 गेहूं  42.0.  30.0  105  42.0
 4.  बिहार  चाकल  25.0  15.0  3.4  25.0

 गेहूं  100.0  42.0  19.5  100.0
 5.  मोआ  खक्क्ल  6.0  5.0  5.0.  60

 गेहूं  4.0  3.5  2.0  4.0
 6.  गुजरात  आवल  43.0.  28.0  24.1  43.0

 गेहूं  120.0  60.0  57.5  110.0
 7.  हस्याणा  आक्ल  4.0.  3.0  2.0  4.0

 ग्हदू  60.0  10.0  6.4  60.0
 8.  हिमायल  प्रदेश  च्कल  6.5.  6.5  5.6  8.0

 गेहूं  20.0  10.0  8.4  20.0
 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  च्छ्वलल  35.0.  35.0  8.5  35.0

 ग्हू  20.0  20.0  6.5  20.0
 10.  कर्नाटक  चल  75.0.  63.0  59.4  75.0

 गेहूं  50.0.  25.0.  23.0.  50.0
 11.  केश्ल  बल  236.0  150.0  153.3  236.0

 गेहूं  50.0  25.0.  15.0  50.0
 12.  मध्य  प्रदेश  चाकल  120.0  30.0.  23.0  120.0

 :  गेहूं  180.0  35.0.  27.2  180.0
 13.  महासाट्‌  आक्ल  75.0.  50.0  7.9  75.0

 गेहूं  150.0  75.0.  71.1  150.0
 4.  भकिपुर  आवल  9.3.  7.0  2.9  9.3

 गेहूं  3.0  3.0  2.  3.0
 15.  मेखबालय  चावल  15.0  9.5  108  15.0

 गेहूं  2.5.  2.0  19  2.5
 16.  क्जोरम  चावल  7.5  9.5  99  7.5

 गेहूं  1.5.  1.0  1.0.  15
 17.  नानालैब्ड  जक्ल  18.0  9.0  -54  18.0

 गेहूं  12.0  20  1.7  12.0
 18.  उड़ीसा  आक्ल  30.0  25.0  16.7  35.0

 ने  35.0  25.0  23.6.  35.0
 19.  .  पंकाल  आयल  1.5  1.5  0.4  15

 नें  25.0.  5.0.  18  25.0
 20.  सायस्थान  w=  ।  5.0.  4.0  13  5.0

 ५  200.0  75.0.  61.2  200.0
 21.  खिक्षिम  आधल  5.0  4.5  41  5.0

 %  4  07  06  0.2.  0.7
 22.  तमिलनाडु  आबल  100.0  66.0.  55.1  75.0

 मेहू  30.0.  30.0  15.7  30.0

 (8)  (9  (10)  (11)

 8.9
 0.7

 38.1
 28.1
 12.5
 43.1

 5.0
 1.9

 27.5
 53.7

 8.0
 1.0

 8.0
 0.7

 ।
 |

 118  )



 30  1914  लिखित  उत्तर

 »  (2  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7  (९५89)  (9  (10)  (1)

 23.  ब्िपुरा  चावल  1685  16.0  145  1685  46.0  188  16.85  16.0  —

 गेहूं  2.5  3.0  13  2.5  2.0  7  2.55  2.0.  —

 24.  उत्तर  प्रदेश  चआवकल  141.0  30.0  24.5  141.0  30.0  26.5  141.0  37.83  —

 गेहूं  185.0  50.0  40.9  185.0  50.0  40.1  185.0  57.83  —

 25.  पशक्षिम  बंगाल  कल  150.0  70.0  42.7  150.0  70.0  50.7  150.0  80.58  —

 गेहूं  130.0  90.0  63.2  130.0  90.0  84.4  130.0  57.83  —

 26.  अ*  तथा  नि  ट्टीप  समूह  चावल  4.5.  6.0  2.7  —  10  0.5  न  का  “5

 गेहूं  27021020  2.  2.0.  +  का  ऊऋाा  =  =  “5:

 27.  चण्डीगढ़  चावल  0.5  0.3.  03  0.5  0.3  0.3  0.5  0.3  —

 गेहूं  3.0  te  2.0  3.0  18  0.8  3.0  18  --

 28.  दा०  तथा  न*  चावल  0.5.  0.5.  —  0.5  0.5  +-  0.5  0.5  --

 गेहूं  0.2.  02  —  0.  0.2.  --  0०02  0.2  —

 29.  दमन  तथा  दीव  चावल  0.6.  0.55.  —  0.6  0.5  0.3  06  0.5  —

 गेहूं
 0.3.  0.5  0.  0.3.  0.5  —  0.3  0.5  -+-

 30.  दिल्‍ली  आवल  35.0.  20.0  149  35.0  20.0  135  35.0  20.0  --

 गेहूं  75.0.  72.0  65.8  75.0.  72.0  63.3  75.0  72.0  —

 - ३31.  लक्षद्वोप  आवल
 पा  0.  —  “

 ग्द
 +-  -  -  का  -  .-

 मकर  Neg.
 जग

 32.  फब्डिचेरी  आवल  3.0  2.0  0.3  3.0  2.0  0.4  3.0  2.0  --

 गेहूं  1.0  0.75  “1.0  0.75  --  10  0.5  —

 जग०  50  मीटरी  टन  से  कम  >
 माः  मांग

 आवंटन
 ऊः  उठान

 1...  सभी  राज्यों  शासित  प्रदेशों  से  प्रत्येक  मास  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  ये  चावल  और  मेह  को  अपनी  मांग  कुछ
 राज्य /  संघ  शासित  प्रदेश  अपनी  मांग  धेजते  हैं  जबकि  कुछ  अपनी  मांग  नहीं  भेजते  ऐसे  मामलों में  अद्यता  उपलब्ध  मांग
 को  ध्यान  में  रखा  जाता

 |

 ।  2.  चूके  मास  विशेष  के  डठान  के  आंकड़े  आगामी  मास  के  तीसरे  सप्ताह  में  उपलब्ध  होते  अतः  92  मास के  आंकड़े
 उपलब्ध  महीं

 119



 लिखित  उत्तर  2।  1992

 विवरण-वा

 राज्यों  शासित  प्रदेशों  को  लेवी  चीनी  के  कोटे  के  आवंटन  को  बताने  वाला  विवरण

 मींटरी  टन

 राज्य  /  संघ  शासित  प्रदेश  मासिक  सामान्य  91  से  प्रत्येक  कर्ष  के
 कोटा  92  के  लिए  एक  लाख

 अतिरिक्त  5%  मीटरी  टन  में
 से  त्यौहार  कोटा

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 1.  आम  प्रदेश  25281  वरब्व  7614

 2...  अच्छमान  निकोबार  247  12  74

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  314  16  भ्र्च

 4...  असम  9617  481  2896

 5...  बिहार  33459  1673  10078

 6...  च्डीगढ़  372  19  112

 7.  दादर  तथा  नगर  हवेली  ठ  3  14

 8...  दिल्ली  8721  436  2316

 9...  गोआ  500  25  150

 10.  दमन  24  त
 12

 11...  दीव  15  त

 12.  गुजरात  16194  810  4878

 13...  हरियाणा  6386  319  1924

 14.  हिमाचल  प्रदेश  2019  101  |  608

 15.  जम्मू  तथा  कश्मीर  2884  144  868

 16.  कर्नाटक  17769  888  5350

 17.  केरल  11953  598  ३3600

 18...  लक्षद्दीप  या  4  22

 19.  मध्य  प्रदेश  25031  1252  7536

 20...  महाराष्ट्र  29938  1497  9014

 21...  मणिपुर  भव  35  208

 22...  मेघालय  662  33  200



 है
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 हा  बन्के  जा  ~  N  जा  कक  ५3  जा  न  >  च्ा  न  w  जा

 23...  पिजोरम  261  13  78

 24...  नागालैण्ड  426  128

 25...  उड़ीसा  12393  620  3730

 26...  फण्ड्किती  305  15.2  ध्व

 27...  वकरीकाल  73  3.7  18

 26...  मे  15  0.7  4

 29...  यनम  7  0.4  2

 30...  पंजाब  7945  397  2392

 3.  राजस्कम  16914  846  5092

 32...  सिक्किम  165  8  $0

 33...  तमिलनाडु  22547  1127  6790

 34...  क़िपुरा  1001  50  ३302

 35...  उत्तर  प्रदेश  52926  2646  15936

 36...  पश्षिम  बंगाल  25888  1294  77%

 नोट  :  लेवी  सौनी  के  आवंटन  राज्यों  शासित  प्रदेशों  से  प्राप्त  मांग  पर  आधारित  नहीं  होते  सामान्यतया  पूरा  उठान  किया
 जाता

 ]

 चावल  का  आयत्त

 2024.  श्री  श्रक्ण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  रक्राह्य  मंत्री  यह  काताने  की  कृपा  कस्‍गे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1992  के  दौरान  चावल  का  आयाज्  करने  का

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 यह  आयात  किन-किन  देशों  से  किए  जाने  की  संभावना

 नऋमरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  विक्षरण  मंत्रारम्य  में  सज्य  मंत्री  कमलुद्दीन
 से  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्याऋओं  के  समूचे  स्टाक  में  वृद्धि  करने  के  लिए  1992-93 के  दौरान

 कुछ  चावल  का  आयात  करने  की  सम्भावना  की  जांच  की  जा  रही

 दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  चन्दिल-मूरीसेक्शन  को  दोहरा  करना

 2025.  श्री  जीर  सिंह  कया  रेल  मंत्री  यह  बाताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  के  चन्दिल-मूरी  सेक्शन  में  दोहरी  रेल  लाइन  बिछाये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 प्रश्न  नहीं

 “4

 विभिन्न  परिचालनिक  सुधारों  के  कारण  लाइन  वाले  खंड  की  क्षमता  संतृप्त  हो  जाने  पर  ही
 दोहरीकरण  किया  जाता  चांडिल-मूरी  खंड  पर  अभी  यातायात  इस  स्तर  तक  नहीं  पहुंचा

 प्राथमिक  शिक्षा

 2026.  श्री  नीतिश
 श्री  जगमीत  सिंह

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  विश्व  बैंक  के  में  शिक्षा-लागत  और  वित्त  संबंधी  तुलनात्मक  अध्ययनਂ  नामक
 अध्ययन  की  जांच  की

 यदि  तो  क्या  निरक्षरता  उन्मूलन  और  बीच  में  शिक्षा  छोड़ने  के  बढ़ते  मामलों  में  कमी  लाने  के

 लिये  सरकार  का  विचार  उच्चतर  शिक्षा  के  स्थान  पर  प्राथमिक  शिक्षा  के  लिये  उदारतापूर्वक  धन  उपलब्ध  करने
 पर  जोर  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 से  विश्व  बैंक  क्षेत्रीय  तथा  आंचलिक  अध्ययन  ने  इन  एशिया  कंपरेटिव  स्टडी

 आफ  कास्ट  एंड  फाइनान्सिंगਂ  (1992)  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्राइमरी  तथा  माध्यमिक  स्कूलों  में  पढ़ाई
 बीच  में  छोड़  जाने  वाले  छात्रों  की  समस्या  का  हवाला  दिया  है  तथा  इसके  लिए  पर्याप्त  आवंटन  की  आवश्यकता
 पर  बल  देते  हुए  क्षेत्र  में  व्यय  की  सार्थकता  का  विश्लेषण  किया

 आठवीं  योजना  में  मानव  विकास  पर  मुख्य  रूप  से  ध्यान  दिया  गया  है  तथा  इसमें  प्रारंभिक  शिक्षा  को

 सर्वसुलभ  बनाने  के  लिए  इसके  तीनों  सहभागिता  तथा  उपलब्धि  को  प्राथमिकता  देने  के
 साथ-साथ  समाज  के  कमजोर  बर्ग  की  बालिकाओं  तथा  कामकाजी  बच्चों  की  शिक्षा  पर  विशेष  ध्यान  दिया  गया

 तदनुसार  प्रारंभिक  शिक्षा  के  लिए  केन्रीय  आवंटन  छठी  योजना  के  29.12  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  .
 योजना  में  38.7  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इस  समय  अन्य  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में समायोजन  करके  2880 /-  करोड़

 उपलब्ध  कराए  गए
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 हिन्दूराव  दिल्‍ली

 2027.  श्री  राम  विलास  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1992  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  रीलिंग  अंडर  स्केअरस्टी
 आफ  मेडिसिन्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  कया  हिन्दूराव  दिल्ली  के  कैजुअल्टि  वार्ड  में  पूरे  उपकरण  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा

 वहां  पर  दवाइयों  और  कर्मचारियों  की  कमी  और

 यदि  तो  स्थिति  सुधारने  हेतु  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने
 का  विचार

 स्वाथय  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी

 से  जी  दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  आपूर्तिकर्ताओं  द्वारा  आपूर्ति  आदेशों  का  पालन  न

 करने  के  कारण  हिन्दूराव  अस्पताल  में  कुछ  दवाइयों  की  कभी-कभार  कमी  हो  गई  रिक्त  चिकित्सा  और

 गैर-चिकित्सा  पदों  को  भरने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई  अस्पताल  के  कार्य  पर

 लगातार  नजर  रखी  जा  रही  है  और  त्रुटियों  को  सुधारने  के  लिए  शीघ्रता  से  कदम  उठाये  जा  रहे

 डेहही  आन  सोन  और  दाऊद  नगर  के  बीच  रेल  लाइन

 2028.  श्री  मुमताज  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  की  बिहार  में  वाया  बेहला  डेहरी  आन  सोन  से  दाऊद  नगर  तक  रेल  लाइन  बिछाने  की

 कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी

 प्रश्न  नहीं

 संसाधनों  की
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 ,
 अखिरन  भारतीय  आयुर्तधित्तम  दिल्‍ली  में  विस्तसें  की  कमी

 2029.  श्री  गुकृदाप्त  क्या  स्वास्थ्य  ओर  पर्यिक  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नत  एक  वर्ष  के  दौराम  अश्विल  भारतीय  अच्युर्विक्षन  संस्थान  में  प्रशिदिन  कितने  आपातकालीन  मरीज
 देखे

 क्‍या  विभिन्न  वार्डों  में  बिस्तरों  की  कमी  होने  के  कारण  ऐसे  मरीजों  से  फर्श  पर  लेटने  को  कहा  जात

 यदि  तो  इस  परकार  की  कमियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारी  कदम  उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के  तारादेवी
 जहां  तक  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान  अस्पताल  का  संबंध  है  प्रतिदिन  लगभग  300  रोगी  अस्पताल  के
 आफपतकालीन  सेवा  विभाग  में  आते

 से  सभी  गंभीर  रूप  से  बीमार  जिन्हें  भर्ती  करना  जरूरी  होता  को
 आपातकालीन  वार्डों  के  खाली  पलंग  दिए  जाते  अन्य  मामलों  में  जहां  रोगियों  को  प्राथमिक

 जहां  जरूरी  होता  प्रदान  करने  और  रोगी  की  दशा  स्थिर  होने  के  उपरान्त  सबसे  नजदीक
 सफदस्लंग  अस्पताल  तथा  अन्य  स्थानीय  अस्पतालों  में  भेज  दिया  जाता  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  संस्थान
 अस्पताल  रोक्तियों  के  ठहरने  की  औसत  अवधि  को  कम  करके  तथा  प्रभावी  ढंग  से  उपलब्ध  सुविधाओं  का

 इस्तेमाश  करके  आपातकालीन  रोगियों  के  लिए  उपलब्ध  पलंगों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  हेतु  सतत  प्रयास  कर
 रहा

 ]

 पूर्व  रेलवे  के  अस्सनसत्रेल  डिवीजन  में  क्यित  अनियमित्रताएं

 2030.  श्रीमती  शील्ता
 श्री  राजेश

 कया  रेल  मंत्री  यह  बत्तने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पूर्व  रेलवे  के आसनसोल  डिवीजन  के  डी०"आर“एम०  कार्यालय  में  हाल  ही  में  वित्तीय  गबन  के
 कथित  मामले  प्रकाश  में  आए  हैं  तथा  दोषी  अधिकारियों  को  आरोप  पत्र  जारी  कर  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसमें  शामिल  लोगों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 रेल  मंत्राल्त्थ  में  राज्य  मंत्री  हाल  ही  में  दो  मामले  नोटिस  में  आए
 और  (i)  10.7.1991  को  64,674  रुपये  की  रोकड़  कम  होने  का  पत्ता  चला  दोषी  कर्मचारी

 को  गैर-रोकड़  पद  पर  लगा  दिया  गया  है  और  उसके  विरुद्ध  अनुशासनिक  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 (४)  स्टेशन  आमदनी  के  2.39  लाख  रुपये  का  न  लौटाया  संबंधित  कर्मचारी  को  1991  में

 गनिलम्बित  कर  दिया  गया  था  और  बड़ी  शास्ति  के  लिए  उसे  आरोप-पत्र  जारी  कर  दिया  गया
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 ह॒

 सुपरफास्ट  गाड़ियों  में  सेना  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण

 2031.  डा०  अमृतलाल  कालिदास  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  लम्बी  दूरी  की  सुपरफास्ट  गाड़ियों  में  सेना  के  कर्मचारियों  के लिए  एक  दूसरी  श्रेणी  का
 कम्पार्टमेंट  अथवा  कुछ  बर्थ  अलग  से  आरक्षित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  घ्योगा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  लम्बी  दूरी  की  सुपरफास्ट  गाड़ियों
 सहित  विभिन्न  गाड़ियों  में  रक्षा  कर्मियों  के  लिए  पहले  से  ही  कुछ  शायिकाएं  डिफेंस  कोटा  के  नाम  से  नियत  की

 गई  कुछ  चुनिंदा  गाड़ियों  में  उनके  लिए  दूसरे  दर्जे  के  अनारक्षित  डिब्बे  भी  नियत  किए  गए

 प्रश्न  नहीं

 वन  1980  में  संशोधन

 2032.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  वन  1980  में  संशोधन  करने  का  है  ताकि  वहां  के

 लोगों  को  अपने  द्वारा  लगाये  गये  पेड़ों  को  काटने  तथा  उनसे  लाभ  अर्जित  करने  का  हक  मिल  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  भोगाधिकार  में

 हिस्सेदारी  के  आधार  पर  अवक्रमित  वनों  की  सुरक्षा  और  वनरोपण  में  स्थानीय  लोगों  को  शामिल  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  ।  1990  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  इस  स्कीम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  वन

 1980  में  संशोधन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 खीनी  मिलों  को  लाइसेंस  देना

 2033.  श्री  अंकुशराब  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  एक  चीनी  ज़रिसकी  लाइसेंस  क्षमता  प्रारंभ  में  2500  टी०सी०्डीਂ  उसे  अर्थक्षम  एकक
 माना  जाता

 ह

 यदि  तो  क्या  प्रारंभिक  चरण  में  चीनी  मिलों  को  2500  टीग्सीण्डी०  की  तुलना  में  1750
 टी्सीण्डी०  की  कम  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  देने  हेतु  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 नागरिक  पूर्ति  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 ):  से  दिनांक  8.11.91  के  प्रेस  नोट  के  तहत  जारी  किए  गए  मौजूदा  लाइमंस  नीति  संबंधी

 मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  2500  टी०सीण्डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  की  नई  चीनी  फैक्ट्रियों  को  लाइसेंस  दिए
 जाते  हैं  जिसे  न्यूनतम  अर्थक्षम  क्षमता  माना  गया  भारत  सरकार  द्वारा  औद्योगिक  रूप  से  पिंछड़े  क्षेत्रों  तथा

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  कृषि  जलवायु  आधार  पर  गन्ने  के  विकास  के  लिए  उपयुक्त
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 प्रमाणित  क्षेत्रों  मे ंसहकारी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्रों  में  1750  टी“सी०डी०  की  प्रारंभिक  क्षमता  की  नई  चीनी  फैक्ट्रियों
 को  लाइसेंस  दिए  जायेंगे  बशर्तें  कि  ऐसी  इकाइयां  उत्पादन  प्रारंभ  करने  के  पांच  वर्षों  के  भीतर  अपनी  क्षमता  में

 2500  टी०्सी०्डी०  तक  विस्तार  कर

 8.11.91  को  उक्त  लाइसेंस  नीति  संबंधी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  जारी  होने  के  पश्चात्‌  उपर्युक्त  व्यवस्था  के
 संबंध  में  खाद्य  मंत्रालय  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 महिला  साक्षरता  अभियान

 2034.  डा०  आरਂ  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1992  के  इकानामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित  लिटेरेसी  कम्पेन

 इन  मेवातਂ  शीर्षक  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 क्‍या  सरकार  शिक्षा  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  विशेष  तौर  पर  अल्पसंख्यकों  में  ऐसे  स्वैच्छिक  प्रयासों
 को  बढ़ावा  देती  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  महिला  साक्षरता  अभियान  तथा  शिक्षा  प्रचार  में  महिलाओं  की  भागीदारी  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  इस  प्रकार  के  प्रयासों  हेत्‌  कितनी  वित्तीय  सहायता  व  अन्य  आधारभूत  ढांचा  प्रदान  किया
 गया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 से  सम्पूर्ण  साक्षरता  के  लिए  अभियान  आज  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  की  मुख्य  कार्य  नीति

 बन  गया  ऐसे  अभियान  मूल्य-प्रभावी  तथा  परिणामोन्मुखी  एक
 एक  ग्राम  अथवा  ग्रामों  का  एक  ग्राम  पंचायत  अथवा  एक  मंडल  पंचायत  समिति  अथवा

 एक  जिला  अथवा  यहां  तक  की  एक  राज्य  भी  हो  सकता  किसी  क्षेत्र  की  भौगोलिक  स्थिति  पर  ध्यान

 दिए  बिना  ही  एक  अभियान  के  रूप  में  सम्पूर्ण  साक्षरता  के  लिए  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  तथा  जिला  प्रशासन  के
 सक्रिय  सहमति  तथा  सहयोग  के  साथ  निचले  स्तर  से  ही  प्रारम्भ  किया  जाना  ऐसे  प्रस्तावों  के

 अनुभोदन  के  लिए  उन  पर  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण  की  कार्यकारी  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता

 राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण  सम्पूर्ण  साक्षरता  के  लिए  कार्य  योजनाओं  को  तैयार  करने  तथा  कार्यान्वित  करने
 के  लिए  शैक्षिक  तथा  तकनीकी  संसाधन  सहायता  भी  प्रदान  करता  मेवात  में  महिला  साक्ष्कता  अभियान  के
 विशेष  मामले  में  संघ  सरकार  को  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 यूथ  क्लबों  को  सहायता

 2035.  श्री  सुधीर  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  यूथ  क्लबों  को  दी  जा  रही  सहायता  राशि  को  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  ओर  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता

 और  विक्त  प्राधिकारियोंके  परामर्श  से  आवृत्ति  और  अनाबृति  दोनों  प्रकार  की  विन्नीय  सहायता  तथा
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 |  आवृत्ति  अनुदान  के  लिए  पात्रता-अवधि  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही  ऐसा  किया  जाना
 *,राठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  धनराशि  की  उपलब्धता  पर  अधिक  निर्भर

 :
 ॥

 प्राथमिक  कक्षाओं  में  बच्चों  पर  काम  का  बोझ

 2036.  श्री  छेदी  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  प्राथमिक  कक्षाओं  में  पढ़ने  वाले  बच्चों  पर  काम  के  बोझ  को  घटाने  की  दृष्टि  से  प्रो  यशपाल  की

 अध्यक्षता  में  कोई  समिति  गठित  की  गयी

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर
 दी

 यदि  तो  इसकी  प्रमुख  सिफाहिशें  क्या  ओर

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  क्मिग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 «६.

 और  प्रश्न  नहीं

 मद्रास  और  डिंडिगुल  तथा  मदुरै-मणियाति  के  बीज  बड़ी  लाइन  बिछाना

 2037.  श्री  के०्वी०  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  मद्रास  से  डिंडिगुल  तक  वाया  विल्लुपुरम  और  तिरुचिशॉपल्ली  तथा  मदुरै  से  मणियाचि  तक  बड़ी
 लाइन  बिछाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 »  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 मद्रास-दिडीशल  खंड  के  आमान  परिर्वतन  का  नया  कार्य  1992-93  के  बजट  में  शामिल  किया  गया

 इसके  मद्रास-चेंगला  पट्टू  उपखंड  का  कार्य  1992-93  के  दौरान  पूरा  करने  का  लक्ष्य  मद॒रै-मणियाच्वि
 खंड  का  आमान  परिवर्तन  करुर-दिडीगुल-मदुरै-मणियाच्वि-तृतीकोश्नि  /  ख़लैयूतु  परियोजना  का  एक  भाग  इस
 खंड  का  कार्य  भी  1992-93  के  दौरान  पूरा  करने  का  लक्ष्य

 ६
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 सांपों  की  खाल  की  तस्करी

 2038.  श्रीमती  सशेज
 भरी  मंजय

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  इंदिरा  गांधी  हवाई  दिल्ली  पर  हाल  ही  में  10  लाख  रुपये  से  अधिक  मूल्य  की  सांपों  की
 खाल  पकड़ी  गई

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 तस्करी  के  विभिन्न  अड्डों  से  प्रतिवर्ष  सांपों  की कितनी  खाल  पकड़ी  जाती  है  और  गत  एक  वर्ष  के  दौरान
 चोरी  छिपे  लगभग  कितने  मूल्य  की  सांपों  की  खाल  की  देश  के  बाहर  तस्करी  की

 सरकार  द्वारा  सांपों  की खाल  के  अवैध  व्यापारियों  तथा  देश  में  और  विदेशों  में  इनके  संबंधों  का  पता
 लगाने  हेतु  क्‍या  प्रयास  किये  गये

 (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भविष्य  में  तस्करी  की  इन  घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गये  अथवा  करने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  21.5.92  को  एक
 स्वीडिश  नागरिक  से  दिल्ली  के  कस्टम  प्राधिकारियों  द्वाग  मृषक  सांप  तथा  पानी  के  सांप  की  खालों  के
 1848  टुकड़े  बरामद  किए  बरामद  की  गई  खालों  का  ठीक-ठीक  मूल्य  निर्धारित  नहीं  किया  जा
 क्योंकि  हमारे  देश  में  सांपों  का  कानूनी  तौर  पर  व्यापार  नहीं  किया  पंचनामे  में  प्रेषित  माल  का

 मूल्य  लगभग  1.84  लाख  रुपये  आंका  गया

 माल  की  जब्ती  1991  के  दौरान  मद्रास  और  दिल्ली  में  कस्टम  प्राधिकारियों  द्वारा  की
 जिसके  ब्यौरे  इस  प्रकार

 बजन्‍्दरगाह  का  नाम  बरामद  की  गई  सांप  की  खालों  /  मर्दों  की  संख्या

 मद्रास  76  वालेट  और  49  बैग

 कलकत्ता  4  सांप  की  खाल  से  बने  पर्स

 दिल्ली  199  खालें  और  28  खाल  से  बनी  वस्तुएं

 बम्बई  4,221  टुकड़े

 कुल  4,420  खालें  और  157  मर्दे

 और  जहां  भी  अवैध  वस्तुओं  के  साथ  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  से  जिरह  के  दौरान  अवैध
 व्यापार  करने  वाले  अन्य  व्यक्तियों  के  बारे  में  भी  कुछ  सूचना  प्राप्त  हुई  स्थानीय  पुलिस  प्राधिकारियों  की
 सहायता  से  व्यापार  प्रतिष्ठानों  पर  छापे  मारे  हैं  और  अलग-अलग  मामले  में  परिणाम  भिन्न-भिन्न  प्राप्त  हुए

 इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उपाय  इस  प्रकार

 1.  क्षेत्रीय  उप  वन्यजीव  चार  प्रमुख  बन्दरगाहों  दिल्‍ली  और
 ऋक्स  में  नियुक्त  किए  गए  गुवाहाटी  तथा  पठानकोट  में  सहायक  वन्यजीव  परिरक्षण
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 नियुक्त  किए  गए  ये  अधिकारी  तथा  इनके  अधीन  नियुक्त  कस्टम  प्राधिकारियों  की  मदद  से

 बन्दरगाह  पर  अचानक  चैकिंग  करते

 2.  राज्य  वन्यजीव  बिंग  के  अधिकारी  भी  माननीय  उच्च  न्यायालयों  के  आदेशों  कें  तहत  लाइसेंस-घारी  डीलरों
 द्वारा  पकड़े  गए  माल  की  समय-समय  पर  जांच  करते  जहां  भी  सूचना  प्राप्त  होती  वहां  ये  अधिकारी
 अवैध  व्यापारियों  को  पकड़ने  के  लिए  छापे  भी  मारते

 3.  तस्करों  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  कराने  के  लिए  नकद  पुरस्कार  की  एक  प्रणाली  शुरू  की  गयी

 4.  चूंकि  भारत  प्राणिजात  और  बनस्पतिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  का  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार
 का  सदस्य  इसलिए  तस्करों  को  पकड़ने  में  अंतर्राष्ट्रीय  समुदाय  का  सहयोग  भी  प्राप्त  हो  सकता

 5.  वन्यजीव  उत्पादों  की  तस्करी  के  विरुद्ध  सुरक्षा  उपाय  करने  में  राजस्व  आसूचना
 सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  का  भी  सहयोग  प्राप्त  किया  जाता

 उत्तर  प्रदेश  में  रुणण  चीनी  मिलें

 2039.  श्री  सुरेन्द्र  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितनी  चीनी  मिलें  हैं  और  इनमें  से  कितनी  मिलें  रुग्ण

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इन  रुग्ण  मिलों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  /  ज्ञापन
 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  गये  ओर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  इस  बारे  में  कितने  आवेदन  /  प्रस्ताव  /  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  और  सरकार
 द्वारा  अब  तक  इनमें  से  कितनी  मिलों  का  पुनरुद्धार  किया  गया

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 उत्तर  प्रदेश  में  106  संस्थापित  चीनी  मिलें  रुणण  औद्योगिक  कंपनी

 1985  के  उपबंधों  के  तहत  जो  कंप॑नियां  रुगण  हो  जाती  हैं  उनके  मामले  इंडस्ट्रियल  एंड  फाइनेंशियल

 रिकंस्ट्रक्शन  बोर्ड  को  भेज  दिए  जाते  अब  इन  उपबंधों  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है

 तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  इसमें  कबर  कर  लिया  गया  बी०आई०एफ०आरਂ  ने  सूचित  किया  है

 कि  उत्तर  प्रदेश  से  5  चीनी  उपक्रमों  के  मामले  प्राप्त  हुए  हैं  इनमें  से  4  मामले  ऐसे  पाए  गए  जिन्हें  चालू  रखना

 संभव  नहीं  शेष  एक  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  सहकारी  क्षेत्र  की  रुग्ण  चीनी  फैक्ट्रियों  से  संबंधित

 सूचना  नहीं  रखी  जाती

 से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  रुग्ण  चीनी  मिलों  के  पुनरुद्धार  के  बारे  में  खाद्य  मंत्रालय  में  कोई
 प्रस्ताव  /  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ  रुग्ण  चीनी  मिलों  को  स्वयं  पुनर्स्थापन  /  आधुनिकीकरण  के  लिए  योजनाएं
 तैयार  करनी  होती  हैं  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  से  उनका  अनुमोदन  करवाना  होता  ऐसी

 पुनर्स्थापन
 /
 आधुनिकीकरण  की  योजनाओं  के  लिए  चीनी  विकास  निधि  से  भी  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 जाती  है  बशतें  कि  वे  निहित  शर्तों  को  पूरा  करती

 129



 लिखित  उत्तर  21  1992

 यात्री  किराया  तथा  माल-भाड़ा  समिति

 2040.  श्री  ताराचन्द  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  रेलबे  द्वारा  टिकटों  में  रियायत  की  नीति  की  जांच  करने  के  लिए  यात्रा  किराया  तथा

 माल-भाड़ा  समिति  गठित  की

 यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  दे  दी

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  श्रेणियों  को  दिये  जाने  वाले  रेल  किराया  रियायत  में  कमी  करने  का

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  सरकार  ने  टिकट  रियायत  नौति  सहित
 किराया  और  माल-भाड़ा  संरचना  के  समस्त  पहलुओं  की  जांच  करने  के  लिए  रेलवे  किराया  और  माल-भाड़ा
 समिति  का  गठन  किया  समिति  ने  अभी  अपनी  पिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 जी

 और  प्रश्न  नहीं

 गंगा  कार्य  योजना

 2041.  श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक:ः
 ओऔ  संदीपान  भगवान

 जिया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  11  1992  के  में  फ्री  गंगा  ड्रीमਂ  शीर्षक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  उन  कस्बों  और  उद्योगों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  जिनसे  निकलने  वाले  कचरा
 और  अपशिष्ट  से  गंगा  नदी  अब  भी  प्रदूषित  हो  रही

 इस  नदी  में  बिना  अभिक्रिया  किये  हुए  कचरे  तथा  अपशिष्ट  का  प्रतिशत  गंगा  कार्य  योजना  के  आरम्भ
 में  कितना  था  और  अब  वह  प्रतिशत  कितना  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल

 जिन  नगरगों  से  म्युनेसिपल  कूड़ा-करकट  गंगा  में  लगातार  प्रवाहित  हो  रहा  है  उनकी  सूची  संलग्म
 में  दी  गई  गंगा  नदी  के  किनारे  स्थित  घोर  प्रदूषक  उद्योगों  की  सूची  और  बहिःखाव  को  उपचारित

 करने  के  लिए  गए  उपायों  की  स्थिति  संलग्न  विवरण-]र  में  दी  गई
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 (7)  गंगा  के  किनारे  स्थित  25  के  नगगों  में  स्कीमें  हाथ  में  ली  गई  योजना  में  इन  नगगों  से

 द्

 होने  वाले  एम“एलण्डीਂ  अपशेष  जल  में  से  873  एम०एलण्डी०  के  दिशा-परिर्वतन  और  उपचार

 का  लक्ष्य  रखा  गया  दिनांक  लक्ष्य की  तक  गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  उपलब्धियां  नीचे  दी  गई

 873  एम“एलण्डी०  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  दिशा  परिवर्तित

 किए  गए  घरेलू  सीवेज  का  प्रतिशत  55.5

 *2.  873  एमणएलण्डी०  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  उपचारित  घरेलू
 सीवेज  का  प्रतिशत  25.5

 शेष  सीवेज  को  दिशा-परिवर्तित  और  उपचारित  नहीं  किया  गया  है  और  वह  गंगा  में  प्रवाहित  किया  जा  रहा

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  गंगा  के  तट  पर  हाथ  में  ली  गई  प्रदूषण  निवारण  की  स्कीमों
 में  से  अभी  तक  के  स्कीमें  पूरी  की  गई  शेष  स्कीमों  को  शीघ्रता  से  पूरे  करने  के  हर  तरह  से  प्रयास
 जा  रहे  स्कीमों  की  श्रेणी-वार  और  राज्यवार  सूची  संलम्म  विवरण-त]तर  में  दी  गई

 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  अवरोधन  किए  गए  /  दिशा-परिवर्तित  और  उपचारित  किए  गए
 घरेलू  अपशेष  जल  की  नगर-वार  मात्रा

 /  नगर  के  नगरों  से  गंगा  कार्य  योजना  के  उपचारित  / राज्य

 है  उत्पन्न  होने  वाला  अंतर्गत  हाथ  में  ली  परिवर्तित  कुल  मात्रा

 कुल  अपशेष  जल  जाने  वाली  मात्रा

 उत्तर  प्रदेश

 5.  हरिद्वार  33.3  33.3  32.0
 2.  फर्रूखाबाद  और  फतेहगढ़  9.3  2.7  --

 3.  कानपुर  ३60  6.5  —
 4.  इलाहाबाद  100  90  90

 5.  वाराणसी  16  13.5  ना

 6.  मिर्जापुर  20  20  --

 बिहार

 7.  छपरा  8  6.5  131

 8. पटना 87.0 30 _«१- मुंगेर ना भागलपुर 8.7 8.0 --



 लिखित  उत्तर  2।  1992

 1  2  3

 पश्चिम  बंगाल

 11.  बेहरामपुर  3  3  जय

 12.  नवद्वीप  4  4  न

 13.  हुगली  चिनसुरा  12  12  गा

 14.  चन्दननगर  11  11  11
 15.  सेरामपुर  20  20  5
 16.  टीटागढ़  129  24  9
 17.  भाटपारा  29  13
 18.  पानीहाटी  7  न

 19.  बारानगर  19
 20.  कामरहाटी
 21.  बाली*  न  न  नर

 22.  नईहाटी*  =  न  नज-+

 23.  बैरकपुर*  --  ++
 नर

 24.  हावड़ा  93  93  45
 25.  कलकत्ता  नगर  निगम  क्षेत्र  255  105  न

 1340  873  485

 *स्कीमें  दिशापरिवर्तन  या  उपचार  से  संबंधित  नहीं

 विवरण-]ा
 गंगा  नदी  के  किनारे  स्थित  घोर  प्रदूषण  उत्पन्न  करने  वाले  उद्योगों  की  स्थिति

 क्रम  नाम  निस्तारण  स्थिति

 से  लीटर

 राज्य  :  उन्ब्र०
 1.  भारत  हैवी  इलैक्ट्रिकल्स  हैवी  इलैक्ट्रिलल  उपकरण  ३6  बिह:स्लाव  उपचार

 रानीपुर  संयंत्र  लगाया

 2.  किसान  सहकारी  चीनी  मिल  बदायूं  2.5

 3.  किसान  सहकारी  चीनी  मिल  फर्रूखाबाद  2.33
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 2  3  4

 4,  जओ ०  के०  काटन  कानपुर  0.88  बिह:स्राव_  उपचार
 +  सयत्र  लगाया

 5.  एल्गन  कानपुर  1)  11/6  श्रीमती  पार्वद्की  2.8
 बाग्ला  फेण्बा“्नं०  11,  कानपुर

 “6.  एल्गिन  मिल  2)  कामपुर  2.8

 7.  कानपुर  वुलेन  पोन्‍्क“्नं०  5,  1.5
 14/66,  सिविल  कानपुर

 8.  कानपुर  टैक्सटाइल  कानपुर  1.2

 9.  म्योर  एनण्टीग्सी०  की  यूनिट  2.16
 पो“्बा०्नं०  33,  सिविल  कानपुर

 10.  आईग्सी०आई०  इंडिया  लिਂ  फर्टिलाइजर  6.75
 पनकी  जी०पी०ओ०  पोण्बा“्नं०  267,  कानपुर

 11.  आईर्डनैंस  कानपुर  12.3

 12.  हिन्दुस्तान  वेजीटेबिल  आयल  लि०  कालपी  कानपुर  0.800
 13.  जीप  इंडस्ट्रियल  सिंडीकेट  लिਂ  28,  साउथ  2.48

 जीप  इंडस्ट्रिल  सिंडीकेट  28,  साउथ  2.4

 15.  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  पोਂ  बा०  नंਂ  97  इलाहाबाद  3.2
 16.  डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी  ३.7

 17.  गवन्भन्‍ट  ओपियम  एंड  अल्कालायड  गाजीपुर  0.720
 18,  टेनरी  एण्ड  फुटवेयर  कार्पोरेशण  आफ  इंडिया  13/400,  सिविल  0.540

 हजारी  कानपुर
 9.  आर्डनैंस  इक्विपमेंट  कानपुर  1.5

 20  हिन्दुस्तान  एगेनोटिक्स  कानपुर  पोण्बान्नं०  225,  0.790

 कानपुर

 21.  एमपी०  उद्योग  कानपुर  0.885
 22.  इलाहाबाद  12.08
 23.  स्माल  आर्म्स  कानपुर  4.0

 24.  न्यू  विक्टोरिया  सिविल  लाइन्स  1.19  बहि:स्‍्लाव

 चर  संयंत्र  निर्माणाधीन

 25.  पनकी  थर्मल  पावर  कानपुर  13.65
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 ९

 26.  करमचंद  थापर  लि० weiss _हि:खाव  उपचार
 सयेतर  निर्माणाधीन

 उपचार

 27.  नंद  गंज  शिहोरी चीनी  गाजीपुर

 28.  अर्थटन  क्लाथ  कानपुर  वैधानिक  कार्यवाही
 के  लिए  कद्रम

 उठाए

 29.  लक्ष्मी  रतन  काटन  काल्पी  कानपुर

 30.  स्वेदेशी  काटन  जूही  2.765

 32.  पीण्वी०केਂ  गाजीपुर  2.5

 32.  कानपुर  0.996  यूनिट  बंद

 33.  बसंत  पेपर  वाराणसी  0.3

 34.  जे०्केਂ  कानपुर  0.860

 बिहार

 35.  बाटा  इंडिया  पोਂ  ओ०  0.8600  बहिःस्राव  उपचार
 जिला--पटना  लगाया

 36.  मैक  डावल  एण्ड  कम्पनी  लि०  पो०"्ओ०

 37.  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  जिला--बेगूसराय  7.88

 38.  इंडियन  आयल  बरौनी  रिफाइनरी  पोणगओ०  बरोनी  आयल  25.5

 जिला--बेगूसराय

 39.  अरुण  केमिकल्स  इंडस्ट्रीज  इकाई  बंद

 राज्य  :  पश्चिम  बंगाल
 ह

 40.  केशवराम  इंडस्ट्रीज  एण्ड  काटन  मिल्स  कलकत्ता  2.95  बहिःखाव  उपचार
 लगाया

 गुलमोहर  पेपर  आर०एन०  टैगोर  आलम  ,

 32.  हिन्दुस्तान  सीवर  53,  गार्डन  कलकत्ता

 43.  हिन्दुस्तान  लीवर  5.809

 44.  बाटा  इंडिया  लिमिटेड  बाटा  गार्डन रीच, कलकत्ता  5.75  ,
 जिला  24  परगना
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 45...  कोसीपुर  गन  और  शैल  2.22...
 बहिःलाव  उपचार

 46.  इचपुर  ओर  स्टील  इचपुर  नवाबगंज  जिला  24  परगना  --  संबंध  लगा
 वही

 47.  आई०्सी०आई०  इंडिया  लिमिटेड  विस्फोटक  रसायनिक  4.31
 जिला  हुगली

 48.  स्टैण्डर्ड  ।,  डी  कूज  गार्डन  सेरामपुर  0.313

 49.  त्रिवेणी  टिश्यूज  हुगली  17.5
 50.  इंडियन  आयल  हल्दिया  15.3

 51.  हिन्दुस्तान  हैवी  कैमिकल्स  19,  बी०्टीਂ  .  0.205

 52.  वेजिटेबल  पो०्बाग्नं०  178,  फैकਂ  ओल्ड  हिमता  .  0.33

 53.  कक्‍्लोराइड  इंडिया  मिदनापुर  0.076

 54.  क्‍्लोराइड  इंडिया  मिदनापुर  0.319

 55.  शा  वाल्स  एण्ड  कम्पनी  बलि०  पेस्टिसाइड  हल्दिया  0.044

 56.  सुप्रीम  पेपर  नादिया  2.804  .  बहि:खस्राव  उपचार
 संयंत्र  निर्माणाधीन

 57.  जयश्री  इन्डस्ट्रीज  हुगली  0.452

 58.  इच्डस्ट्रीज  91,  न्यू  चार्ड  अथपुर  0.671

 59.  बंगाल  हगली  0.150

 60.  इंडिया  पेपर  एण्ड  24  परगना  0.050  वैधानिक  कार्यवाही
 के  लिए  कदम
 उठाए  गए

 61.  केशवराम  नयासराय  17.3

 62.  इस्टर्न  न्यू  कलकत्ता  0.106

 63.  दनबौर  कलकत्ता  1.02  इकाई  बंद  है

 64.  टीटागढ़  पेपर  24  परगना  .  जा
 65.  पेपरस  पेपर  लि०  नादिया  9.264

 66.  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पो०  721606  जिला  मिदिनापुर  --

 67.  टीटागढ़  पेपर  मिल  24  परगना  न

 68.  सेरामपुर  डिस्टलरी  एण्ड  केमिकल्स  सेरामपुर  हुगली  0.457
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 विवरण-]गा
 गंगा  कार्य  योजना  के  पहले  चरण  में  पूरी  की  गई  स्कीमों  की  राज्य-वार  एवं  श्रेणी  वार  कुल  संख्या

 स्कीमों  का  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  बिहार  पश्चिम  बंगाल  कुल

 पूरी  की  कुल  पूरी  की  कुल  पूरी  की  कुल  पूरी  की  कुल
 गई  गई  गई  गई

 1.  सीवेज  अवरोधन  दिशापरिवर्त  32  40  13  17  14  31  59  88

 2.  सीवेज  उपचार  संयंत्र  7  13  ०  7  1.  15  0.  35

 3.  अल्प  लागत  ख्च्छता  14  7  7  22  22  4७  43

 4.  विद्युत  शवदाहगृह  2  3.6  8  15  17  23  28

 5.  नदी  तटाग्र  विकास  7  8  3  3  24  24  34  35

 6.  अन्य  स्कीमें  23  28  3  3  1  1  27.  32

 कुलः  82  106  32  45  77  110  19  261

 पटरियों  की  स्क्रैप  के  रूप  में  बिक्री

 2043.  श्री  हरिकिशोर  कया  रेल  मंत्री  यह  बने  की  सूप

 क्या  बहुआमान  नीति  के  कारण  पटरियों  को  बड़े  पैमाने  पर  स्क्रेप  के  रूप  में  बेचे  जाने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 किन  निर्देश/मानदण्टों  के  अन्तर्गत  ये  बिक्री  आयोजित  की  जाती

 रेल  मंऋलय  में  राज्य  मंत्री  जी

 प्रश्न  नहीं

 स्क्रैप  पटरियों  को  उपयुक्त  लेंधों  में  लगाया  जाता  इन  लधें  पर्याप्त  प्रचार  देने  के  बाद
 सामान्यतः  सार्वजनिक  नीलामी  द्वारा  बेचा  जाता  कुछ  लेंट  विज्ञापित  निविदाओं  के  माध्यम  से  बेचे  जाते

 कभी-कभी  अन्य  सरकारी  विभागों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सीधी  बिक्री  की  व्यवस्था  की

 जाती
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 एन“लीण्टी०  द्वारा  पुस्तकों  का  प्रकाशन
 *  2044.  प्रो०  रीता

 श्रीमती  भावना

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 नेशनल  बुक  ट्रस्ट  द्वारा  कितनी  पुस्तकों  का  प्रकाशन  किया  गया  है  और  गत  दो  वर्षों  में  उन  पर

 कुल  कितनी  घनराशि  वयय  की  गई

 ट्रस्ट  वारा  कृषि  विज्ञान  और  सामाजिक  वानिकी  के  संबंध  में  कुल  कितनी  पुस्तकें  प्रकाशित  और
 वितरित  की  गयी

 क्या  ट्रस्ट  का  विचार  उदीयगान  लेखकों  और  शोध  पुस्तकों  पर  लेखों  को  प्रोत्साहित  करने  का

 यदि  तो  तत्संधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  शिक्षा  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री

 राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  ने  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  176  लाख  रु०  के  कुल  व्यय  पर  1144

 पुस्तकें  प्रकाशित  की  यें  आकड़े  वर्ष  1991-92  के  लेखों  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  तक  अस्थायी

 न्यास  द्वारा  प्रकाशित  एवं  वितरित  की  गई  पुस्तकों  की  कुल  संख्या  50  जिसमें  कृषि  विज्ञान  अथवा
 »  सामाजिक  वानिकी  से  सम्बद्ध  विषयों  पर  अनवाद  शामिल  इसके  अलावा  पुस्तकों  के  सहायता  प्राप्त  प्रकाशन

 के  लिए  इस  की  योजना  के  अंतर्गत  60  शीर्षकों  के  प्रकाशन  के  वास्ते  सहायता  भी  प्रदान  की  गई

 से  हां  बच्चों  और  नव-साक्षरों  के  लिए  पुस्तकें  विकसित  करने  के  वास्ते  उदीयमान  लेखकों
 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  न्यास  ने  दो  अन्वेषणात्मक  योजनाएं  शुरू  की  जिसके  अंतर्गत  न्यास  पुस्तकें  तैयार

 करने  के  लिए  भुगतान  करने  के  अलावा  लेखक  ओर  चित्रकार  को  सीधा  भुगतान  भी  देता  इसी  प्रकार

 अनुसंधान  पुस्तकों  के  लेखन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  जिनका,तकमीकी  संस्थानों  में  डिप्लोमा  स्तर  पर  और
 भारतीय  विश्वविद्यालयों  में  अबर  स्नातक  और  ज््ातकोत्तर  स्तरों  पर  विषय  उन्मुख  पूरक  पठन  सामग्री

 और  संदर्भ  पुस्तकों  के  रूप  में  उपयोग  किया  जा  सकता  न्यास  पुस्तकों  की  सहायता  प्राप्त  प्रकाशन  की  योजना

 .  के  अंतर्गत  प्रकाशक.हो  सहायता  के  रूप  में  निर्माण  लागत  का  50  प्रतिशत  और  लेखक  को  राल्यल्टी  के  रूप  में

 पुस्तक  की  प्रकाशित  कीमत  का  20  प्रतिशत  प्रदान  करके  सहायता  प्रदान  करता

 ]

 केंद्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषशधालयों  द्वारा  दवाइयों  की  सप्लाई

 2045.  श्री  मदन  लाल  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  मेडीकल  स्टोरों  में  उपलब्ध  औषधियों  की  गुणवत्ता  पर  कोई  नियंत्रण  रखा  जाता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  औषध  नियंत्रक  ने  कितने  परीक्षण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  औषधालयों  में  सामान्य  रूप  से  दवाइयां  उपलब्ध  नहीं  होती  हैं
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 और  लाभार्थियों /  मरीजों  से  यह  कहा  जाता  है  कि  वे  कराये  जाने  और  उपलब्ध  होने  तक  इन्हीं  दवाओं  को
 बाजार  से  खरीद  कर  प्रयोग

 ग्रदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 (४)  औषधालयों  को  दवाइयां  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  तथा  खरीदी  गयी  दवाइयों  की  धनराशि  शीघ्र
 वापस  दिलाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी
 जी  सभी  औषधों  का  चिकित्सा  सामग्री  भप्डार  डिपुओं  में  अपूर्ति  करने  से  पहले  निरीक्षण

 किया  जाता  है  और  अनुमोदित  सरकारी  प्रयोगशालाओं  में  उनको  प्रयोगशाला  जांच  भी  की  जाती  है  और

 सतोषजनक  परीक्षण  रिपोर्ट  होने  पर  ही  उन्हें  स्वीकार  किया  जाता

 इसके  अतिरिकत  गुणवत्ता  सुनिचित  करने  के  लिए  डिपुओं  में  रखी  गई  ओषधों  में  स ेकिसी  भी  औषध  के
 अचानक  नमूने  लेकर  उनका  परीक्षण  कराया  जाता

 औषध  नियंत्रक  ने  1991  में  अपने  आंचलिक  अधिकारियों  से  सरकारी  चिकित्सा
 सामग्री  डिपुओं /  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  औषधालयों  /  अस्पतालों  से  नमूने  लेने  को  कहा  अब  तक
 जोचे  गए  160  नमूनों  में  से  139  नमूने  मानक  गुणवत्ता  के  पाए  गए  और  2  नमूने  मानक  गुणवत्ता  के  नहीं

 और  प्राय  सूचीबद्ध  औषधें  लाभार्थियों  को  उनके  औषधालयों  में  उपलब्ध  करा  दी  जाती

 अनुपलब्ध  औषधों  को  आपाती  स्थिति  में  प्राधिकृत  केमिस्टों  के  माध्यम  से  इंडेंट  कराकर  रोगियों  को  प्रदान  किया
 जाता  लाभार्थियों  को  आकास्मिक  प्राधिकार  पर्ची  भी  जारी  की  जाती

 (2)  इस  बारे  में  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 ()  नियमित  और  समय  पर  मांग  भेज  कर  चिकित्सा  सामग्री  भण्डार  संगठनों  से  नियमित  आपूर्ति  सुनिश्चित
 करना  ।

 (४)
 स्थानीय  खरीद  के  इडेंटों  के  माध्यम  से  अनुपलब्ध  मर्दों  की  आपूर्ति  स्थिति  को  सुदृढ़  करने  के  लिए
 स्थानीय  केमिस्ट  नियुक्त  किए  गए

 (४)  अनुपलब्ध  मर्दों  की  खरीद  पर  हुए  व्यय  की  लाभार्थियों  को  प्रतिपूर्त  कर  दी  जाती

 जन  अधिनियम  के  अरन्तंगत  विकास  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 2046.  श्री  अरबिन्द  नेतामः  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  किन्हीं  ऐसी  विकास  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  दी  गई  जिनके  लिए  राज्य  सरकारों  ने  वन
 जो  ऐसी  परियोजनाओं  तथा  वन  संरक्षण  1980  से  प्रभावित  के  क्किल्प  के  तौर  पर  गैर-वन  भूमि
 प्रदान  करने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किन-किन  वैकल्पिक  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा

 रहा

 पर्यांशरण  ओर  जन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  और  वन

 अधिनियम  के  तहत  प्रस्तावों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विस्तृत  दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  कतिपय
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 श्रेणियों  के  प्रस्तावों  के  संबंध  में  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  क्षतिपूरक  वन  रोपण  के  लिए  गैर
 वन  भूमि  उपलब्ध

 कराई  जानी  अपेक्षित  होती  यदि  क्षतिपूरक  वन  रोपण  के  लिए  वनेतर  भूमि  उपलब्ध  नहीं  होती  है  तो

 .
 अवक्रमित  वन  भूमि  पर  क्षतिपूरक  वनरोपण  करने  पर  विचार  किया  जाता

 वाहन  प्रवृषण  नियंत्रण

 2047.  श्री  जार्ज  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  10  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 *

 2174  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  न्यायाधीश  एस«एल०  सैकिया  की  अध्यक्षता  में  गठित  वाहन  प्रदूषण  नियंत्रण  संबंधी  समिति  ने
 अपनी  रिपोर्ट  इस  बीच  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संभावना

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  जी  समिति  ने  अपनी
 अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की

 प्रश्न  नहीं

 सर्वोच्च  न्यायालय  के  आदेश  में  इस  समिति  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गई

 लोक  दायित्व  बीमा  अधिनियम  ,  1991

 2048.  श्री  शरत  चन्द्र  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  न ेलोक  दायित्व  बीमा  1991  लागू  कर  दिया

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  इस  अधिनियम्र  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया

 और

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अब  तक  कितने  मामले  दर्ज  हुए/निपटाए

 »

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 उत्तर  प्रदेश  में  श्रमिक  विद्यापीठ  खोलना

 2049.  श्री  जीवन  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंविशेषकर  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  श्रमिक  विद्यापीठों  की
 *

 कुछ  शाखाएं  खोलने  का  कोई  भ्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 +

 प्रश्न  नहीं

 139



 लिखित  उत्तर  21  1992

 इन  जिलों  में  श्रमिक  विद्यापीठ  की  स्थापना  के  लिए  न  तो  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  और  न  ही
 किसी  स्वैच्छिक  एजेन्सी  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 रेलवे  की  खाली  पड़ी  भूमि
 50.  प्रोਂ  सावित्री

 श्री  एम“वी“वी“एस०
 श्री  शंकर  सिंह  बाघेलाः
 श्री  मोहन
 श्री  अरविंद  त्रिवेदी
 श्री  जार्ज
 श्री  मनोरंजन
 श्री  हरि  किशोर
 श्री  चन्दूलाल

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  के  उन  महानगरों  तथा  नगरों  के  नाम  कया  हैं  जहां  पर  रेलवे  की  फालतू  भूमि  का  वाणिज्यिक
 उपयोग  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  गई

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  सम्भावना  इससे  रेलवे  को  कितनी  आय  होगी
 और  इस  योजना  से  रोजगार  के  कितने  अवसर  जुट

 इस  भूमि  की  वाणिज्यिक  उपयोगिता  के  दौरान  रेलवे  की  इस  भूमि  के  वैद्य  स्वामित्त  का  अधिकार
 किसका  और

 रेलवे  के  पास  जोन  बार  कुल  कितने  हेक्टेयर  भूमि  है  इसका  बाजार  मूल्य  क्या  है  और  कितने  हेक्टेयर
 भूमि  का  वाणिज्यिक  उपयोग  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बांद्रा-बम्बई  ओर  बेंगलूरू  में  रेलवे  भूमि  के एक
 खण्ड  के  उपरी  स्थान  के  वाणिज्यिक  दोहन  की  योजनाएं

 चूंकि  यह  मामला  प्रारंभिक  स्तर  पर  है  इसलिए  इसके  ब्यौरे  तैयार  नहीं  किये  गये

 भूमि  का  कानूनी  स्वामित्व  रेलों  के  पास  ही  बना

 क्षेत्रवार  रेलवे  भूमि  का  क्षेत्रफल  हेक्टेयर  में
 45,044

 _  41,269
 —  55,819
 —  41,443

 चना  29,573
 न  29,646

 33,529

 —  97,290
 न  45,835 है

 $
 है
 है
 है
 है
 है
 है

 है

 $

 ।

 id
 कुल  ”  4,19,448
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 चूंकि  रेलवे  भूमि  देशभर  में  चारों  ओर  फैली  हुई  है  और  अधिकांश  भूमि  पर  परिचालनिक  संरचनाएं  आदि  हैं
 इसलिए  भूमि  के  कुल  आधार  मूल्य  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  वार्णिज्यक  रूप  से  उपयोग  में  लाये
 जाने  के  लिए  संभावित  रेलवे  भूमि  का  क्षेत्रफल  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  यह  प्रस्ताव  अभी  तक  वैचारिक  अवस्ता

 राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  अनुदान

 2051.  श्री  अशोक  आनंदराव  या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  चैम्पियनशिप  का  आयोजन  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 प्रतिवर्ष  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  का  अनुदान  दिया

 इन  संघों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उन्हें  कितनी-कितनी  धनराशि  के  अनुदान  दिये  और

 प्रत्येक  संघ  द्वारा  अनुदानों  की  कितनी-कितनी  राशि  का  बास्तव  में  उण्योग  किया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  राष्ट्रीय  खेल  संघों  को  वर्ष  1989-90,
 1990-91,  1991-92  तथा  1992-93  के  लिए  राष्ट्रीय  चैम्पियनशिप  आयोजित  करने  के

 लिए  क्रमशः  27,57,408  तथा  4,49,980  का  अनुदान  मंजूर
 किया  गया

 विवरण  संलग्न

 दिये  गये  अनुदान  का  उपयोग  अधिकतर  खेल  संधघों  द्वारा  किया  जा  चुका  सिवाए  कुछ  जिन्हें
 अभी  उपयोगिता  प्रमाण-पत्र  और  परीक्षित  लेखे  प्रस्तुत  करने

 विवरण

 क्रम  संघ  का  नाम  वर्ष  के  दौरान  स्वीकृत  सहायक  अनुदान
 सं०

 1989-90  990-9  1991-92  1992-93
 92

 1.  अखिल  भारतीय  शतरंज  संघ  25,000...  2,00०0०0..  2,7,670._  1,00,000
 2.  अखिल  भारतीय  कराटे  डी-संघ  38,125  83,125  जे

 3.  अखिल  भारतीय  बधिर  खेल  परिष्ट  18,750  1,65,300  62,500  तन

 4...  भारतीय  अमैच्योर  हैंडबाल  संघ  3,77,500  1,68,750  1,25,000  79,10"
 5  भारतीय  अत्या  फ्स्या  संघ  33,660  ता  ता  क+ेः

 6  भारतीय  बाल  बैडमिन्टन  संघ  1,35,500  1,17,000  _  तत+

 7.  भारतीय  बास्केटबाल  संघ  1,98,250  बा  1,23,750
 ध््

 8...  भारतीय  रोलर  स्केटिंग  संघ  न  18,750  जन  ब्म्न्

 9...  भारतीय  साईकिल  पोलो  संघ  20,000  50,000  50,000  --

 10.  भारतीय  जिमप्नास्टिक  संघ  3,05,987  2,43,750  2,0727  56,250
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 क्रम  सं०्संघ  का  नाम  वर्ष  के  दौरान  स्वीकृत  सहायक  अनुदान

 1989-90  1990-92,  1991-91  1992-93
 92

 11...  भारतीय  शरीर  सौष्टठ  संघ  60,000.  1,00,000
 122.  .  भारतीय  पोलो  एसोसिएशन  17,972  न+

 13.  भारतीय  सोफूटबाल  संघ  1,86,716  त+  ता  ता

 4.  भारतीय  टीक  बेंडो  संघ  1,12,500  28,125  का  न

 15  भारतीय  टेनी  कोइट  संघ  37,500  त+  त+  50,000
 16.  भारतीय  वालीबाल  संघ  680  जा  त+

 17.  भारतीय  महिला  फुटबाल  संघ  1,62,500  62,500  या
 रे

 18.  भारतीय  महिला  क्रिकेट  एसोसिएशन  2,27,686  25,000  50,000  का
 19.  जवाहरलाल  नेहरू  हाकी  सोसायटी  च+  1,17,600  ज-+  ता

 20...  भारतीय  क्याकिंग  और  कनोइंग  एसोसिएशन  न  _  12,500  पे

 21  भारतीय  बेस  बाल  संघ  तन  1,08,474  18,750
 22.  अखिल  भारतीय  फुटबाल  संघ  18.332  ता  ण्  37,500
 23.  भारतीय  हाकी  संघ  25,000  87,500  47,750

 ता

 24...  भारतीय  तैराकी  संघ  75,000.  216,78..  3,78,776  न

 25...  भारतीय  बिलियर्डस  और  ख्रूकर  संघ  10,500  50,429  2,29,489  29,400
 26...  भारतीय  रोईंग  संघ  20,000  तप  _  4,780
 27...  भारतीय  अमैच्योर  क्रबड़डी  संघ  20,000  न

 18,750
 28...  भारतीय  अमैच्योर  एथलेटिक  संघ  8,100  त+  त-+  24,200
 29...  भारतीय  अमैच्योर  मुकेजाजी  संघ  1,39,703  72,500  82,500

 न

 30.  अखिल  भारतीय  टेनिस  एसोसिएशन  84,730  1,57,408  ता  बन

 31.  भारतीय  भारोत्तेलन  संघ  2,06,340  75,000  1,96,873
 जा

 32...  भारतीय  बैडमिन्टन  एसोसिएशन  1,76,250  2,60,000  1,87,500  क

 33.  भारतीय  टेबल  टेनिस  संघ  75,567  1,00,000  2,60,000  बन

 34...  भारतीय  याटिग  एसोसिएशन  21,970  63,919  43,819  50,000  -

 35.  भारतीय  राष्ट्रीय  राइफल  एसोसिएशन  9,380  5,906  18,878
 बा

 36...  भारतीय  कुश्ती  संघ  23,867  40,500  27,925
 ने

 37...  भारतीय  तीरेंदाजी  एसोसिएशन  18,750  23,968  1,28,480
 38.  भारतीय  साइक्लिंग  संघ  कल  1,43,076  97,424  ध््ा

 39.  खुबतो  मुखर्जी  खेल  शिक्षा  सोसाइटी  न
 12,500  45,644

 ने

 40...  भारतीय  महिला  हाकी  संथ  बन  37,683  ता
 4.  भारतीय  शक्तितोलन  संघ  न  25,000...  2,59,948  ने

 तैर-मान्कता  ज्रापत  संघ
 42...  भारतीय  खेल  फाकार  संघ  20,000  ज+
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 क्रम  संघ का  नाम  .  कर्  के  दौरान  स्वीकृत  सहायक  अनुदान
 है

 1989-90  1990-91  1991-92  1992-93
 92

 43...  भारतीय  शरदकालीन  खेल  संघ  21,000  _  —  ता
 44...  भारत  की  भारतीय  नेत्रहीन  खेल  एसोसिएशन  जन  15,000  न  ता

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  शासी  बोर्ड  के  सदस्यों  का  जयन

 2052.  श्री  महेश  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कीः

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  शासी  बोर्ड  के  सदस्यों  के  चयन  की  क्या  प्रक्रिया

 क्या  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  भी  इस  आयोग  के  सदस्य

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  *

 क्‍या  सदस्यों  के  चयन  में  निर्धारित  मानदण्डों  को  अपनाया  जा  रहा

 (3)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  )  में  उप-मंत्री
 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  अधिनियम  में  के  शासी  बोर्ड  के  लिए  कोई

 प्रावधान  नहीं

 विश्व०  अनु०  आयोग  अधिनियम  की  धारा  5(1)  के  प्रावधानो  के  अनुसार  आयोग  में  निम्नलिखित  शामिल

 होंगे  जिनकी  नियुक्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वार  की

 (1)  एक

 (४)  एक  उपाध्यक्ष  तथा

 (11)  दस  अन्य  सदस्य

 (2)  अध्यक्ष  का  चयन  उन  व्यक्तियों  में  से किया  जाएगा  जो  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी  राज्य  सरकार  '

 अधिकारी  नहीं

 (3)  ($)  के  खण्ड  (iii)  में  उल्लिखित  अन्य  सदस्यों  में

 दो  सदस्यों  का  चयन  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करने  के  लिए  केम्द्रीय  सरकार  के  अधिकारियों  में  से

 किया

 कम  से  कमर  चार  व्यक्तियों  का  चयन  उन  व्यक्तियों  में  से  किया  जाएगा  जो  चयन  के  समय

 विश्वविद्यालय  के  अध्यापक  तथा

 शेष  का  निम्नलिखित  व्यक्तियों  में  से  चयन  किया

 (i)  जिनको  वन  विद्या  या  उद्योग  में  ज्ञान  या  अनुभव

 (४)  जो  मेडिकल  या  अन्य  किसी  विद्धतापूर्ण  व्यवसाय  में  या

 (iii)  जो  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  हैं  या  जो  केनद्रीय  सरकार  के  विचार  से  विश्वद्धयालय  के  अध्यापक  न

 होते  हुए  भी  प्रसिद्ध  शिक्षाविद  है  या  उच्च  शैक्षिक  विशिष्ताएं  प्राप्त  की
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 बशर्तें  कि  इस  खण्ड  के  अधीन  चयन  किए  गए  व्यक्तियों  में  से  कम  से कम  आधे  उन  व्यक्तियों  में  से  होंगे  «

 जो  केन्द्रीय  सरकार  या  किसी  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  नहीं

 प्रो०  बशीरूद्दीन  कुलपति  जामिया  मिलिया  इस्लामिया  व  प्रोਂ  रामलाल  गुजरात

 |

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  सदस्य

 से  सदस्यों  की  नियुक्ति  में  विश्वਂ  अनु०  आयोग  अधिनियम  के  उपर्युक्त  प्रावधानों  का  अनुसरण

 प्रश्न  नहीं

 व्यावसायिक  पादयक्रम  संबंधी  विशेषज्ञ  समिति

 2053.  श्री  मृत्युंजय  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  10+2  स्तर  पर  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  को  बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  का

 निर्धारण  करने  के  लिए  विशेषज्ञ  समिति  गठित  कर  दी  गई

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  पिपोर्ट  दे  दी

 यदि  तो  समिति  की  प्रमुख  सिफारिशें  कया  और  हि

 उन  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एंव  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 राष्ट्रीय  शैक्षिक  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  परिषद  ने  1989  में

 उच्च  माध्यमिक  स्तर  पर  शिक्षा  के  व्यावसायीकरण  के  कार्यक्रम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  योजनाएं  तैयार  करने

 के  लिए  विशेषज्ञों  के  एक  पैनल  का  गठन

 पैनल  को  अपनी  रिपोर्ट  को  अभी  अन्तिम  रूप  देना

 और  प्रश्न  नहीं

 रेलवे  का  आर्थिक  कार्य  निष्पादन

 2054.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  क्या  रेल्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 प्रत्येक  जोनल  रेलवे  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौशन  कितना  लाभ  /  हानि  हुई

 वक्व
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 उपर्युक्त  तीन  वर्षों  के  दौरान  यात्री  भाड़ा  और  माल  भाड़ा  से  हुई  आय  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुए  व्यय  का  ब्यौरा  क्या  और  प्रत्येक  वर्ष  की  व्यय  की  मुख्य  मदों  का

 ब्यौरा  क्या  और

 घाटे  को  न्यूनतम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  एक  विवरण  संलम्म

 रेलों  के  कार्यनिष्पादन  पर  नियमित  रूप  से  निगरानी  रखी  जाती

 विवरण

 प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे  के  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  लाभ  और  हानि  का  ब्यौरा  नीचे

 रुपयों

 रेलवे  का  नाम  1988-89  1989-90  1990-91

 लाभ  हानि  लाभ  हानि  लाभ  हानि

 मध्य  266.08  --  292.15  --  363.85

 पूर्व
 --  142.39  --  173.11  --  153.98

 उत्तर  12640  —  22568  —  77.54  --

 पूर्वोत्तर
 ना  23607  —  266.79  --  299.17

 पू्ोत्तर  सीमा  -  18047.  +  72.7.  —  239.31

 दक्षिण  --  195.25  --  232.27  --  217.37

 दक्षिण  मध्य  14,08  --.  26.15  —  6.92  न

 दक्षिण  पू्व॑  265.28  --  370.73  .  --  420.90  _

 पश्चिम  216.45  —  282.08  —  326.11  न
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 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  में  यातायात  और  कामों  अन्य  कोर्लिंग  माल  और
 से  हुई  आमदनी  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 रुपयों

 रेलवे  प्र  यात्री  अन्य  कोचिंग  माल

 1988-89  1989-90  1990-91  1988-89  1989-90  1990-91  1988-89  1989-90  1990-91

 त  2  3  4  5  6  7  8  9  10

 मध्य  469.25  519.10  623.11  56.99.  64.78...  68.32.  1029.03  1229.75  1372.51

 पूर्व  274.58  298.51  349.49  29.0.  29.7  31.04  780.27  903.08  990.10

 उत्तर  457.55  510.39  590.06  45.13  60.99.  61.52.  1000.02  1221.95  .  1295.15

 पू्षेत्तर  152.06  159.76  180.40  12.54  11.96  18.48  125.31  154.18  164.32
 पृ्ेततर  सीमा  55.05...  61.11  70.21  6.76  7.60  10.31  156.95  19.53.  213.74

 दक्षिण  236.30  244.93  292.87.  36.63  45.62.  44.80...  329.30  387.83  453.67
 दक्षिण  मध्य  225.59  246.12  294.60  27.75  30.79  28.63...  622.29  721.48..  790.07
 दक्षिण  पूर्व  167.30  176.94  207.87  26.6.  28.97.  28.12  1355.16  1673.75  1886.61

 पश्चिम  415.72  449.59  536.1]  29.50.  33.51  45.16  944.78  1140.94  1241.70

 रेलवे  जोड़

 1988-89  1989-90  1990-91  1988-89  1989-90  1990-91

 त  "  12  13  14  15  16

 मध्य  33.35  30.41  41.76  1588.62  1844.04  2105.70

 पूर्व  40.40.  36.00.  33.80.  1124.32  1266.76  1404.43

 ड्र  46.89.  41.80  39.06.  1549.59  1835.03  1985.79

 पूर्वातर  6.09.  10.40  10.27  295.98  336.30  373.47

 पूर्वातर  सीमा  8.34.  9.27.  8.57.  227.09  269.53  302.83

 दक्षिण  27.50.  30.95.  31.59  629.73  709.33  822.93
 दक्षिण  मध्य  20.77.  20.4.  22.34.  896.40.  1018.89  1135.64
 दक्षिण  पूर्व  21.0...  22.22...  23.36  1569.83  1901.88  2145.96

 पश्चिम  20.46...  24.68...  30.79  1410.46  1648.72  1853.76



 30  1914  उत्तर

 क्षेत्रीय  रेलों  का  वर्ष  1988-89,  1989-90  तथा  1990-91  के  खर्च  संजालन  की  मुख्य  मर्दों
 का  व्योरा  नीले  दिया  गया

 SE रेलवे क्य  «मम  कान  भन

 रेलवे क्य सामान्य रेलपथ और रेल इंजनों सवारी और संयंत्र और परिचालन निर्माण कार्यों की मरम्मत माल डिब्बों उपस्कर की व्यय-चल और सेवाएं की मरम्मत और की मरम्मत मरम्मत और स्टाक और और और उपस्कर अनुरक्षण अनुरक्षण 2 3 4 5 6 7 8 मध्य 47.32 96.86 62.46 52.89 56.80 पूर्व 80.00 70.0 66.68 79.49 है 67.0 77.47 उत्तर 65.69 57.9 62.93 76.88 पूर्वोत्तर 52.77 37.74 23.74 39.83 56.65 48.36 28.85 43.48 ३6.64 56.54 44.83 30.03 46.80 पू्वेतर 23.07 53.59 28.00 30.45 सीमा 26.70 54.53 29.07 33.68 34.97 27.92 57.37 32.23 38.94 37.82 दक्षिण 68.06 42.04 88.57 36.47 4989-90 46.30 76.७ 57.33 55.04 40.32 55.65 दक्षिण मध्य 34.24 68.32 53.02 39.24 77.22 35.98 58.05 98.57 7.96 37.70 दक्षिण पूर्व 75.03... 52.95 १८6, 89.54 90.63 62.30 93.92 60.07 पश्चिम 48.72 88.92 76.55. 54.59 67.00 86.55 58.75 99.72 68.92 89.57



 लिखित  उत्तर  2।  1992

 करोड़  रुपयों

 रेलवे  परिचालन  परिचालन  कर्मचारी  विविध  भविष्य  मूल्याहास  पेंशन  जोड़

 व्यय  व्यय  कल्याण  संचालन  पेंशन  और  आरक्षित  निधि  में
 यातायात  ईघन  और  व्यय  अन्य  निधि  में  विनियोग

 सुविधाएं  निवृत्ति  विनियोग
 लाभ

 9  10  12  13  4  15  16

 मध्य  124.98  228.  33.62  33.25  0.37...  207.61  78.01  1227.35
 170.25 =  253.43  35.60  47.28  0.48...  242.03  16.97  1450.02
 203.26  300.00  38.89  61.60  0.48  279.50  141.60  1636.74

 पूर्व  114.15  180.55  37.36  42.81  0.59  163.97  77.55  1186.21
 139.62  191.36  41.60  47.69  0.69  190.24  112.48  1357.17
 153.04  200.10  43.49  60.26  0.82.  206.83  148.57  1468.22

 उत्तर  158.83  227.43  42.06  54.93  0.51  229.00  02.  135549
 182.68  245.14  47.14  61.11  0.58.  278.00  96.74.  1529.16
 236.33 ©  - 269.13  52.02  75.58  0.95.  330.01  149.78  1790.29

 पूर्वोत्तर  55.93  74.48...  18.29  23,01  033...  64.46...  38.12  502.94
 67.27.  86.27  19.85  20,45  0.28  74.95  47.36...  568.72
 80.38  92.18  23.34  22.39  0.87  87.18  63.97.  636.75

 पू्वोत्तर  सीमा  65.32...  38.07...  25.88  20.60  0.15  80.59  26.68...  440.74
 65.93.  38.09  27.59  20.17  0.35  94.28  33.08  477.10
 74.15  43.12  30.30  21.72  0.50  109.70  42.40...  535.93

 दक्षिण  84.06...  96.02...  27.07  32.73  0.16  146.20  $3.56  766.79
 91.64  104.09  30.33  38.12  0.15  166.34  65.89...  878.96
 98.79  135.47  31.82  39.75  0.18  188.19  87.67...  975.03

 दक्षिण  मध्य  72.60.  123.29  26.60  27.78  0.17  184.23  49.84.  816.58
 103.38  135.39  30.65  29.66  0.05  187.79  60.91  97.78
 130.40  166.25  32.93  29.41  0.30  213.61  80.33  1043.99

 दक्षिण  पूर्व  115.24  201.26...  38.36  0.75...  249.68 =  61.19  1209.71
 165.08  232.42  4  48,686  0.75  284.17  90.22.  1425.08
 224.90  267.50  45.03  60,82  1.25  316.79  116.70  1621.75

 पश्चिम  141.50  169.79  34.11  55.51  0.59...  174.26 =  82.70.  1120.69
 167.93  194.24  ३6.63  46.72  0.56  197.20  103.94  1275.40
 199.85  224.85  41.12  53.73  1.14  218.19  138.45  1436.45
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 30  1914  लिखित  उत्तर

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्-ों  का  कार्यकरण

 2055.  श्री  मोहन  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  देश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  प्रभावी  ढंग  से  कार्य  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  स्थिति  को  सुधारने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 स्वाय  और  परिवार  कल्याण  अंग्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी
 से  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  राज्यों  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  चलाए  जाते  कुल  इन

 केन्द्रों  के  सफलतापूर्वक  कार्य  करने  की  सूचना  मिली

 प्राथमिक  शिक्षा

 2056.  श्री  सैयद  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 प्राथमिक  शिक्षा  और  प्रौढ़  साक्षरता  के  क्षेत्र  में  आठवीं  योजना  में  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रस्तावित  प्रायोजित  कार्यक्रमों  तथा  योजनाओं  का  संक्षिप्त
 ब्यौरा  क्‍या

 इस  योजना  के  परिव्यय  का  योजना-वार  और  ब्यौरा  क्या  है  तथा  1992  में
 कितनी  घनराशि  खर्च  की  और

 वास्तविक  लक्ष्यों  का  राज्य-वार  और  योजना-वार  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एंवम  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 आठवीं  योजना  के  दौरान  प्रारंभिक  शिक्षा  का  लक्ष्य  निम्नानुसार  हैः

 पहुंच

 (i)  सभी  बच्चों  का  सर्वसुलभ  नामांकन  जिसमें  बालिकाएं  तथा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति
 के  बच्चे  भी  शामिल

 (7)  सभी  बच्चों  के  लिए  एक  किथ०्मी०  पैदल  दूरी  के  भीतर  प्राइमरी  स्कूल  प्रावधान  करना  तथा

 पढ़ाई  बीच  में  छोड़  दिए  जाने  वाले  कामकाजी  बच्चों  तथा  पूर्ण  दिवसीय  स्कूलों  में  भाग  न  ले  पाने
 वाली  लड़कियों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  की  सुविधा  प्रदान

 (iii)  प्राइमरी  स्कूल  के  अपर  प्राइमरी  स्कूल  के  मौजूदा  1:4  से  1:12  के  अनुपात  में  सुधार  लाना

 इसे  अपर  प्राइमरी  स्तर  पर  लड़कियों  की  व्यापक  भागीदारी  के  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  के  वास्ते

 एक  पूर्व  शर्त  के  रूप  में  लिया  जा  रहा

 सहभागिता

 (५)  कक्षा  1  से  तथा  कक्षा  1  से  की  पढ़ाई  बीच  में

 मौजूदा  दर  46  प्रतिशत  तथा  60  प्रतिशत  है  इसमें  क्रमशः  20  प्रतिशत  तथा  40  प्रतिशत  की  कमी
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 उपलब्धि

 (४)  लगभग  सभी  बच्चों  को  प्राइमरी  स्तर  पर  न्यूनतम  शैक्षिक  स्तर  उपलब्ध  कराना  तथा  इस  संकल्पना  को
 अपर  प्राइमरी  स्तर  पर  व्यापक  पैमाने  पर  लागू

 प्रौड़  शिक्षा  के  क्षेत्र  15-35  आयु  वर्ग  के  1.04  करोड़  व्यक्तियों  को  साक्षर  बनाने  का  लक्ष्य  रखा  गया
 जबकि  देश  के  350  जिलों  में  पूर्ण  साक्षरता  अभियानों  से  8.00  करोड़  प्रौढ़  निरक्षरों  को  शामिल  किया

 जाएगा  ताथ  शेष  2.4  करोड़  निरक्षरों  को  स्वैष्छिक  शैक्षिक  नेहरू  युवा  केन्रों  आदि  के  द्वारा

 शुरू  किए  जाने  वाले  कार्यक्रमों  के  जरिए  साक्षरता  प्रदान  की  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  2.1

 करोड़  व्यक्तियों  को  साक्षर  बनाया

 योजना  अवधि  के  दौरान  प्रारंभिक  शिक्षा  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना
 कार्यान्वत  की  जाएगी  जिसमें  निम्नलिखित  शामिल

 ()  आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  के  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाकर  प्राइमरी  तथा  अपर  प्राइमरी  स्कूलों  का

 (४)  औपचारिक  शिक्षा  प्रणाली  से  बाहर  रहने  वाले  बच्चों  के  लिए  अनौपचारिक  शिक्षा  कार्यक्रम  में  सुधारं
 लाना  तथा  उसकी  ओर  उन्हें

 (iii)  स्कूल  शिक्षक्रों  को  सेवाकालीन  तथा  सतत  शिक्षा  के  लिए  केन्द्रों  को  नेटवर्क  प्रदान  करके  शिक्षक
 शिक्षा  कार्यक्रमों  को  उन्नत  बनाना  तथा  उनका  विस्तार

 (iv)  सामुदायिक  सहभागिता  की  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  सूक्ष्म  आयोजना  शुरू  करना  तथा
 गांव  स्तर  तक  शैक्षिक  प्रबंधन  क्यो  प्रभावी  रूप  से  विकेन्द्रीकण  करके  उसे  गांव  स्तर  पर

 (५)  कक्षा  ७  और  कक्षा  शात  पूरी  करने  वाले  बच्चों  का  अनुवीक्षण  करना  और  ऐसे  कार्यक्रम  विकसित
 करना  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  कि  इस  स्तर  की  शिक्षा  प्राप्त  करने  वाले  बच्चों  ने  शिक्षा  का  न्यूनतम  शिक्षा  स्तर
 प्राप्त  कर  लिया

 प्रारंभिक  शिक्षा  के  लिए  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर  प्रबंधन  ढांचे  को  सुदृढ़  करना  जिसमें  प्रबंध  सूचना
 प्रणाली  भी  शामिल

 प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  पूर्ण  साक्षरता  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरता  उत्तर  साक्षरता  तथा
 सतत  और  प्रशासनिक  ढांचे  को  सुदृढ़  बनाने  पर  विशेष  बल  दिया

 और  प्रारंभिक  शिक्षा  तथा  प्रौढ़  शिक्षा  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  का  योजनागत  परिव्यय  और
 1992-93  के  वार्षिक  योजनागत  परिव्यय  की  सूचना  संलग्न  विवरण  1  और  1  में  दी  गई  प्रारंभिक  शिक्षा
 तथा  प्रौढ़  शिक्षा  के  1992-93  का  राज्यवार  परिव्यय  संलग्न  विवरण  1  में  दिया  गया  परियोजना  के
 प्रस्तावों  तथा  उनके  कार्यनिष्पादन  पर  निर्भर  करने  वाले  भौतिक  लक्ष्य  वर्ष  दर  वर्ष  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से
 निर्धारित  किए  जाते

 आठवीं  योजना  (1992--97)  के  लिए  शा  (6-14  आयु  वर्ग  नामांकन  के  अनन्तिम

 लक्ष्य  तथा  प्रौढ़  शिक्षा  (15-35  आयु  वर्ग  में  लोगों  को  शामिल  करने  की  अनन्तिम  लक्ष्यों  की  सूची  संलग्र
 विवरण  IV  में  दी  गई
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 ह  न

 प्रारंभिक  शिक्षा  के  अंतर्गत  केड्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  1992-93  का  वार्षिक  परिव्यय  तथा
 आठवीं  योजना  परिव्यय  को  दशने  जाला  विवरण

 ननम«-मम-म-मममम-मममम«म»«
 रुपए

 क्रम  संਂ  योजना  का  नाम  1992-93  के  लिए  आठवीं  योजना
 वार्षिक  परिष्यय  परिष्यय

 1.  आपरेशन  बलैक  बोर्ड  99.14  911.00
 2.  अनौपचारिक  शिक्षा  68.10  705.00
 3.  शिक्षक  शिक्षा  कार्यक्रम  को  सुदृढ़  बनाना  64.50  547.00
 4.  बाल  भवन  1.00  5.00
 5,  राष्ट्रीय  शिक्षक  शिक्षा  आयोग  0.50  4.00
 6.  सर्वसुलभ  प्रारंभिक  शिक्षा  का  अनुश्रवण  0.86  10.00
 7.  सूक्ष्म  आयोजना  का  संचालन  3.00  40.00
 8.  शिशु  उपलब्धियों  में  सुधार  2.00  25.00
 9  बाहरी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं  18.90  633.00

 विवरण-]ा

 प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के  लिए  1992-93  का  परिव्यय  तथा  आठवीं  योजना  परिव्यय  को  दर्शाने
 वाला  विवरण

 रु०

 क्रम  संਂ  योजनाएं  1992-93  के  लिए  आठवीं  योजना
 वार्षिक  परिष्यय  के  लिए  परिव्यय

 1  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  प्राधिकरण  0.25  2.50

 2.  निरक्षरता  दूर  करने  के  लिए  विशेष  परियोजनाएं  58.65  1000.00

 3,  उत्त  साक्षता  तथा  सतत  शिक्षा  10.00  132.00
 4  कार्यात्मक  साक्षरता  के  लिए  जन  कार्यक्रम  3.75  25.00
 5  नेहरू  युवा  केन्द्र  1.50  15,00
 6  प्रौद्योगिकी  प्रदर्शन  0.50  8.00
 7  आमीण  कार्यात्मक  साक्षरता  कार्यक्रम  15.00  25.00

 8  श्रमिक  विद्यापीठ  1.30  17.00

 9  स्वैच्छिक  एजेंसियां  तथा  मम०  18.00  115.00
 10.  राज्य  प्रशासन  ढांचे  को  मजबूत  बनाना  7.00  28.00

 11.  प्रौढ़  शिक्षा  निदेशालय  2.50  14.50

 12.  राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  संस्थान  1.50  17.50

 13.  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम  0.05  0.50



 लिखित  उत्तर  21  1992

 विवरण-गा

 प्रारम्भिक  तथा  प्रौढ़  शिक्षा  क ेलिए  1992-93  के  लिए  निर्धारित  परिव्यय  को  दर्शनि  वाला  विवरण

 २

 क्रमਂ  सं*  राज्य /  संघ  शासित  प्रदेश  प्रारम्भिक  शिक्षा  प्रौढ़  शिक्षा

 1...  आम्र  प्रदेश  2377.00  665.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  22800.00  72.00

 3.  असम  7689.00  811.40

 4...  बिहार  9040.00  1017.00

 5s.  गोवा  540.00  45.00

 6...  गुजरात  1537.96  354.54

 7...  हरियाणा  3440.00  159.00

 8...  हिमाचल  प्रदेश  1826.00  100.00

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  3000.00  169.00

 10.  कर्नाटक  7194.00  350.00

 11...  केरल  436.00  20.00

 12.  मध्य  प्रदेश  11708.00  780.00

 13.  3946.00  297.00

 -

 न

 9

 ए

 4

 LLL

 4540.00

 4540.00  500.00
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 ड़  रु०

 केन्द्र  शासित  प्रदेश
 *  26.  अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  438.00  4.60

 27.  चंडीगढ़  132.20  9.94

 28.  दादर  एवं  नागर  हवेली  90.00  0.60

 29...  दमन  एवं  दीव  86.87  2.25

 30.  दिल्ली  5262.70  122.40

 31.  लक्षद्वीप  34.21  2.76

 32.  पांडिचेरी  .  215.00  10.00

 कुल  शासित  6258.98  152.55

 कुल  एवं  केन्द्र  शासित  97872.06  8066.09

 विवरण-॥४

 ..  प्रारम्भिक  तथा  प्रोढ़  शिक्षा  के  लिए  आठवीं  योजना  अनन्तिम  भौतिक  लक्ष्य  (1992-93)
 5

 क्रਂ  सं*  राज्य /  संघ  शासित  प्रदेश  कक्षा  प्रौढ़  शिक्षा  में
 प्रारम्भिक  शिक्षा  में  शामिल  किए  गए

 (6-14  आयु  15-35  वर्ष

 त  2  3  4

 *
 1.  आम्र  प्रदेश  3988  7778
 2.  अरूणाचल  प्रदेश  63  175

 .  3.  असम  1300  4500

 4...  बिहार  10500  9400

 5.  गोवा  15  100

 6...  गुजरात  1208  4300

 7.  हरियाणा  575  5711
 ह

 8...  हिमाचल  प्रदेश  191  800

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  377  600
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 2  3  4

 10,  कर्नाटक  631  6000

 11.  केरल  332  980

 12...  मध्य  प्रदेश  5856  5500

 13,  महाराष्ट्र  2150  9200

 14...  मणिपुर  97.20  23

 15.  मेघालय  81  262

 16.  मिजोरम  54  32

 17...  नामालैंड  66  23

 18.  उड़ीसा  1016  130

 19.  पंजाब  317  5000

 20...  णजस्थान  4212  11000

 21.  सिक्किम  27  4

 22.  तमिलनाडु  1567  7800

 23.  त्रिपुरा  114  400

 24.  उत्तर  प्रदेश  4410  16700

 25.  पश्चिम  बंगाल  4426  8559

 कुल  43573.20  104977

 संघ  शासित  प्रदेश

 26.  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  15.00  10

 27...  चंडीगढ़  18.20  26

 28...  दादरा  एवं  नागर  हवेली  0.24  15

 29...  दमन  एवं  दीव  2.00  20

 30.  दिल्ली  181.00  750

 31.  लक्षद्वीप  0.30  12

 32...  पांडिचेरी  10.00  ३0

 कुल  शासित  226.74  863

 कुल  एवं  संघ  शासित  43799.94  105840
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 हा
 राष्ट्रीय  ऋण-छात्रवृत्ति  सुविधा

 2057.  श्री  रमेश  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  उच्च  शिक्षा  ग्रहण  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  ऋण-छत्रवृत्ति  को  सुविधाएं  देना  बन्द  कर  दी
 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 योजना  अभी  बन्द  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 हि

 सिन्धी  भाषा  का  विकास

 2058.  डा०  केਂ  डीਂ  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सिन्धी  भाषा  के  विकास  के  लिए  किसी  विकास  बोर्ड  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  बोर्ड  के  द्वारा  सिन्ची  भाषा  के  विकास  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  घनराशि  व्यय

 की

 क्‍या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  सिश्धी  भाषा  के  विकास  के  लिए  और  अधिक  धनराशि
 »  आवंटित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 और  प्रश्न  नहीं

 (S)  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  (  1992-97)  के  दौरान  सिंधी  भाषा  की  प्रोन्नति  और  विकास  के  लिए  1.75
 ”

 करोड़  रुपए  का  आवंटन  किया  गया

 गुवाहाटी  में  शटल  ट्रेने

 2059.  श्री  प्रबीन  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पूवोत्तर  सीमांत  रेलवे  में  बारपेटा  रोड  और  चापरमुख  से  गुवाहाटी  तक  यात्रियों  की  भारी  संख्या  को

 देखते  हुए  इन  मार्गों  पर  शटल  ट्रेनें  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  इस  क्षेत्र  के  दैनिक  यात्रियों  के  लाभ  के
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 लिए  1.7.92  से  न्यू  बोंगाईगांव  और  गुवाहाटी  के  बीच  बारपेटा  रोड  को  सेवित  करने  वाली  एक  नई  पैसेंजर  गाड़ी

 चलाई  गई  फिलहाल  परिचालनिक  तंगियों  और  वाणिज्यिक  औचित्य  की  कमी  के  कारण  चापरमुख  और

 गुवाहाटी  के  बीच  शटल  सेवा  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यात्री  यालायात

 2060.  डा०  खसंत  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वित्त  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही  के  दोरान  यात्री  यातायतति ंमें  कोई  कमो

 आई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  किराये  में  वृद्धि  के  अनुरूप  यात्री  सुविधाओं  में  सुधार  करने  का  है

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  सुपरफास्ट  गाड़ियों  से  वातानुक॒लित  कुर्सायान  हटाने  का  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  हेतु  चुनी  गई  गाड़ियों  के  नाम  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उपलब्ध  अनुमानित  आंकड़ों  के  आधार  पर
 पिछले  वर्ष  की  तदनुरूपी  तिमाही  की  तुलना  में  इस  वर्ष  की  पहली  तिमाही  में  यात्री  यातायात  में  गिरावट  आई

 (a)  और  यात्री  सुविधाओं  का  ग्रेडोन्रनन  और  सुधार  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  यह  यातायात  की
 आवश्यकताओं  पर  आधारित  1992-93  के  दौरान  यात्री  सुविधाओं  के  लिए  50  करोड़  रुपये  आवंटित  किये
 गये  हैं  जबकि  1991-92  के  दौरान  3  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गये

 और  रात्रिकालीन  गाड़ियों  से  वातानुकूलित  कुर्सीयानों  को  हटाने  का  विनिश्चय  किया  गया  अतः

 1.7.92  से  जम्मू  तवी-गोरखपुर  और  सुपर-फास्ट  एक्सप्रेस  गाड़ियों  से  बातानुकूलित  कुर्सीयान
 दिये  गये  नई  दिल्‍ली-हवडा  डीलक्स  एक्सप्रेस  और  अमृतसर-बम्बई  पश्चिम  एक्सप्रेस  से  भी  यथासमय

 वातानुकूलित  कुर्सीयान  हटा  देने  का  प्रस्ताव

 कॉकण  रेलवे

 2061.  प्रोਂ  केण्खीਂ  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 नवीनतम  अनुमानों  के  अनुसार  कोंकण  रेलवे  परियोजना  की  कुल  लागत  कितनी

 लाभान्वित  होने  वाले  प्रत्येक  राज्य  की  कया  हिस्सेदारियां  है

 क्‍या  सभी  राज्य  अपनी  हिस्सेदारी  छोड़  रहे  और

 क्‍या  इस  रेलवे  लाइन  के  रूट  से  सम्बन्धित  विवाद  हल  कर  लिए  गए

 कक
 कक

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  1991-92  के  मृल्य  स्तर  पर  1385  करोड़
 ।
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 इक्विटी  पूंजी  400  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  प्रत्येक  राज्य  का  हिस्सा  इस  प्रकार
 2.  महाराष्ट्र  22%  88  करोड़  रु०

 गोवा  6%  24  करोड़  रु०
 -  कर्नाटक  15%  60  करोड़  रु०

 केरल  6%  24  करोड़  रु०

 हि  196  करोड़  रु०

 रेलवे  की  हिस्सेदारी  204  करोड़  रुपये  की

 सभी  चार  राज्यों  ने  मार्च  1992  को  समाप्त  वर्ष  तक  का  अपना-अपना  पूरा  हिस्सा  जमा  कर  दिया

 चालू  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  से  प्राप्त  अंशदान  इस  प्रकार

 रुपयों

 1992-93  तक  हिस्सेदारी  अभी  तक  किया  गया  भुगतान

 महाराष्ट्र  22  18.00

 गोवा  6  0.88
 कर्नाटक  15  2.00

 केरल  6  कुछ  नहीं

 हालांकि  गोवा  की  जनता  के  कुछ  वर्गों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  परन्तु  रेल  मंत्रालय  और  राज्य
 »  सरकारों  के  बीच  कोई  विवाद  नहीं

 पुणे-काजीपेट  रेलवे  लाइन  का  दोहरीकरण

 2062.  श्री  धर्मण्णा  मॉडयया  क्या  रेल  मंत्री  25  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  219
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  मध्य  रेलवे  के  पुणे-काजीपेट  लाइन  विशेषतः  गुलबर्गा  से  घोंड  तक  के  शेष  खण्ड  के  दोहरीकरण
 का  कार्य  वर्ष  1992-93  के  दौरान  शुरू  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  अपेक्षा  और  संसाधनों  की  उपलब्धता  का  आकलन  कर  लिया  गया
 (a)

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  आकलन  कब  तक  कर  लिए  जाने  की  संभावना

 «  .  रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी  नहीं

 संसाधनों  की

 जी

 इकहरी  लाइन  वाले  खंडों  का  दोहरीकरण  लाइन  क्षमता  के  संतृप्त  हो  जाने  पर  किया  जाता  है  जिसमें
 अत्यधिक  माल  यातायात  वाले  खंडों  को  प्राथमिकता  दी  जातीਂ  पुणे-काजीपेट  खंड  के  शेष  खंडों  के

 था  दोहरीकरण  के  बारे  में  परिचालनिक  आवश्यक  ताओं  तथा  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  विचार  किया
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 प्रश्न  नहीं

 यात्रियों  के  आवागमन  से  राजस्व

 2063.  श्री  अनन्तराव  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यात्रियों  के आवागमन  से  रेलवे  को  कितने  राजस्व  की  प्राप्ति  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यात्री  सुविधाओं  के  लिए  कितना  धन  आवंटित  किया

 रेल  मंत्रालय  में  राय  मंत्री  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलों  को  यात्रियों  से
 हु

 हुई  आमदनी  की  राशि  नीचे  दी  गई

 —_——______—

 वर्ष  राशि  लाख  रुपयों  में

 1988-89  2455,50

 1989-90  2668,92

 1990-91  3147,50

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  यात्री  सुविधाओं  के  लिए  आवंटित  की  गई  राशि  नीचे  दी  गई

 वर्ष  राशि  लाख  रुपयों  में

 18,67

 1989-90  244

 1990-91  29,07

 भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अंतर्गत  आने  वाली  भूमि  पर  अतिक्रमण

 2064.  श्री  यशर्वंत  राव  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  के  अंतर्गत  आने  वाली  भूमि  का  कई  स्थानों  पर  अवैध
 अतिक्रमण  किया  गया  है  और  उस  पर  नये  भवनों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पर  अतिक्रमण  किया  गया

 और

 भूमि  के  इस  प्रकार  के  अवैध  अतिक्रमण  को  रोकने  और  उस  पर  निर्माण  न  होने  देने  के  लिए  सरकार
 ह

 का  विचार  क्या  कदम  उठाने  का

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 विवरण  एकत्र  किया  जा  रहा  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 अनधिकृत  अतिक्रमण  को  रोकने  और  हटाने  के  लिए  कानून  के  अनुसार  कार्रवाई  की  गई
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 खाड़ी-देशों  के  अनिवासी  भारतीयों  से  धनराशि

 2065.  श्री  प्रकाश  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  विचार  प्राथमिक  रेल  परिवहन  सुविधाओं  के  विशेषतः  देश  की  कॉकण  रेल
 परियोजना  हेतु  खाड़ी  देशों  के  अनिवासी  भारतीयों  से  पूंजी  निवेश  प्राप्त  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरों  क्या  है और  इस  संबंध  में  अब  तक  प्राप्त  हुई  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भारतीय  रेल  वित्त  निगम  द्वारा  कॉकल
 रेलवे  परियोजना  के  लिए  जारी  किए  जा  रहे  बंध  पत्रों  के  लिए  खाडी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  अप्रधासी  भारतीयों  का
 सहयोग  प्राप्त  करने  की  संभावना  का  पता  लगाया  गया  प्रतिक्रिया  उत्साहवर्धक  रही

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  नेताजी  स्टेडियम  का  विस्तार

 2066.  श्री  एनਂ  जे०  राठवाः  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  साइकिलिंग  और  जल  क्रीड़ा  शुरू  करने  तथा  वहां  स्थित
 नेताजी  स्टेडियम  का  विस्तार  करने  का  सरकार  का  विचार  है

 यदि  तो  स्टेडियम  के  विस्तार  और  वेलोड्रोम  तथा  स्विमिंग  पूल  की  स्थापना  संबंधी  प्रस्ताव  को  कब
 तक  अंतिम  रूप  दिये  जाने  की  संभावना  और

 इन  पर  अनुमानतः  कितना  खर्च  होने  की  सम्भावना

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में

 साईक्लिंग  और  जल  क्रीड़ा  पहले  हो  शुरू  की  गई  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  सिप्पी  पोर्ट  ब्लेयर  में
 जल  क्रीड़ा  केन्द्र  भी  स्थापित  किया  युवा  कार्यक्रम  और  खेल  विभाग  किसी  भी  प्रकार  की  खेल  की  बुनियादी

 सुविधाएं  सृजित  या  स्थापित  नहीं  करता  अपितु  इस  प्रयोजनार्थ  केन्द्र  सहायक्ञा  देता

 और  अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  खेलों  की  बुनियादी  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए
 निर्धारित  तरीके  से  अपना  आवेदन-पत्र  भेजकर  केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  कर  सकता  यह  लागत

 सामान्यतः
 प्रत्येक  मामले  में  अंडमान  और  निकोबार  प्रशासन  द्वारा  वांछित  सुबधिओं  के  क्षेत्र  पर  निर्भर  भारतीय  खेल
 प्राधिकरण  वेलोड्रोम  की  स्थापना  करने  की  संभावनाओं  पर  भी  विचार  कर  रहा  यदि  पर्याप्त  धमराशि  उपलब्ध

 हो  है

 फतेहनगर  में  उपरिपुल

 2068.  श्री  द्तात्रेय  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हैदराबाद  में  फतेहनगर  के  रेल  फाटक  पर  बहुत  अधिक  यातायात  रहता
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 क्‍या  इस  फाटक  पर  उपरिपुल  के  निर्माण  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कब  से  शुरू  और

 इस  वर्ष  के  दौरान  इस  कार्य  हेतु  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हैदराबाद  में  फतेहनगर  में  ऊपरी  सड़क

 पुल  का  निर्माण  रेलवे  निर्माण  कार्यक्रम  का  एक  अनुमोदित  कार्य

 आंध्र  प्रदेश  की  राज्य  सरकार  द्वारा  अपेक्षित  औपचारिकताएं  पूरी  करते  ही  कार्य  शुरू  कर  दिया

 1992-93  के  बजट  में  इस  कार्य  के  लिए  10  लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई

 व्यावसायिक  पादयक्रम

 2069.  श्री  नीतीश  कुमारः
 श्री  जगमीत  सिंह

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अनेक  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  ने  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  अनुदानों  में  वृद्धि  पर
 लगाये  गये  प्रतिबंध  के  कारण  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  की  संख्या  में  कमी  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  इन  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  देने  का  है  कि

 अनुदानों  की  कमी  के  कारण  इन  पाठ्यक्रमों  पर  दुष्प्रभाव  न  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 से  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  को  पूरी  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करती  संसाधनों  की  उपलब्धता  संबंधी  मौजूदा  कठिनाइयों  को
 ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय  सरकार  ने  1992-93  के  दौरान  पिछले  वर्ष  के  स्तर  पर  सभी  मंत्रालयों  तथा
 स्वायत्त  निकायों  के  योजनेतर  व्यय  का  स्तर  बनाए  रखने  का  निर्णय  लिया  वि०"आ०आ»  ने  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  को  सूचित

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  ने  विगअ०आ०  तथा  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  कुलपतियों  के
 उनके  द्वारा  जिन  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  किया  जा  रहा  है  उन्हें  कम  करने  के  उपायों  पर  विचार  करने  के
 लिए  विचारविमर्श  इन  विचार-विमशों  के  आधार  पर  आयोग  ने  1992-93  के  दौरान  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालयों  के  अनुरक्षण  अनुदान  रोकने  संबंधी  अपने  पिछले  आदेश  वापस  ले  लिए

 इन  परिस्थितियों  निधियों  की  कमी  के  कारण  व्यावसायिक  पाठ्यक्रमों  की  संख्या  कम  करने  संबंधी  केन्द्रीय
 विश्वविद्यालयों  का  प्रश्न  नहीं  उठना
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 साहित्य  अकादमी  पुरस्कार

 2070.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 साहित्य  कला  अकादमी  के  पुरस्कार  प्राप्तकर्ताओं  का  चयन  करने  संबंधी  मार्गनिर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  पुरस्कार  प्राप्तकर्ताओं  की  सूची  तैयार  करने  हेतु  किसी  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  इसके  सदस्यों  के  नाम  क्‍या  ओर

 वर्ष  1991  के  लिए  साहित्य  अकादमी  पुरस्कार  प्राप्तकर्ताओं  का  ब्योरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  विभाग  एवं  संस्कृति  विभाग  उप  मंत्री
 साहित्य  अकादमी  पुरस्कारों  को  अभिशासित  करने  वाले  नियम  पद्धतियां  संलम्म  विवरण  1

 में  दिए  गए

 पुस्तकों  का  चयन  करने  की  पद्धति  के  अंतर्गत  साहित्य  अकादमी  अपने  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  22
 भारतीय  भाषाओं  में  से  प्रत्येक  अकादमी  पुरस्कारों  को  अंतिम  रूप  देने  के  अपनी  अनुमोदित  सूचियों  में

 से  प्रतिवर्ष  विभिन्न  पैनलों  का  गठन  किया  जाता

 25  प्रारंभिक  निर्णायकों  के  नामों  को  गोपनीय  रखा  जाता  प्रत्येक  मामले  अंतिम  निर्णय
 देने  वाले  तीन  निर्णायकों  के  नामों  को  पुरस्कारों  की  घोषणा  के  साथ  ही  घोषित  किया  जाता

 वर्ष  1991  के  साहित्य  अकादमी  पुरस्कारों  के  प्राप्तकर्ताओं  की  सूची  संलग्न  में  दी  गई

 साहित्य  अकादमी  पुरस्कारों  को  अभिशासित  करने  वाले  नियम  और  पद्धति

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  सार्वजनिक  चर्चाओं  और  टिप्पणियों  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  आमतौर  पर  लोग
 और  बड़ी  संख्या  में  लेखक  एवं  बुद्धिजीबी  उन  नियमों  तथा  पद्धति  से  पूर्ण  रूप  से  जानकार  नहीं  जिसके
 अन्तर्गत  साहित्य  अकादमी  पुरस्कार  घोषित  किये  जाते  इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  इन  संदेहों  और
 ग़लतफहमियों  को  दूर  करने  के  लिए  इनको  सर्वसाधारण  के  लिए  प्रकाशित  किया

 साहित्य  अकादमी  पुरस्कारों  को  अभिशासित  करने  वाले  नियम  ये

 1.  पुरस्कार  के  वर्ष  से  तीन  वर्ष  पहले  पहली  बार  प्रकाशित  पुस्तकों  के  लिए  पुरस्कार  दिये

 2.  कोई  भी  पुस्तक  पुरस्कार  के  लिए  पात्र  हो  सकती  है  यदि  वह  सृजनात्मक  या  आलोचनात्मक  क्षेत्र  में
 उच्चकोटि  की  समझी  गयी  हो  और  उसकी  भाषा  और  जिससे  यह  सम्बन्धित  में  उत्कृष्ट
 योगदान  के  रूप  में  संस्तुति  की  गंई  पुरस्कार  के  लिए  पुस्तकों  का  मूल्यांकन  करते  समय  कृति  की

 साहित्यिक  योग्यता  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 3.  जहां  दो  या  अधिक  पुस्तकें  बराबर  या  लगभग  बराबर  साहित्यिक  योग्यता  की  पायी  जाती  वहां  लेखकों

 के  कुल  साहित्यिक  योगदान  तथा  प्रतिष्ठा  को  भी  ध्यान  में  रखा

 4.  संक्षिप्त  और  सम्पादित  या  सटीक  कृतियां  पुरस्कार  की  पात्र  नहीं
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 नि  मककीक  कल

 5.  पुस्तक  के  रूप  में  पहले  से  प्रकाशित  लेखों  के  नए  संग्रह  या  पहले  से  प्रकाशित  पुस्तकों  के  संशोधित

 6.

 संस्करण  पुरस्कार  के  पात्र  नहीं  यदि  किसी  संग्रह  में  शामिल  कम-से-कम  60%  भाग  पहली
 बार  प्रकाशित  किया  गया  हो  तो  इस  पर  पुरस्कार  के  लिए  विचार  किया  जा  सकता  है  बर्शेत  कि  प्रारम्भिक
 और  अन्तिम  पेनलों  में  सलाहकारों  की  राय  केवल  संग्रह  में  शामिल  नए  भाग  से  सम्बन्धित

 जो  पुस्तक  एक  भाग  में  प्रकाशित  की  गयी  हो  और  अभी  अधूरी  पुरस्कार  की  पात्र  नहीं
 उक्त  भाग  में  प्रकाशित  पुस्तक  यदि  अपने  आप  में  पूरी  तो  वह  पात्र

 7.  विश्वविद्यालय  उपाधि  या  परीक्षा  के  लिए  तैयार  किये  गये  शोध  प्रबंध  और  अनुसंधान  कार्य  पुरस्कार  के
 पात्र  नहीं

 8.  मृत्यु  उपरान्त  प्रकाशन  केवल  तभी  पात्र  होगा  यदि  वह  लेखक  की  मृत्यु  के  तीन  वर्ष  के  भीतर  प्रकाशित
 किया  गया

 साहित्य  अकादेमी  के  कार्यकारी  बोर्ड  के  सदस्यों  और  फेलो  द्वारा  लिखी  गई  पुस्तकें  पुस्कार  की  पात्र  नहीं

 होंगी  |

 10.  कोई  भी  जिसने  एक  बार  पुरस्कार  प्राप्त  कर  लिया  दुबारा  पुरस्कार  के  लिए  पात्र  नहीं  हो

 11.  कोई  भी  पुस्तक  पुरस्कार  के  लिए  अयोग्य  ठहरायी  जा  सकती  यदि  कार्यकारी  बोर्ड  के  सदस्य  इस
 बात  से  संतुष्ट  हो  जाएं  कि  इसके  लिए  प्रचार  किया  गया

 साहित्य  अकादेमी  पुरस्कार  के  लिए  पुस्तकें  चुनने  की  पद्धति  नीचे  दी  गई

 1.

 Ww
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 साहित्य  अकादेमी  अपने  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  निम्नलिखित  भाषाओं  में  प्रकाशित  पुस्तकों  को  वार्षिक  पुरस्कार
 देती

 (1)  (II)  (1)  (1५)  (५)  (VI)  भारतीय

 (1X)  (xX)  (XI)

 (XII)  (XII)  (XIV)  (5७)  (५७7)
 (XIX)  (XX)  (XX)  तेलुगु  और  (5५८)

 केवल  भारतीय  नागरिक  हो  इस  पुरस्कार  के  योग्य

 .  साहित्य  अकादेमी  पुरस्कार  के  लिए  पुस्तकें  प्रस्तुत  करने  हेतु  प्रकाशकों  या  लेखकों  को  आमंत्रित  नहीं
 करती

 .  साहित्य  अकादेमी  एक  विशेषज्ञ  और  विभिन्न  मान्यता  प्राप्त  साहित्यिक  संस्थाओं  से  उपर्युक्त  भाषाओं  की
 प्रत्येक  पात्र  और  उपयुक्त  पुस्तकों  की  एक  आधार  सूची  तैयार  करवाती

 .  इस  प्रकार  यथा  अनुशंसित  पुस्तकों  की  एक  सूची  तैयार  की  जाती  है  जो  25  प्रारंभिक  निर्णायकों  के  पेनल

 को  भेजी  जाती  जिनसे  अधिक-से-अधिक  प्रत्येक  में  से  पांच  या  तो  उनको  भेजी  गई  सूची  में

 से  अथवा  उनकी  अपनी  पसन्द  की  की  संस्तुति  करने  का  अनुरोध  किया  जाता  इन  25

 निर्णायकों  में  से  9  निर्णायक  प्रत्येक  भाषा  सलाहकार  मंडल  के  सदस्य  होते  जिनमें  इसका  संयोजक

 शामिल  नहीं  होता
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 कर ५

 कक

 -  इस  प्रकार  से
 प्राप्त  संस्तुतियों  को  एक  सूची  के  रूप  में  संकलित  किया  जाता  जिसे  इस  अनुरोध

 के  साथ  प्रारम्भिक  निर्णायकों  को  भेजा  जाता  है  कि  उनमें  से  प्रत्येक  अब  इसमें  से  केवल  एक  पुस्तक
 की  संस्तुति

 .  प्रारम्भिक  निर्णायकों  द्वारा  इस  प्रकार  से  अनुशंसित  पुस्तकें  प्रत्येक  भाषा  सलाहकार  मंडल  के  संयोजक
 सहित  तीन  अन्तिम  निर्णायकों  को  भेजी  जाती  जिनसे  पुस्तकों  का  यापक  रूप  से  मूल्याकंन  करने
 और  विस्तृत  टिप्पणियां  देने  और  उनके  क्रमानुसार  1,2,3  आदि  स्थान  निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया
 जाता  जिस  पुस्तक  का  सबसे  कम  योग  होता  उसे  पुरस्कार  के  लिए  उफ्थुक्‍्त  माना  जाता

 अन्तिम  तीन  निर्णायकों  के  मूल्यांकनों  को  साहित्य  अकादेमी  के  कार्यकारी  मच्छल  के  समक्ष  प्रस्तुत
 किया  जाता  है  जो  अन्तिम  निर्णायकों  की  संस्तुतियों  के  आधार  पर  पुरस्कार  की  घोषणा  करता

 यदि  अन्तिम  पेनल  निर्णायकों  के  मूल्यांकनों  के  आधार  पर  कार्यकारी  मंडल  यह  समझता
 है  कि  कोई  भी  पुस्तक  वांछित  स्तर  तक  की  नहीं  तो  उस  भाषा  में  पुरस्कार  की  घोषणा  नहीं  की
 जाती  ।

 .  पुरस्कार  वर्ष  1981  अन्तिम  निर्णायकों  के  नामों  की  घोषणा  पुरस्कारों  की  भोषषणा  के  साथ-साथ  कर
 दी  जाती  जो  भाषा  विशेषज्ञ  आधार  सूची  तैयार  करते  उनके  नाम  और  25  प्रारण्मिक  निर्णायकों
 के  नाम  गोपनीय  रखे  जाते  कोई  भी  निर्णायक  यह  नहीं  जानता  है  कि  अन्य  निर्णायक  कौन-कौन

 साहित्य  अकादेमी  सभी  विशेषज्ञों  से  अपने  परिचय  और  संस्तुति  को  गोपनीय  रखने  का  अनुरोध
 करती  लेकिन  मानव  प्रवृत्ति  के कारण  कुछ  विशेषज्ञ  अपनी  संस्तुतियां  अपने  मित्रों  अहददे  पर  प्रकट  कर  ही
 देते  साहित्य  अकादेमी  को  निर्णायकों  को  किसी  के  द्वारा  प्रभावित  करने  के  प्रयास  करने  से

 सम्बन्धित  कोई  शिकायत  शायद  ही  कभी  मिली  वास्तविक  और  जिम्मेदार  व्यक्तियों  और  निकायों  के

 अभ्यावेदनों  की  शीघ्र  जांच  की  जाती

 पुरस्कारों  के  लिए  पुस्तकों  के  चयन  की  विस्तृत  पद्धति  से  यह  स्पष्ट  है  कि  यह  एक  लोकतांत्रिक  और
 व्यापक  प्रक्रिया  जिसमें  काफी  संख्या  में  लेखक  शामिल  होते  हम  नहीं  समझते  कि  कोई  भी

 जिनके  प्रति  हमें  पूर्ण  सम्मान  और  स््रेह  चाहने  पर  भी  इस  पद्धति  को  इसके  विभिन्न  स्तरों  पर  प्रभावित  कर
 सका  हो

 बिवरण--वा

 साहित्य  अकादेमी  पुरस्कार  19917"-,

 शर्षक
 औ

 होखक

 बांगला  सादा  खाम  मति

 डोगरी  अपनी  डफली  अपना  राग  मोहन
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 2071.  श्री  अंकुशराब  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की

 शीर्षक  और  विधा

 दर्क्‌रनामा  इतिवृत्त
 टोलाों  अवाज  घोंघाट

 सिरिसंपिगे

 में  बकक्‍त  के

 आछर  स्संगे

 सपनफुलां
 पसिझेत  पाथर

 छत्र॒वुं  चामरवुं

 नुमिति  असुम  थेड  ज़ीललकलि

 टीका  स्वयंवर

 हिपोक्रिट  वायं-गुरांसर  अन्य  कविता

 आहिनक

 झना  दी  रात

 म्हारी  कवितावां

 स्वातंत्रयसम्भवम्‌

 सोच  जूं  सूरतूं

 गोपल्लपुरतु  मक्कलू
 मी  विधेयुडु

 आइडेन्टिटी  कार्ड

 खाम  गांव-जालना  रेलवे  लाइन

 कृपा  करेंगे  किः

 लेखक

 आई०  एलन  सीली

 लाभशंकर  ठाकर

 गिरिजाकुमार  माथुर

 गुलाम  नबी  टाक  नाज़िर

 भीना  काकोडकार

 रामदेव  झा

 एम०  पी०  शड्कुण्णिनायर

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कुछ  साल  पहले  विदर्भ  और  मराठवाड़ा  को  जोड़ने  वाले  प्रस्तावित  खाम

 गांव-जालना  रेलवे  लाइन  के  लिए  सिफारिश  की

 क्या  इस  संबंध  में  सर्वेक्षण  पर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योश  ओर  निष्कर्ष  क्‍या

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिए  1990  में  पुनः  लिखा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  रेलवे  लाइन  को  शुरू  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 .  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  जी

 1990  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  155  कि०  मीः  लंबी  नई  बड़ी  लाइन  पर  133  करोड़  रुपये  की
 लागत  आने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  तथा  इससे  प्राप्त  होने  वाले  प्रतिफल  की  दर  1%  से  कम  की  यह
 परियोजना  वित्तीय  दृष्टि  से  लाभप्रद  नहीं

 जी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 संसाधनों  की  तंगी  और  परियोजना  का  अलाभप्रद

 सामान  की  चोरी

 2072.  श्री  छेदी
 श्री  काशीराम

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेलवे  यार्डों  में सामान  को  चढ़ाने-उतारने  के  दौरान  इसकी  चोरी  की

 घटनाओं  में  वृद्धि  हुई  है

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  जोन-बार  कितने  मूल्य  के  सामान  की  चोरी  हुई

 इस  संबंध  में  कितने  कर्मचारी  उत्तरदायी  पाए  गए  और

 इन  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  माल  का  लदान  और  उतराई  रलव  यार्डों  में  नहीं
 की  जाती

 से  प्रश्न  नहीं

 पर्यावरण  1986  के  अंतर्गत  अधिसूचना

 2073.  श्री  विजय  कृष्ण  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  29  1992  को  प्रकाशित  पर्यावरण  1986  के  अन्तर्गत

 अधिसूचना  प्रारूप  को  राजपत्र  में  प्रकाशित  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उद्योगों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनाये  जाने  वाले  पर्यावरण  मानदण्डों  को  राजपत्र  में

 अधिसूचित  करने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  अधिसूचना  का  विरोध  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और
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 जज

 यदि  तो  इसके  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड
 द्वारा  आयोजित  एक  सर्वेक्षण  के  दिल्ली  के  कुछ  क्षेत्रों  में  शोर  प्रदूषण  निर्धारित  मानकों  से  अधिक  पाया

 दिल्ली  में  शोर  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 1.  विभिन्न  श्रेणी  के  क्षेत्रों  के लिए  शोर  के  संबंध  में  परिवेशी-वायु  गुणवत्ता  मानक  अधिसूचित  किए  गए
 घरेलू  निर्माण  उपस्करों  के  विनिर्माण  स्तर  पर  अपनाए  जाने  के  लिए  भी  शोर  की

 सीमाएं  निर्धारित  की  गई  वाहनों  के  लिए  शोर  की  सीमाओं  को  1992  तक  पूरा  किया  जाना

 है  जबकि  उपकरणों  और  उपस्करों  के  मामले  में  इनको  1993  तक  पूरा  किया  जाना

 2.  उद्योगों  और  वाहनों  से  इतर  स्रोतों  से  होने  वाले  शोर  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  प्रदूषण
 नियत्रण  बोर्ड  द्वारा  व्यवहार  संहिताएं  इजाद  की  गई  हैं  ओर  विभिन्न  राज्य  संरकारों  से  उनको  कार्यान्वित
 करने  का  अनुरोध  किया  गया

 3.  दिल्ली  में  शैक्षिक  संस्थाओं  के  आस  पास  के  19  क्षेत्रों  को  हस्पतालों  के आस-पास  के  28  क्षेत्रों  को
 और  23  आवासी  /  कार्यालय  क्षेत्रों  को  क्षेत्रਂ  घोषित  किया  गया  दिल्ली  यातायात  पुलिस  द्वारा
 इन  क्षेत्रों  में  हेंग्न  बजाने  पर  लगाए  गए  प्रतिबन्धों  को  लागू  किया  जा  रहा  इन  प्रतिबन्धों  का  उल्लघंन
 करने  वालों  के  खिलाफ  मुकदमे  चलाए  गए

 नेहरू  युवक  केन्द्र

 2076.  श्री  शरत  चन्द्र  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  समेकित  पारस्परिक  ग्रामीण  विकास  योजना  में  नेहरू  युक्‍क  केन्द्रों  को  शामिल  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्यक्रम  और  खेल  कूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल
 विकास  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ममता  और  नेहरू  युवा  केन्द्रों  को  पहले  ही

 एकीकृत  पारस्परिक  ग्राम-विकास  योजनाओं  में  शामिल  कर  लिया  गया  नेहरू  युवा  केन्द्रों  के

 उद्देश्यों  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर»  डी०  स्वरोजगार  हेतु  ग्रामीण  युवाओं  को

 प्रशिक्षण  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  कल्याण  प्रौढ़-शिक्षा  जैसे  सरकार  द्वारा  संचालित

 कार्यक्रमों  के  विभिन्न  विभागों /  एजेन्सियों  के  साथ  युवाओं  को  जोड़ने  वाली  समन्वयक  एजेंन्सी  के  रूप  में  कार्य

 करना  शामिल

 इन  उददेश्यों  की  पूर्ति  हेतु  गत  वर्ष  किये  गये  उपायों  में  उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  के  विभिन्न  जिलों  में

 प्रौढ़-शिक्षा  कार्यक्रम  आयोजित  करना  शामिल  है  जहां  8000  प्रौढ़  शिक्षा  केन्द्रों  के  माध्यम  से  लगभग  2,40,00

 अनपढ़  व्यक्तियों  को  साक्षरता  कार्यक्रम  प्रदान  किये  गये  इसके  अतिरिक्त  540  युवा  क्लबों  द्वारा
 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  8  जिलों  को  प्रौढ़  शिक्षा  हेतु  अपनाया  गया  नेहरू  युवा  केन्द्रों  ने

 टी०

 वी०  /  रेडियो  टयूबवेल  हस्तकला  जैसे  क्षेत्रों  में व्यावसायिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भी

 आयोजित  किये  थे  जिनके  द्वारा  गत  वर्ष  लगभग  35,000  ग्रामीण  युवाओं  को  प्रशिक्षण  दिया  गया

 सरकार  का  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  10-10  गांवों  के  प्रत्येक  समूह  के  लिए  एक  केन्द्र  के  हिसाब  से
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 18,000  युवा  विकास  केन्द्र  प्रारम्भ  करने  का  भी  प्रस्ताव  इन  केद्रों  में  तथा  युवा
 कार्यक्रमों  की  सुविधाएं  होगीं  तथा  ये  नेहरू  युवा  केन्द्रों  की सहायता  के  जरिए  कार्य  ये  केन्द्र  संघटक  ग्रामों
 की  विकास  योजनाओं  में  उत्प्रेक  की  भूमिका

 अन्तर्राष्ट्रीय  हिन्दी  विश्वविद्यालय

 2077.  प्रो०  सावित्री  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हिन्दी  विश्वविद्यालय  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एबं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 :  सरकार  ने  मामले  में  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 प्रश्न  नहों

 मुंह  और  गले  के  कैंसर  के  रोगी

 2078.  श्री  अशोक  आनंदराब  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग

 क्या  देश  में  मुंह  और  गले  के  कैंसर  वाले  रोगियों  की  संख्या  तेजी  से  बढ़  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 31  1992  तक  राज्यवार  मृंह  ओर  गल  के  कैंसर  वाले  कितने  रोगियों  का  पता  लगाया  गया  और
 कितने  रोगियों  का  उपचार  हो  रहा  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के  तारादेवी
 और  भारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  राष्ट्रीय  कैंसर  रजिस्ट्री  कार्यक्रम  के  तहत  प्राप्त  आंकड़े
 पिछले  वर्षों  के  दौरान  मुखोय  कैंसर  की  घटना  में  किसी  वृद्धि  की  सूचना  नहीं

 मुंह  और  गले  के  कैंसर  रोगियों  के  राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं

 .  (a)  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कैंसर  की  रोकथाम  और  शुरू  में  ही  पता  लगाने  पर  ज्यादा  बल
 दिया  जा  रहा  मुखीय  केंसर  के  संभावित  कारणों  और  तंबाक्‌  से  होने  वाले  क्षय  रोग  के  बुरे  अभावों  के  बारे  में
 जनता  में  जागरुकता  पैदा  करने  के  बारे  में  उन्हें  शिक्षित  करने  के  विभिन्न  स्वास्थ्य  शिक्षा  उपाय  किए  जा  रहे
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 पुएनाम  पोधे  के  संबंध  में  अनुसंधान

 2079.  श्री  महेश

 श्रीमती  महेन्द्र

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  मिजोरम  में  पाये  जाने  वाले  पुएनाम  पौधे  के  संबंध  में  जिसकी  हृदय  संबंधी  रोगों  तथा
 रक्तचाप  रोकने  में  औषधीय  उपयोगिता  अत्यधिक  व्यापक  अनुसंधान  कराया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष

 क्‍या  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  में  भी  उसके  प्रचार  और  खेती  के  लिए  घन  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  और  केन्द्रीय  औषध

 अनुसंधान  द्वारा  अब  तक  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  यह  पौधा  रक्तचाप  और

 हृदय  संबंधी  रोगों  को  रोकने  में  प्रभावकारी  नहीं

 नहीं  >

 प्रश्न  नहीं

 मध्य  प्रदेश  में  खसरा  फैलना

 2080.  श्री  गुरुदास  कामतः

 श्री  अन्वारासु
 श्री  परसराम

 श्री  बारे  लाल

 क्या  स्वास्थ्य  और
 '
 परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  तेइस  जिलों  में  खंसग  फैल  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 अब  तक  कितने  बच्चों  की  मोतें  हुई  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं/उठाने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  के  तारादेवी
 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1992-93  में  पश्चिमी  छिंदवाड़ा  और
 रतलाम  जिलों  में  खसरे  के  रोगियों  में  वृद्धि  की  सूचना  दी  है

 खसरा  एक  अत्यधिक  संक्रामक  रोग  है  और  सभी  यदि  उनका  टीकाकरण  नहीं  किया  गया
 अपने  जीवन  में  खसरे  से  पीड़ित  होते  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  जिसका  उद्देश्य  शिशुओं  को  खसरा
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 सहित  छह  वैक्सीन  निवार्य  रोगों  से  बचाना  1985-86  में  चरणवार  तरीके  से  प्रारंभ  किया  गया  मध्य

 प्रदेश  के  45  में  से  25  जिलों  को  वर्ष  1989-90  से  ही  शामिल  किया  इस  प्रकार  5  वर्ष  तक  की  आयु
 के  ऐसे  अनेक  बच्चे  हैं  जिनका  टीकाकरण  नहीं  किया  गया  राज्य  में  वर्ष  1991-92  में  खसरा  वैक्सीन  का

 कवरेज  स्तर  केवल  74.77%  इसके  पिछले  कुछ  वर्षों  में  रोग  की  स्थिति  के  आधार  पर  इस  बर्ष

 खसरे  के  अधिक  प्रकोप  का  पूर्वानुमान

 वर्ष  1992-93  में  अब  तक  राज्य  में  92  बच्चों  की  मृत्यु  की  सूचना  मिली

 भारत  सरकार  ने  1991  में  राज्यों  को  वर्ष  1992  में  खसरे  की  महामारी  के  प्रकोप  की

 संभावना  के  बारे  में  सूचित  करते  हुए  इस  महामारों  से  बचने  और  यदि  इसका  प्रकोप  हो  जाता  है  तो  खसरे  से
 पैदा  हई  जटिलताओं  के  कारण  होने  वाली  मौतों  को  कम  करने  के  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में

 दिशा-निर्देश  दिए  राज्यों  को यह  सलाह  भी  दी  गई  थी  कि  खसरे  से  बचाव  के  लिए  एक  अभियान  के  रूप
 में  टीकाकरण  की  सेवाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  रोटरो  इंटरनेशनल  ओर  इंडियन  मेडिकल  एसोसियेशन  की  सहायता
 से  16  1992  को  विशेष  खसरा  टीकाकरण  दिवस  के  रूप  में  मध्य  प्रदेश  में  खसरा  महामाराी  होने

 की  सूचना  प्राप्त  होने  पर  जिला  मुरैना  में  एक  केन्द्रीय  चिकित्सा  दल  भेजा  गया  था  जिसने  इस  महामारी  को  फैलने
 से  रोकने  हेतु  उपायों  की  सिफारिश  की  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  महामारी  क्षेत्रों  में  6  महीने  से  5  वर्ष  की  आयु
 के  बच्चों  को  विटामिन  घोल  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  खसरे  से  बचाव  के  लिए  टीकाकरण  द्वारा  रोग
 नियंत्रण  उपाय  अपनाये  नये  रोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सक्रिय  निगरानी  की  जा  रही  है  और  प्रभावित

 क्षेत्र  मे ंखसरे  के  पश्चात्‌  की  जटिलताओं  के  कारण  होने  वाली  मौतों  को  कम  करने  के  लिए  उपचार  हेतु  विशेष

 दल  कार्य  कर  रहे  इसके  अलावा  समाज  में  व्याप्त  मिथ्या  धारणाओं  को  दूर  करने  के  लिए  जागरुकता  पैदा
 करने  और  खसरा  टीकाकरण  को  अपनाने  हेतु  स्वास्थ्य  शिक्षा  प्रदान  की  जाती  है

 राज्यों  के  सांस्कृतिक  मंत्रियों  की  बेठक

 2081.  श्री  श्रवण  कुमार
 श्री  जी  एन०  रेड्डी

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सांस्कृतिक  मामलों  में  राज्यों  की  भूमिका  पर  विचार  करने  के  लिए  नई  दिल्ली  में  राज्यों  के

 सांस्कृतिक  मंत्रियों  की  बैठक  बुलाई  गई

 यदि  तो  उसके  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  थे  और  इसमें  क्या  सुझाव  दिये  और

 सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री

 संस्कृति  सचिवों  और  मंत्रियों  की  एक  अन्य  के  राष्ट्रीय  संस्कृति
 नीति  से  संबंधित  विचार-विमर्शों  के  संक्षिप्त  विवरण  पर  विचार  करने  के  लिए  25  और  26  1992  को  नई
 दिल्ली  में  आयोजित  की  गई

 और  एक  विवरण  संलग्न  नीति  तैयार  करते  समय  सरकार  इनको  ध्यान  में
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 च
 क्विश्ण

 बैठक  में  की  गई
 मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार

 ()  1990  में  आयोजित  जिन  10  क्षेत्रीय  सेमिनारों  में  समीक्षकों  तथा  प्रशासकों  ने  ऐसी  नीति  पर
 विचार  करने  के  लिए  भाग  लिया  उनमें  की  गई  सिफारिशों  पर  आधारित  संस्कृति  नीति  के

 दस्तावेज  पर  आम  सहमति  हुई

 (४)  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  सांस्कृतिक  संगठनों  एवं  व्यक्तियों  को  अनुदान  देने  के  लिए  मुख्य  एजेंसी  के

 रूप  में  अखिल  भारतीय  राष्ट्रीय  संस्कृति  परिषद  के  गठन  पर  और  विचार  किया

 (४)  इस  बात  को  लेकर  आम  सहमति  थी  कि  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  स्वैच्छिक  संगठनों  का  प्रोत्साहन  नगरों
 तक  ही  सीमित  नहीं  रहना  बल्कि  यह  पंचायत  प्रणाली  के  माध्यम  से  निचलें  स्तर  तक  भी

 पहंचाया  जाना

 (५)  कई  राज्यों  ने  संस्कृति  के  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  बहाल  किए  जाने  के
 लिए  अपील

 की  ।

 (५)  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  के  अंग  के  रूप  में  पुस्तकालय  अभियान  पर  पर्याप्त  बल  दिया

 इस  बात  पर  भी  जोर  दिया  गया  कि  बच्चे  पर  भार  बढ़ाए  बिना  ही  संस्कृति  के  पहलुओं  को  राष्ट्रीय
 शैक्षिक  अनुसंधान  एवं  प्रशिक्षण  परिषद  द्वारा  तैयार  की  जा  रही  पाठ्य  पुस्तकों  में  जोड़ा

 (५४)  यह  भी  सिफारिश  की  गई  कि  राष्ट्रीय  सांस्कृतिक  सम्पदा  संरक्षण  अनुसंधान  लखनऊ  की

 एक  शाखा  प्रयोगशाला  मणिपुर  में  तथा  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  मानव  संग्राहलय  की  एक  शाखा

 अरुणाचल  प्रदेश  में  स्थापित  की

 (viii)  यह  महसूस  किया  गया  कि  सांस्कृतिक  कार्यकलापों  के  अनेक  पहलू  राज्यों  के  विभिन्न  विभागों  के

 अंतर्गत  आते  जिन्हें  एक  ही  क्षेत्राधिकार  में  लाए  जाने  की  जरूरत  है

 काजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान

 2082.  श्री  प्रबीन  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  काजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान  के  विकास  के  लिए  असम  सरकार  से  कोई  मास्टर  प्लान

 प्राप्त  हुआ
 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  असम  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  से  काजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान

 के  विकास  के  लिए  कोई  मास्टर  प्लान  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  लेकिन  में  गैंडों  का  संरक्षणਂ  नामक  केन्द्रीय

 प्रायोजित  जिसमें  काजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान  को  सहायता  देना  भी  शामिल  के  तहत  वित्तीय  सहायता  के

 लिए  वर्षानुवर्ष  आधार  पर  विकास  परियोजनाएं  प्राप्त  हुई  आठवीं  योजना  के  दौरान  काजीरंगा  राष्ट्रीय  उद्यान  के

 लिए  स्कीम  के  तहत  92.38  लाख  रुपये  की  राशि  दी  गई  जबकि  1990-91  और  1991-92  के  दौरान

 क्रमशः  43.90  और  70.25  लाख  रुपये  दिए  गए  1992-93  से  स्कीम  को  असम  सरकार  को  दे  दिया  गया

 जिसके  लिए  कुल  75  लाख  रुपये  का  आवंटन  किया  गया  है
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 एणाकुलम  में  कम्प्यूटर  द्वारा  आरक्षण

 2083.  प्रोਂ  केਂ  वी०  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 एर्णाकुलम  में  कम्प्यूटर  द्वारा  आरक्षण  शुरू  करने  हेतु  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  और

 एर्णाकुलम  स्टेशन  के  आधुनिकीकरण  हेतु  कौन-कौन  सी  योजनाएं

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  30  19921

 एर्णाकुलम  जंक्शन  के  आधुनिकीरण  का  कार्य  पहले  ही  62.5  लाख  रुपये  की  लागत  से  शुरू  किया
 जा  चुका  इस  योजना  में  प्रसाधन  अग्रिम  आरक्षण  सुविधा  और  सम्मिलन  की  सुविधाओं  सहित

 दूसरे  दर्जे  के  प्रतीक्षालय  की  व्यवस्था  शामिल

 प्राणी  उद्यानों  की  स्थापना

 2084.  श्री  सुधीर  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  प्राणी
 उद्चान  स्थापित  करने  के  संबंध  में  विद्यमान  नीति  क्‍या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  भारत  सरकार  केवल  ऐसे  चिड़ियाघरों
 की  स्थापना  करने  के  पक्ष  में  है  जो  प्राणिजात  की  दुर्लभ  और  संकटापन्न  प्रजातियों  का  स्वस्थाने  संरक्षण  में
 सकारात्मक  योगदान  कर  सकें  और  जो  वन्यजीव  संरक्षण  के  प्रति  दर्शकों  में  समझदारी  और  परानुभूति  को  बढ़ावा
 दे  सकें

 प्राथमिक  शिक्षा  का  प्रसार

 2085.  श्रीमती  सरोज  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सीमित  साधनों  और  धन  की  कमी  को  देखते  हुए  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  शिक्षा  का  प्रसार
 साक्षर  व्यक्तियों  और  स्वयंसेवी  संगठनों  की  सहायता  से  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 मानव  संसाधान  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 और  अनोपचारिक  शिक्षा  की  संशोधित  जिसका  लक्ष्य  तुलनात्मक  रूप  से  वंचित
 भौगोलिक  क्षेत्रों  तथा  समाज  के  सामाजिक-आर्थिक  वर्गों  प्रारम्भिक  शिक्षा  से  संबंधित  आयु  वर्ग  के  बच्चों  की

 शैक्षिक  जरूरतों  को  पूरा  करना  को  राज्य  सरकारों  तथा  स्वैच्छिक  एजेंसियों  के  माध्यम  से  वर्ष  1987-88  से
 कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इस  योजना  के  अन्तर्गत  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  स्थानीय  समुदाय  के

 साक्षर  व्यक्तियों  का चयन  मानदेय  की  छोटी  सी  राशि  पर  अंश-कालिक  अनुदेशकों  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 लिए  किया  आठवीं  योजना  के  दौरान  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  योजना  में  विस्तार  करने  का

 प्रस्ताव  इसके  अलावा  उन  स्थानों  तथा  परिस्थितियों  जहां  परम्परागत  पूर्ण  कालिक  स्कूल  पर्याप्त  मात्रा  में

 नहीं  हैं  अथवा  बन्द  हो  गए  वहां  एक  मूल्य  प्रभावी  तरीके  से  अपर  प्राइमरी  शिक्षा  के

 सर्वसुलभीकरण  /  प्रारम्भिक  शिक्षा  के  सर्वसुलभीकरण  के  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विभाग  द्वारा  स्वैच्छिक

 स्कूलों  की  एक  नई  योजना  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  इस  समय  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तवित  योजना

 पर  चर्चा  की  जा  रही
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 जनसंख्या  नियंत्रण  के  बारे  में  विश्व  बैंक  का  सुझाव

 2086.  श्री  यशबंतराव  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारत  को  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिये  कोई  योजना  तैयार  करने  का  सुझाव
 दिया

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  योजना  को  कार्यान्वित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी  से

 इस  मंत्रालय  को  जनसंख्या  नियंत्रण  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  सुझाई  गई  किसी  ऐसी  योजना  की  जानकारी
 नहीं

 के  उपचार  में  लगे  चिकित्सा  कार्मिकों  को  सहायता

 2087.  श्री  प्रकाश  बी०  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 अस्पतालों  और  औषधालयों  में  एड्स  से  पीड़ित  चिकित्सा  कर्मचारियों  और  डाक्टरों  को  सहायता  प्रदान
 करने  वाली  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्‍या  उन्हें  यह  सहायता  केवल  सेवानिवृत्त  होने  तक  ही  दी  जाती

 चिकित्सा  कर्मचारियों  और  डाक्टरों  को  इस  प्रयोजनार्थ  दी  जाने  वाली  सहायता  की  शर्तों  को  उदार  बनाने

 हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  और
 |

 क्‍या  सरकार  का  एड्स  रोगियों  के  उपचार  और  अनुसंधान  में  लगे  सभी  चिकित्सा  कर्मचारियों  के  लिए
 कोई  उदार  और  परिपूर्ण  बीमा  योजना  शुरू  करने  का

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  तारादेवी  सिद्धार्थ):(क)  से
 भारत  सरकार  ने  सरकारी  सेवा  में  लगे  चिकित्सा  और  परा-चिकित्सा  कर्मचारियों  को  आई  वी  संक्रमण

 से  सुरक्षण  देने  की  योजना  का  अनुमोदन  किया  इस  योजना  द्वारा  दिए  जाने  वाले  लाभ  इस  प्रकार

 1.  ऐसे  कर्मचारी  जो  एच  आई  बी  से  संक्रमित  हैं  लेकिन  इस  रोग  के  शिकार  नहीं  हुए

 सरकारी  सेवा  में  लगे  हुए  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  और  गैर-चिकित्सा  कर्मचारियों  को  जो  रोगी  परिचर्या  प्रदान  करते  समय

 एच  आई  वी  से  संक्रमित  हो  गए  अपनी  सेवा  से  निवृत्त  होने  की  तिथि  तक  वही  परिलब्धियां  मिलती  रहेंगी
 जिसे  वे  एच  आई  वी  से  संक्रमित  होने  के  समय  प्राप्त  कर  रहे  थे  तथा  वे  परिवार  पेंशन  के  भी  हकदार
 उपदान  की  गणना  सामान्य  अधिवर्षिता  की  तिथि  को  लिए  गए  अंतिम  वेतन  के  अनुसार  की
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 2.  ऐसे  कर्मचारी  जो  रोग  से  सक्रमित  हो  जाते  हैं  तथा  एड्स  के  शिकार  हो  जाते

 (i)  पति/पत्नी  अधिवर्षिता  की  तिथि  तक  लिए  गए  अंतिम  वेतन  के  समतुल्य  पेंशन  पाने  के  हकदार

 यदि  वह  सेवारत  रहना  जारी  रखता/जारी

 (ii)  पति/पत्नी  अधिवर्षिता
 की  तिथि  को  दिए  गए  वेतन  के  आधार  पर  आकलित  परिवार  पेंशन  के  पात्र

 (11)  उपदान  का  हिसाब  मृतक  को  सामान्य  अधिवर्षिता  की  तिथि  तक  लगाया  जाएगा  तथा  इसका  भुगतान
 एक  मुश्त  किया  जाएगा

 अमरीका  जाने  वाला  भारतीय  घुड़सबार  दल

 2088.  श्री  एन०  जे०  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  खेल  प्राधिकरण  ने  पिछले  वर्ष  अमरीका  का  दौरा  करने  के  लिए  भारतीय  घुड़सवार  दल
 का  चयन  किया  था

 यदि  तो  कितने  भारतीय  घुड़सवारों  को  चुना  गया  था  और  उनमें  से  कितने  भारतीय  घुड़सवारों  ने

 अमरीका  का  दौसा

 अमरीका  का  दोरा  करने  के  बाद  कुल  कितने  भारतीय  घुड़सवार  भारत  वापस  आये

 दौरे  के  बाद  कितने  भारतीय  घुड़सवार  वापस  नहीं  आ  पाये

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अमरीका  गये  कुछ  घुड़सवार  लापता  हैं  यदि  तो  इस  संबंध  में
 सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  लापता  भारतीय  घुड़सवारों  को  खोजने  के  लिए  क्या  उपाय  कर  रही  है  और  इस  सम्बन्ध  में

 विलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेल  कूद  विभाग  तंथा  महिला  और  बाल
 विकास  में  राज्य  मंत्री  ममता  सरकारी  मार्गदर्शी  रूपरखाओं
 के  अनुसार  चयन  समिति  ने  7  से  14  1991  तक  न्यू  अमेरोका  में  टेंट  प्रदर्शन
 के  लिए  5  सदस्यीय  घुड़सवारी  टीम  का  चयन  किया

 चयनित  4  घुड़सवार  अमेरीका  गए

 ।

 1

 (8)  और  घुड़सवार  कहां  है  उसका  पत्ता  लगाने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  सम्बन्धित

 एजेन्ले  को  मामला  भेजा  गधा
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 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण-मध्य  रेलवे  में  मीटर  गेज  रेलवे  लाइनों  की  कुल  लम्बाई  कितनी

 उसमें  से  कितने  किलोमीटर  लाइन  को  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बड़ी  लाइन  में  बदलने  का
 विचार  है

 क्‍या  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  विचार  विकाराबाद-वाडी-गुंतकल  रेल  मार्ग  दोहरा  करते

 परभनी-पूर्णा  तथा  बेलारी-रायदुर्ग  सैक्‍्शनों  पर  मीटर
 गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  का  कार्य  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  उसके  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गयी

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकार्जुन):(क)  मार्ग  की  लम्बाई  से  संबंधित  आंकड़े  प्रत्येक
 वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  पर  तैयार  किए  जाते  31  1991  को  नवीनतम  आंकड़ों  के
 दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  मीटर  लाइन  प्रणाली  की  मार्ग  किलोमीटर  दूरी  3571.82  कि०  मी०

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  2105  कि०  मी०  मीटर  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलने  की
 योजना  बनाई  गई

 और  जी  1992-93  के  दौरान  निम्नलिखित  खंडों  के  दोहरीकरण  और  आमान  परिवर्तन  के

 लिए  उपलब्ध  कराया  गया  परिव्यय  इस  प्रकार

 की  जज  पे

 खंड  परिव्यय  1992-93
 रुपयों

 विकारयाद-बाड़ी  गुन्तकल

 कक  प्र
 8.00

 खंड  पर  दोहरी  लाइन  लाइन  बिछाने  का  कार्य

 मीटर  लाइन  का  बडी  लाइन  में  बदलाव
 1.  औरंगाबाद-जालना  और  परभनी-परली  बैजनाथ  50.00

 2.  सिकन्दराबाद-फलकनुमा-महबूब  नगर  70.00
 3.  गंटर-नरसारावपेट  30.00
 4.  बेल्लारी-रायदर्ग

 ee
 “5  णज््क्व  के

 —
 काकाउकेक  ््पपयपयय

 2.00
 रेलवे को  भूमि  का  प्रयोग

 2090.  प्रोਂ  सावित्री  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  रेलबे  की  भूमि  का  बेहतर  उपयोग  करने  हेतु  अध्ययन  करने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  समिति  बनाई

 गई

 ग्रंट  तो  इस  समिति  के  विचारणीय  त्रिषय  क्या
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 इस  समिति  में  भूमि  प्रबंधन  विशेषज्ञ  सदस्यों  के  क्या  नाम  और

 क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकार्जुन):(क)  जी

 इस  समिति  से  कहा  गया  है  कि  रेलवे  भूमि  प्रबंध  में  अंतर्ग्रस्त  विधिक  और

 संगठनात्मक  मामलों  के  सभी  जिसमें  वाणिज्यिक  दोहन  का  पहलू  भी  शामिल  का  अध्ययन  करे  और

 अपनी  सिफारिशें  प्रस्तुत

 श्री  गौरी  शंकर  के  सर्वश्री  केਂ  बी०  कुमार  और  आर»  एन०  सोनी  ।

 जी  समिति  ने  एक  मूल्यांकन  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 एच  आई  वी  के  जीवाणु  का  नया  प्रभाव

 2091.  श्री  श्रवण  कुमार  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  एच  आई  वी  जीवाणु  के  किसी  नये  प्रभाव  का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  जीवाणु  के  संक्रमण  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  किसी  उन्नत  परीक्षण  प्रौद्योगिकी  का  आयात
 जाना  आवश्यक  समझा  गया  और

 यदि  तो  इसकी  स्वरूप  और  लागत  से  संबंधित  ब्यौरा  क्या  है

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी  केਂ  तारादेवी
 और  इस  समय  देश  में  केवल  एच०  आई०  और  एच०  आई०  के  धब्बों  का  पता  लगाया  गया

 एच०  आई०  का  भारत  में  आगमन  सापेक्षतः  अभी  हाल  में  हुआ  है  यद्यपि  विश्व  के  कुछ
 भागों  में  इसकी  जानकारी

 एच०  आई०  और  एच०  आई०  बी०-गर  विषाणुओं  का  पता  लगाने  के  लिए  अपेक्षित
 परीक्षण  /  प्रौद्योगिकी  को  देश  में  प्रदान  किया  जा  रहा  ऐसे  परीक्षणों  को  करने  के  लिए  संयुक्त  किटों  को
 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  माध्यम  से  आयात  किया  जा  रहा

 अभी  तक  उपलब्ध  कराए  किटों  की  किटों  संख्या  कुल  लागत
 प्रकृति

 एच०  आई०  और  50.112  रु  12,52,800  रु०

 एच०  आई०  बी०-]ा  के  मिश्रित  किट

 पब्लिक  स्कूलों  द्वारा  दयूशन  फीस  में  वृद्धि  किया  जाना

 2092.  श्री  गुरुदास  कामतः  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  दिल्ली  में  पब्लिक  स्कूलों
 ने

 ट्यूशन  फीस  बढ़ा  दी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 क्‍या  पब्लिक  स्कूलों  ने  इसके  लिए  सरकार  से  अनुमति  ली  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री
 और  दिल्ली  प्रशासंन  ने  सूचित  किया  है  कि  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्ते  और  अन्य

 खर्चों  में  वृद्धि  होने  के  कारण  कुछ  गैर-सहायता  प्राप्त  प्राइवेट  स्कूलों  ने  शिक्षण  शुल्क  तथा  अन्य  प्रभारों  को

 बढ़ाया

 यदि  गैर-सहायता  प्राप्त  प्राइवेट  स्कूल  शैक्षिक  सत्र  के  शुरू  होने  पर  शिक्षण  शुल्क  बढ़ाना  चाहें  तो

 उन्हें  सरकार  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होती  है

 प्रश्न  नहीं

 बिहार  में  छोटी  रेल  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  बदलना

 2093.  श्री  छेदी
 श्री  लाल  बाबू

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  में  कौन-कौन  सी  मीटर  और  नैरो  गेज  रेल  लाइनों  को  बदलने  का  प्रस्ताव

 क्‍या  इस  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  योजनाएं  और  प्राचलन  तैयार  किये  गये  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  पर  कितनी  धन-राशि  खर्च

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ()  मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज
 (४)  सगौली-रक्सौल  11)  .  वाल्मीकीगर  (iv)  समस्तीपुर-दरभंगा
 (५)  छपरा-ऑडिहार  रूप  से  बिहार  में

 और  मद  (),  (8)  और  (२५)  पर  कार्य  प्रगति  पर  मद  (iv)  पर  का  किया  जा  रहा
 मद  (11)  को  आठवीं  योजना  में  शुरू  की  जाने  वाली  आमान  परिवर्तन  कार्य  योजना  में  शामिल  कर  लिया

 गया

 बोलंगीर  में  पुल  हि

 2094.  श्री  शरत्‌  संद्र  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या
 चालू  वर्ष

 के  दौरान  उड़ीसा  के  बोलंगीर  जिले  में  टिटलागढ़  और  कांताबंजी  रेल  उपरिपुल  बनाने

 का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  वित्तीय  प्रावधान  कियां  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्यो
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मल्लिकार्जुन  ):  टिटलागढ़  में  सड़क  ऊपरी  पुल  का  निर्माण
 1992-93

 की  एक
 अनुमोदित  योजना  लेकिन  कांताबंजी  में  सड़क  ऊपरीपुल  के  निर्माण  के  कलिए

 योजना  नहीं

 और  1992-93  के  बजट  में  टिटलागढ़  पुल  के  लिए  10  लाख  रुपये  की  राशि  आबंटित  की  गई

 आंध्र  प्रदेश  में  खाद्माझ्"ों  की  खरीद

 2095.  श्री  दत्ताश्नेय  क्‍या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  आंध्र  प्रदेश  में  बर्ष  1191-92  के  दौरान  चावल  और  अन्य  खाद्यान्नों  की
 कितनी  मात्रा  में  खरीद  की

 इस  राज्य  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  पिछली  तीन  वर्षों  के  दौरन  चावल  और  अन्य
 खद्यान्नों  की  कितनी  मात्रा  में  क्षति

 उसके  क्‍या  कारण  ओर

 सरकार  ने  इन  क्षति  मामलों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 गरिक  उपभोक्‍ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  आंध्र  प्रदेश  में  विषणन  1991-92  के  दौरान  (4-7-1992

 22,33,138  मीटरी  टन  चावल  की  वसूली  की  अन्य  खाद्यान्नों  की  कोई  वसूली  नहीं  की  गई

 और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भंडारण  और  मार्ग  में  बाढ़ों  ओर  चक्रवातों  आदि  के  कारण

 क्षतिग्रस्त  हुए  चावल  और  अन्य  खाद्यान्नों  की  मात्रा  नीचे  दी  गई

 मीटरी  टन
 ———$_—_—

 वर्ष  चावल  अन्य  खद्यान्न  जोड़

 1988-89  70.813  589.804  660.617

 1989-90  216.621  35.794  252.415

 1990-91  642.078  568.382  1210.460

 बनी  —__—  -  छह  कु  —

 खाद्यान्नों  की  सुरक्षा  करने  तथा  हानियां  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जाते

 (1)  भारतीय  खाद्य  निगम  वैज्ञानिक  ढंग  से  निर्मित  गोदामों  में  खाद्यात्न॑  रखता  है  जोकि  मृषक  और  नमी  प्रूफ
 होते

 (2)  खद्यान्नों  का  आवधिक  निरीक्षण  करने  और  उन्हें  उचित  ढंग  से  रखने  के  लिए  योग्य  और  तकनीकी  दृष्टि
 से  प्रशिक्षित  स्टाफ  लगाया  जाता

 (3)  खद्यान्नों  का  वैज्ञानिक  तरीके  से  भंडारण  किया  जाता  है  और  कीट  नियंत्रण  उपाय  नियमित  रूप  से  किए
 जाते

 (५)  कभी-कभी  ढ़के  हुए  भंडारगृहों  की  अत्यधिक  कमी  और  संचालन  संबंधी  ठ'ठेनाइयों  होने  के  कारण
 भारतीय  खाद्य  निगम  को  अस्थायी  रूप  से  भंडारण  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  ढंग  से  का  मं  औफ
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 और  नामक  प्रणाली  के  अधीन  खुले  में  गेहूं  और  धान  का  भंडारण  करने  के  लिए  मजबूर  होना

 पड़ता  कैप  में  भंडारित  खाद्यान्नों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  निम्नलिखित  पग  उठाए  जाते

 1.  स्टाक  को  लकड़ी  के  क्रेटों  पर  रखा  जाता  है  और  उसे  विशेष  रूप  से  तैयार  की  गई  न्यून  घनत्व  की

 काली  पोलीथीन  की  वाटर  प्रूफ  चादरों  डी८  पी०  से  ढ़का  जाता  है  ताकि  खाद्यात्रों  की  कर्षा  से

 सुरक्षा  की  जा

 2.  तूफान  के  दौरान  की  चादरों  के  उड़ने  से  होने  वालो  क्षतियों  को  रोकने  के  लिए  पालीथीन  को

 चादरों  को  उचित  ढंग  से  बांधने  के  लिए  नाइलोन  की  रस्सियां  मुहैया  को  जाती

 3.  मौसम  की  अनिश्चितता  से  खाद्यान्नों  की  अतिरिक्त  सुरक्षा  करने  के  लिए  प्रमुख  कैप  काम्प्लेक्सों  में

 मोनोफिलामेंट  के  जाल  और  कवर  टाप्स  मुहैया  किए  जाते  हैं

 4.  स्टाक  को  अच्छी  हालत  में  रखने  तथा  नमी  और  तापमान  में  उतार-चढ़ाव  के  कारण  संघनन  द्वारा  क्षति  का

 भी  रोकने  के  लिए  कैप  में  भंडारित  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  वातन  किया  जाता

 5.  गुम्बद  के  आकार  के  चट्टे  लगाए  जाते  हैं  ताक  शिखर  पर  पानी  के  जमाव  को  रोका  जा

 6.  पीड़क  जन्तु  बाधा  तथा  पक्षियों  आदि  जेसे  अन्य  पीड़कों  द्वारा  जन्तुबाधा  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए
 कैप  में  भंडारित  स्टाक  का  नियमित  रूप  से  निरीक्षण  किया  जाता  है  और  यथावश्यक  उपचार  किया  जाता

 हवाना  गए  भारतीय  मुक्केजाज

 2096.  श्री  एनਂ  राठवाः  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारतीय  मुक्केबाजों  को  बार्सिलाना  औलम्पिक  की  तैयारियां  करने  के  सम्बन्ध  में

 क्यूबा  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  उनके  प्रशिक्षण  और  प्रतियोगिता  कार्यक्रम  के  लिए  हवाना
 भेजा  गया

 यदि  ता  केन्द्रीय  सरकार  ने  कितने  मुक्केबाज  भजे

 क्‍या  इन  मुक्केबाजों  को  वित्तीय  संकट  '  का  सामना  करना  पड़  रहा

 (3)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे
 ओर

 सरकार  ने  इन  मुक्केजाजों  को  अब  तक  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  करायी  है  और  यदि  उन्हें  कोई
 अतिरिक्त  धनराशि  दी  जानी  है  तो  यह  कथ  तक  भेज  दी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा  महिला  और  बाल

 विकास  में  राज्य  मंत्री  मफ्ता

 6

 से  हवाना  में  भारतीय  दुतावास  ने  सरकार  को  मुक्केबाजों  को  कुछ  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  की

 आवश्यकता  से  अवगत  कराया  था  ताकि  वे  प्रबंधों  में
 वृद्धि  कर  सके  और  नगद  मुद्रा  दुकानों  में  उपलब्ध
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 अत्यावश्यक वस्तुएं  खरीद  तदनुसार  भारतीय  रिजर्व  बैंक  से  भारतीय  उमेच्योर  मुक्केबाज  संघ  के  पक्ष  में
 लगभग  डालर  जारी  करने  का  अनुरोध  किया  गया  यह  कार्य  किया  जा  चुका  है  तथा

 धनराशि  प्रबंधक  के  माध्यम  से  हवाना  पहंच  गयी

 बाल-कल्याण  योजनाएं

 2097.  श्री  भ्रवण  कुमार  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  एक  अभिन्न  अंग  के  रूप  में  बाल  कार्यक्रम  को

 तैयार  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इन  योजनाओं  को  वित्त  पोषित  करने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितना  वित्तीय  प्रावधान  रखा
 गया  है  अथवा  रखने  का  विचार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डीਂ  केਂ  तारादेवी
 और  शिशु  परिचर्या  समग्र  स्वास्थ्य  परिचर्या  परिदान  पद्धति  का  एक  अभिन्न  हिस्सा  रही  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के_अंतर्गत  शिशु  परिचर्या  सहित  ग्रामीण  आबादी  को  स्वास्थ्य  परिचर्या  और  परिवार
 कल्याण  सेवाएं  प्रदान  करने  हेतु  कुछ  प्राथमिक  खास्थ्य  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोले  गए

 शिशु  परिचर्या  हेतु  कोई  पृथक  प्रावधान  नहीं  रखा  गया  है  और  ये  समग्र  स्वास्थ्य  परिचर्या  पद्धति  का

 हिस्सा

 संस्कृत  और  प्राचीन  भाषाओं  के  लिये  अनुदान  आयोग

 2098.  श्री  गुरुदास  कामतः  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  संस्कृत  और  प्राचीन  भाषाओं  के  लिये  एक  समानान्तर  आयोग  गठित  करने  का  निर्णय

 किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 और  संस्कृत  तथा  अन्य  श्रेण्य  भाषाओं  के  अध्ययन  तथा  अनुसंधान  को  बढ़ावा

 देने  तथा  सुधार  करने  के  लिए  एक  स्वायत्त  आयोग  का  गठन  करने  के  लिए  सरकार  ने  सिद्धांत  रूप  से  निर्णय

 लिया  इसके  ब्यौरों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है

 अस्पतालों  में  जीवन  रक्षक  घोल  की  कमी

 2099.  श्री  छेदी  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  20  1992  के  सहाराਂ  में  रक्षक  घोल  तक  उपलब्ध

 नहींਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  में  जीवन  रक्षक  घोल  को

 के  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  सरकारी  अस्पताल  में  जीवन  रक्षक  घोल  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाये  गये

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी"केਂ  तारादेवी  से
 तथापि  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  नई  दिल्ली  से  जीवन  रक्षक  घोल  की  कमी  के

 बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 राष्ट्रीय  पुनर्नलपूरण  चिकित्सा  कार्यक्रम  के  तहत  जीवन  रक्षक  घोल  के  पैकटों  की  आपूर्ति  राज्यों  /  संघ
 राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  की  जाती  है  जो  अपने  नियंत्रणाधीन  विभिन्न  संस्थाओं  को  इसका  वितरण  करते

 ]

 परियोजना

 2100.  श्री  रामनरेश

 श्रीमती  सुमित्रा

 क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  1984  में  शुरू  की  गई  परियोजना  की  कोई  व्यापक  समीक्षा  की

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 से  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  की  शिक्षा  पूरी  करने  वाले  छात्रों  के  लिए  परियोजना

 को  और  अधिक  सार्थक  तथा  कार्यात्मक  रूप  से  उपयोगी  बनाने  के  लिए  इस  परियोजना  की  विस्तृत  समीक्षा
 प्रगति  पर

 गेहूँ  का  वितरण

 2101.  श्री  प्रकाश  वीਂ  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  उपभोक्ताओं  को  छोटे  बोरों  में  अच्छी  किस्म
 का  गेहूँ  वितरित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओऔर

 सार्वजनिक  वितरण  प्राणली  के  अंतर्गत  आपूर्ति  किए  जाने  वाले  गेहूं  का  वर्तमान  मूल्य  क्या  है  और

 खुले  बाजार  में  इसका  मूल्य  क्या

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 और  भारतीय  खाद्य  निगम  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये  वितरण  करने  के  लिए

 राज्यों  /  संघ  शासित  प्रदेशों  अथवा  उनके  नामितों  को  95  किलोग्राम  की  बोरियों  में  बिहित  विनिर्दिष्टियों
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 औसत  का  गेहूं  सप्लाई  करता  उपभोक्ताओं  को  गेहूं  मुहैया करने  की  जिम्मेदारी  राज्यों  /  संघ  शासित

 प्रदेशों  की  होती

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  का  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  28.12.91  से  280/-  रुपये  प्रति
 क्विंटल  कुछ  केन्द्रों  पर  गेहूं  की  कुछेक  किस्मों  के  मास  अंत  में  थोक  मूल्य  निम्नानुसार

 केन्द्र
 /

 किस्म  1992  के  अंत  में  प्रति
 क्विंटल  मूल्य

 करनाल  325

 अमृतसर  ३26

 मोगा  सोना  315

 हापुड़  345
 जय  एयय  ना

 पूर्व  सोवियत  संघ  में  अध्ययन  कर  रहे  भारतीय  छात्रों  से  अभ्यावेदन

 2102.  श्री  एम०  रमन्ना

 श्री  चित्त

 क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  पूर्व  सोवियत  संघ  में  अध्ययन  कर  रहे  भारतीय  छात्रों  की  ओर  से  भारतीय
 विश्वविद्यालयों  में  उनसे  संबंधित  पाठयक्रमों  को  जारी  रखने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  इस  अभ्यावेदन  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  ओर

 उनकी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  /  उठाने  का  विचार  किया

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  एवं  संस्कृति  में  उप-मंत्री

 से  भारत  सोवियत  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रम  के  विगत  में  मानव  संसाधन
 विकास  मंत्रालय  द्वारा  प्रायोजित  कुछ  छात्र  अभी  भी  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  के  विभिन्न  गण  राज्यों  में  अपना
 अध्ययन  जारी  रखे  हुए  इस  मंत्रालय  को  इन  छात्रों  की ओर  से  इस  प्रकार  का  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं
 हआ

 इसके  बड़ी  संख्या  में  छात्र  अधिकांशतः  इंजीनियरी  आदि  में  व्यावसायिक  पाठ्यक्रम  जारी
 रखने  के  लिए  या  तो  स्वयं  अथवा  गैर-सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  सोवियत  संघ  गए  इस  मंत्रालय  को

 भारत  में  विभिन्न  व्यक्तियों  /  संघों  से  भूतपूर्व  सोवियत  संघ  में  अपना  अध्ययन  जारी  रखने  की  समस्याओं  के
 संबंधों  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे  भारत  में  व्यावसायिक  तथा  तकनीकी  संस्थाओं  में  ऐसे  छात्रों  के  प्रवेश  के

 संबंध  में  भी  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए

 आरत  में  तकनीकी  तथा  व्यावसायिक  संस्थाओं  में  प्रवेश  प्रत्येक  संस्था  के  प्रवेश  नियमों  और  कार्य  विधियों

 द्वारा  अभिशासित  किए  जाते  ऐसे  छात्रों  के  भारत  में  अध्ययन  को  जारी  रखने  के  मामलों  पर  व्यक्तिक  आधार

 पर  संबंधित  संस्था  के  नियमों  व  विनियमों  के  अनुसरण  में  क्चार  कियां  जा  सकता
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 नेपाल  को  गेहूं  और  चावल  की  सप्लाई

 2103.  श्री  वीਂ  एसਂ  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  .

 क्या  सरकार  ने  नेपाल  को  भारी  मात्रा  में  गेहें  ओर  चावल  की  सप्लाई  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  होने  की  सम्भावना

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमालुद्दीन
 ओर  सरकार  ने  हाल  ही  में  नेपाल  को  10,000  मीटरी  टन  गेहूं  और  30,000  मीटरी  टन

 चावल  की  आपूर्ति  करने  का  निर्णय  किया

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  गेहूं  और  चावल  की  आपूर्ति  क्रमशः  और  584/-  रुपये  प्रति

 क्विंटल  की  दर  पर  की  जा  रही  भारत-नेपाल  व्यापार  संधि  के  उपबंधों  के अधीन  बनाए  गए  विदेशी

 मुद्रा  विनियमों  में  दोनों  देशों  के  बीच  कारोबार  के  लिए  स्थानीय  मुद्राओं  में  भुगतान  करने  की  व्यवस्था

 व्यतघान  )

 ह

 मध्याद

 अध्यक्ष  मेरे  सामने  कुछ  मुद्दे  हैं  और  मैं  एक  के  बाद  एक  मुद्दे  पर  अनुमति  कृपया  वही  सदस्य

 बोलने  के  लिए  खड़ा  जिसका  मैं  नाम

 )

 अध्यक्ष  कृपया  एक-एक  करके

 )

 अध्यक्ष  मैं  आप  सबको  एक-एक  करके  अनुमति

 )

 अध्यक्ष  एक  दिन  तो  ऐसा  जाने  दीजिए कि  एक  के  बाद  एक  मैने  कह  दिया  मैं  सबको

 चांस

 )

 श्री  राम  नाईक  अध्यक्ष  कम  से  कम  एक  दिन  तो  आप  हमें  पहले

 )
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 ]

 अध्यक्ष  आप  प्रक्रिया  नहीं  समझ  रहे  हैं  और  आप  पीठासीन  अधिकारी  के  विरुद्ध  बोल  रहे

 भ्री  श्रीवललभ  पाणिग्रही  हालैँक़ि  पिछले  कुछ  दिनों  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  उग्रवादी
 गतिविधियाँ  कम  हुई  लेकिन  यह  चिंता  का  विषय  है  कि  उग्रवादियों  की  गतिविधियाँ  इतनी  तेज  हो  गई  थीं
 कि  उन्होंने  जम्मू  और  कश्मीर  के  विधान  सभा  भवन  तथा  सचिवालय  भवन  को  भी  नहीं  उन्होंने  इन  भवनों
 पर  भी  हमला  उन्होंने  सचिवालय  भवन  पर  राकेट  छोड़े  ।  जम्मू  और  कश्मीर  के  विधान  सभा  भवन  भी  इस
 हमले  के  कारण  कुछ  क्षतिग्रस्त

 मैं  सरकार  से  विशेषरूप  से  गृह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  बारे  में  वक्तव्य  दें  कि  यह  सब  कैसे

 इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  और  इन  जहां  पर  कड़ी  सुरक्षा  की  गई  पर  हमला  कर  उन्हें
 क्षतिग्रस्त  करने  से  जनता  के  मन  में  असुरक्षा  की  भावना  पैदा  हो  गई  वहां  पर  ऐसी  कार्यवाहियों  को  रोका

 जाए  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  अध्यक्ष  आदरणीय  श्री  पाणिग्रही  जी  ने  जो  ज़िक्र  किया  है
 वह  तो  उसका  ज़िक्र  किया  है जिसकी  खबर  अखबारों  में  भी  छपी  है  और  श्रीनगर  पर  वहां  पर  विधान  सभा  पर
 राकेट  अटैक  चिंता  की  बात  मुझे  सूचना  मिली  है  कि  जिसका  कहीं  अखबारों  में  ज़िक्र  नहीं  मैं  चाहंगा
 कि  सरकार  उसका  स्पष्टीकरण  फोतेदार  जी  यहां  बैठे  हुए  मेरी  जानकारी  में  पिछले  तीन  दिनों  में  जो
 कि  घाटी  में  नहीं  जम्मू  क्षेत्र  में  उस  डोडा  में  मिलिटेंट  ने  पूरा  अधिकार  कर  लिया  शहर  पर  ओर  सारे  पुलिस
 स्टेशनों  पर  कब्जा  कर  लिया  जितने  भी  वहां  पर  सरकारी  दफ्तर  थे  तो  उन  पर  भी  कब्जा  कर  लिया  गया

 बाद  में  वहां  सेना  कुछ  काम  उसकी  वस्तुस्थिति  क्या  है  वह  खबर  अखबारों  में  नहीं
 वहां  से  मुझे  डायरेक्ट  सूचना  मिली  जिन  सूत्रों  ने  दी उन  पर  विश्वास्र  करने  का  कारण  इसका
 स्पष्टीकरण  उसमें  से  साफ  होता  है  कि  उग्रवादियों  की  गतिविधियां  घाटी  तक  सीमित  नहीं  हैं  और  आगे  आकर

 यहां  पर  पहुंच  गई  हैं  और  गंभीरता  से  पहुंच  गई  यह  चिंता  की  बात  है  और  खासतौर  से  इसलिए  चिंता  की

 बात  है  कि  लगातार  सरकार  यह  इम्प्रैशन  देने  की  बात  करती  है  कि  मिलिटेंट्स  एक्टीविटीज़  हमने  कन्टेन  कर  ली

 हैं  और  स्थिति  सामान्य  की  ओर  बढ़  रही  अब  तो  वहां  पर  चुनाव  करने  की  भी  परिस्थिति  आ  गई

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  अध्यक्ष  डोडा  के  बारे  में  मैं  एक  बात  जोड़ना
 आडवाणी  जी  ने  जो  कुछ  कहा  है  कि  यहां  के  अखबारों  में  खबरें  नहीं  छपी  मगर  विदेशों  में  खबरें  छपी  हैं

 मेरे  पास  लंदन  से  टेलीफोन  आया  जिसमें  कहा  गया  कि  यहां  के  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  कि  डोडा  शहर  पर

 आतंकवादियों  ने  कब्जा  कर  लिया  मैने  कि  ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  वह  पूरे  शहर  पर  कब्जा  कर
 बाद  में  जब  मैंने  गृह  मंत्रालय  से  जब  इसकी  पुष्टि  उन्होंने  कहा  कि  घटनाएं  हो  रही  हैं  और  गंभीर  घटनाएं
 हो  रहो  में  चाहंगा  कि  इस  संबंध  में  सरकार  वक्तव्य  दे  और  सदन  को  विश्वास  में

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  गृह  मंत्रालय  से  इस  विषय  पर  चर्चा  करेंगे  और  इस

 बारे  में  यहां  पता  करके

 अध्यक्ष  उन्होंने  कह  दिया  कि  स्टेटमेंट  उसके  बाद  आवाज  करने  की  कया  जरूरत
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 92.08  मण्प०

 +
 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सांप्रदायिक  हिंसा  के  बारे  में

 श्री  मदन  लाल  खुराना  अध्यक्ष  मैंने  कल  भी  इस  घटना  की  ओर  ध्यान  दिलाने
 की  कोशिश  की  लेकिन  बहुत  शोरगुल  के  अंदर  वह  बात  सामने  नहीं  आ  जो  कल  खबर  आई
 अखबारों  के  वह  खबरें  एक  तो  केरल  के  अंदर  आर  एस  एस  की  एक  शाखा  लगी  सुबह
 साढ़े  सात  बजे  जब  वह  शाखा  लगी  हुई  थी  तब  इस्लामिक  स्वयं  सेवक  संघ  जो  वहां  एक  नया  संगठन  बना  है
 उद्रवादियों  द्वारा  बनाया  गया  है  और  जो  भारत  विरोधी  प्रचार  कर  रहा  उस  शाखा  में  सुबह  शांति-प्रिय  लोग
 खेल  रहे  थे  और  जो  फिजीकली  कवायत  कर  रहे  उनके  ऊपर  हमला  किया  फिर  सारे  शहर  में  वह
 मामला  फायरिंग  हुई  और  हमारे  तीन  लोग  जख्मी  इस्लामिक  स्वयं  सेवक  संघ  ने  कुछ  दिन  पहले  यह
 अफवाह  उड़ाई  कि  अयोध्या  की  मस्जिद  को  उड़ा  दिया  उसके  कारण  स्टेट  होम  मिनिस्टर  ने  माना  था  कि
 केरल  के  अंदर  जो  जगह-जगह  हमले  हुए  थे  तो  इस्लामिक  सेवक  संघ  फिर  वही  कर  रहा  है

 दूसरी  घटना  यह  है  कि  अखबारों  में  छपा  है  कि  माले  गांव  में  जनता  दल  के  एम  एल  ए'*  के  नेतृत्व  में  वहां
 एक  जुलूस  निकला  और  वहां  पर  जो  मंदिर  सेवक  लोग  थे  तो  उनके  ऊपर  हमला  किया

 ]

 अध्यक्ष  नाम  कार्यवाही  बृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  मदन  लाल  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसको  होम  मिनिस्टर  साहब  देखें  ।  यह  ठीक  है
 कि  अयोध्या  के  बारे  में  चर्चा  की  जाती  वहां  अंदेशा  है  इसालए  यह  किया  चूंकि  कुछ  लोग  उत्तर  प्रदेश
 के  आंदर  सांप्रदायिक  दंगे  कराने  में  फेल  हुए  हैं  और  मैं  फश्र  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  एक  वर्ष  में

 दशहरा  और  दीवाली  के  भ्रौके  पर  उत्तर  प्रदेश  के  अंदर  दंगे  नहीं  हुए  जैसे  हमेशा  होते  थे
 कहीं  तो  शिया-सुन्‍्नी  के  दंगे  होते  दो-दो  मोहरम  हो  गए  और  उत्तर  प्रदेश  के  अंदर  दंगे  नहीं  अब  चूंकि
 दंगे  कराने  में  नाकामयाब  हुए  हैं  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  इसलिए  ये  लोग  गैर-भाजपा  राज्यों  के  अन्दर  इस  तरह  की
 घटनायें  कराकर  उत्तेजना  फैलाना  चाहते  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  होम  मिनिस्टर  यहां  पर  केरल  में  जो

 हुआ  नासिक  जिले  में  मालेगांव  में  और  अहमदाबाद  में  जो  घटनायें  हुई  हैं  वक्तव्य  क्योंकि  हम  देखते  हैं

 जरा  सी  घटना  होती  है  तो  रोज-रोज  यहां  स्टेटमेंट  होता  लेकिन  इन  घटनाओं  पर  केन्द्र  सरकार  चुप  क्यों
 उसके  बारे  में  भी  स्टेटमेंट

 ]
 '

 री  ए०  चार्स्स  मैं  अन्येत  दुःख  और  शर्म  के  साथ  इस  सभा  को  इस  देश  के  सबसे
 अधिक  शिक्षित  राज्य  की  त्रिवेन्द्रम  में  पिछले  दो  दिनों  में  जो  कुछ  उसके  बारे  में  बता  रहा

 यह  बताया  गया  है  कि  यह  पूरी  समस्या  आई*एस  शम०  और  आर"“एस“एस०  कट्टरपंथियों  के  बीच
 विवाद  के  कारण  प्रारंभ  हुई

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  यह  सुनियोजित  आक्रमण  था

 *कार्थवाही  वृतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया
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 ापाातएखतहलपभपपनपपफपभपेिभ:भभ++

 श्री  ए०  इन  दोनों  समूहों  द्वारा  असमाजिक  तत्वों  को  भड़काया  मै

 किसी  एक  वर्ग  विशेष  की  बात  नहीं  कर  रहा  यह  आई०एस०“एस०  और  आर०एस“एस०  जैसे  कट्टरपंथी  समूहों
 के  बीच  विवाद  है  जिन्होंने  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोकतांत्रिक  ढांचे  को  नष्ट  कर  दिया  है  मुझे  दुःख
 है  कि  व्रहां  घर  जलाए  जाने  जैसी  अनेक  ऐसी  हिंसक  घटनाएं  एक  सुसंस्कृत  समाज  में
 कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  है  मेरे  घर  से  चार  किलोमीटर  की  दूरी  पर  चार  व्यक्तियों  की  निर्मम

 हत्या  कर  दी  आज  सूचना  मिली  है  कि  आई“एस“एस०  और  आर“एस“एस*०  दोनों  न ेअलग-अलग  राज्य
 व्यापी  बंद  की  घोषणा  की  सामान्य  जनजीवन  ठप्प  हो  गया  लोग  अपने  घरों  से  बाहर  नहीं  जा  सकते  हैं
 और  सब  जगह  दहशत  फैली  हुई

 मुझे  त्रिवेन्द्रम  से  अनेक  टेलीफोन  आए  हैं  राज्य  सरकार  ने  पुलिस  को  सतर्क  कर  दिया

 लेकिन  स्थिति  नियंत्रण  में  नहीं  आगजनी  तथा  लूटपाट  अभी  भी  जारी  यह  अयोध्या  मसले  के  कारण  हो

 रहा

 आज  का  समाचार  और  भी  दुखदायी  यह  सूचना  मिली  है  कि  मंदिर  निर्माण  का  कार्य  चल  रहा  है  और
 भारतीय  जनता  पार्टी  की  श्रीमती  विजयाराजे  सिंधिया  के  समाधान  ढूंढने  के  प्रयास  विफल  हो  गए
 यह  मात्र  एक  ढोंग  यदि  भारतीय  जनता  पार्टी  इस  मामले  के  बारे  में  गंभीर  है  तो  उसे  यह  घोषणा  करनी

 चाहिए  कि  कह  विश्व  हिन्दू  परिषद  के  साथ  नहीं  है  और  वह  न्यायलय  के  आदेशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए
 तैयार  इससे  सभी  समस्याएं  सुलझ  मैं  भारतीय  जनता  पार्टी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  देश  के  साथ

 ऐसा  न  वह  देश  में  विनाश  की  परिस्थितियां  पैदा  न  क्या  हमने  1946,  1947  और  1948  में  देखा
 कि  देश  में  क्या-क्या  हुआ  देश  को  तबाह  मत  ज़िलेन्द्रम  एक  सुशिक्षित  निर्वाचन  क्षेत्र  वहां

 ॥॒
 पहले  कभी  भी  सांप्रदाय्क  दंगे  नहीं  मुझे  इस  बात  से  बहुत्र  दुःख

 हे

 मैं  अल्पसंख्यक  समुदाय  से  सम्बद्ध  मैंने  बहुत  बार  बताया  है  कि  मैं  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  लगातार

 निर्वाचित  होता  आ  रहा  जहां  हिंदुओं  का  बहुमत  है  और  उनकी  समृद्ध  संस्कृति  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र

 धर्मनिरपेक्ष  लेकिन  कट्टरपंथियों  ने  हमारे  लोकतंत्र  को  नहैं  कर  दिया

 मैं  आपसे  आग्रह  करता  हूं  कि  इस  देश  में  सांप्रदायिक  समस्याएं  पैदा  न  मुझे  बहुत  दुख  हुआ  अभी
 मैं  त्रिवेन्द्रम  नहीं  जा  क्योंकि  संसद  का  सत्र  चल  रहा  मुझे  समझ  नहीं  आ  रहा  कि  मैं  क्या  में
 अपने  लोगों  के  दुख  को  बांट  भी  नहीं  मुझे  लोगों  से  अनेक  संदेश  मिले  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  यदि
 भारतीय  जनता  पार्टी  समस्या  को  सुलझाना  चाहती  तो  वह  स्पष्ट  रूप  से  कहे  कि  वह  विश्व  हिन्दू  परिषद

 साथ  नहीं  वे  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  अन्यथा  कट्टरपंथी  स्थिति  का  लाभ  उठाकर  बिनाश  ला  हमारे
 देश  का  धर्मनिरपेक्ष  ढांचा  लोकतांत्रिक  राजनीति  का  मुख्य  अंग  है  और  यह  संप्रभु  राष्ट्र  कोई  भी  हमारे  देश  के

 धर्मनिरपेक्ष  ढांचे  को  नष्ट  नहीं  कर  सकता  वह  हमारे  लोकतंत्र  की  आत्मा  है  और  इसकी  रैक्षा  की

 जानी

 ]

 श्री  राम  नह्ईक  माननीय  अध्यक्ष  केरल  में  जो  कुछ  हुआ  वह  इस  देश  लिए
 शर्मनाक  खेल  के  मैदान  पर  जाकर  आर०  एस०  एस०  की  शाखा  चलाना  हर  व्यक्ति  का  मौलिक  अधिकार  है  -

 और  जब  इस  प्रकार  से  लोग  संगठित  होते  उस  समय  यदिं  इस्लामी  सेवक  संघ  हमला  करता  है  ते  जिन्होंने

 हमला  किया  है  उनको  सबक  सिखाना  और  जिन  पर  हुआ  उनको  रक्षा  सरकार  का  काम  वहां  पर
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 कांग्रेस  की  सरकार  है  जिसे  हकृमत  में  रहने  के  लिए  मुस्लिम  लीग  का  समर्थन  इसलिए  मुस्लिम  लीग  का
 समर्थन  होने  के  कारण  सरकार  इस्लामी  संवक  संघ  के  विरुद्ध  काई  भी  कदम  नहीं  उठाना  चाहत  हैं  ओर  य  कहते
 हैं  कि  फण्डामेंटलिस्ट्स  का  मामला

 ]

 श्री  पी  सीः  चावला  यह  पूर्णतः  गुमराह  करने  की  ब्रत

 श्री  ए*  महोदय  आज  सेना  का  सर्तक  कर  दिया  गया  हैं

 श्री  राम  अध्यक्ष  करल  में  जा  घटना  हुई  ह  उ  सकी  जानकारी  लेकर  गृह  मंत्री  जी  का  आज  यहां
 बयान  करना  ऐसी  हमारा  मांग  महाराष्ट्र  में  आज  क्‍या  हो  रहा  आप  भी  महाराष्ट्र  से  आते

 मालेगांव  नासिक  के  नज़दीक  है  जिसका  हम  दक्षिण  का  अयोध्या  कहते  हैं  ओर
 ”  कहा  जाता  वहां  पर  पिछले

 साल  गणपति  के  समय  दंगा  वह  आपको  मालूम  है  लेकिन  आज  वहां  क्‍या  आज  वहां  पर  जनता
 दल  के  माने  हुए  जा  महाराष्ट्र  विधानसभा  में  विपक्ष  के  नेता  रहे  यह  जानकारी  व्यक्तिगत  जानकारी  के

 आधार  पर  टे  रहा

 |

 श्री  मुरली  देवरा  वह  ऐस्रा  कैसे  कह  सकते  हें

 अध्यक्ष  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  राम  ©  वहां  पर  जनता  दल  के  नेता  बी  जे  पी  के  नेताओं  का  नाम  लिया

 तो  हमने  काई  आपत्ति  नहीं  उठाई  ओर  इसलिए  अध्यक्ष  जनता  दल  के  महान्‌  राष्ट्रीय  नता  2  के  नतृत्व  में  20

 हजार  लागां  का  एक  जुलूस  उसमें  कम्यनिस्ट  पार्टी  के  लोग  सम्मिलित

 ]
 श्री  पी  सीਂ  थामस  वह  उनका  नाम  केसे  ले  सकते

 अध्यक्ष  नाम  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 श्री  राम  वहां  पर  परसों  जो  दंगा  उसमें  27  लोगों  को  स्टेबिंग  किया  में  चाहुंगा  कि

 कन्‍्द्रीय  सरकार  वहां  से  जानकारी  प्राप्त  वहां  पर  दो  पुलिस  अधिकारी  का  भी  स्टैब  किया  गया  जिनको
 द  उनके  नाम  सभा  पटल  पर  आएंगे  ता  पता  चलगा  कि  वहां  क्‍या  हो  रहा  इसलिए

 अध्यक्ष  मेरी  बात  यह  है  कि  केवल  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कि  मोर्चा  जा  रहा  था  बल्कि  साईकिल  चेन्स

 लकड़ी  के  लोहे  के  डण्ड  लेकर  वहां  हंगामा  हुआ  वहां  पर  लोगों  न  इस  प्रकार  से  म्थिति  बनाई  है  कि

 मानो  महाराष्ट्र  में  कोई  रह  नहीं  सकता  आपको  मालूम  है  कि  महाराष्ट्र  में  इस  समय  इस

 *
 कार्यवाही  वृनोत  में  सम्मिलित  नहीं  क्रिया
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 राम

 बात  का  महत्व  है  कि  गणेश  उत्सव  आ  रहा  गणेश  उत्सव  लोकमान्य  बालगंगाधर  तिलक  द्वारा  स्थापित  कया
 गया  था  जिसको  अब  सौ  साल  पूरे  होने  जा  रहे  महाराष्ट्र  में  यह  उत्साह  केਂ  साथ  मानाया  जायेगा  और
 मालेगांव  की  जो  घटना  हुई  वह  घटना  बाबरी  समिति  के  आदेश  देकर  हुई  इस  प्रकार  की  मेरी  व्यक्तिगत
 जानकारी  इसलिए  अध्यक्ष  गृह  मंत्री  इस  विषय  को  लेकर  यहां  निवेदन

 श्री  मुरली  गणेश  उत्सव  को  कम्युनल  नहीं  बनाना

 श्री  राम  गणेश  उत्सव  कम्युनल  नहीं  यह  आपको  मालूम  नही  वहां  क्या  हो  रहा  आज
 जरा  जाकर  आपके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भी  परसों  क्या  आपने  देखा  नहीं  वहां  दक्षिण  मुम्बई  में
 काले  झण्डे  लगाये  अध्यक्ष  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  जिस  घटना  को  हुए  आज  दो  दिन  हो

 गृह  मंत्री  जी  को  यहां  पर  निवेदन  करना  चाहिये  और  चूंकि  वहां  पर  कांग्रेस  की  सरकार  इसलिए  गृह  मंत्री  को
 वहां  से  जानकारी  प्राप्त  करके  इस  सभागृह  को  बताना

 श्री  पीਂ  सी०  यह  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  श्री  खुराना  और  श्री  राम  नाईक  जैसे  वरिष्ठ  सदस्य
 सभा  को  गुमराह  कर  रहे  त्रिवेन्द्रम  में  जो कुछ  हुआ  वह  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  अयोध्या  में  भारतीय  जनता
 पार्टी  की  कार्यवाही  ने  सबसे  पहले  हमें  प्रभावित  केरल  एक  अत्यंत  शिक्षित  तथा  धर्मरिपेक्ष  राज्य
 लेकिन  हम  सांप्रदायिक  हिंसा  के  शिकार  हो  इस  सभा  में  भारतीय  जनता  पार्टी  के  वरिष्ठ  नेता  चुप  बेठे  हुए
 हैं  और  उनके  सहयोगी  आधा  सच  और  आधा  झूठ  फैला  रहे  यदि  आप  सुनना  चाहते  हैं  तो

 कृपाय  सुनिए  केवल  त्रिवेन्द्रम  में  ही  ऐसा  नहीं  हुआ  आप  अपने  अपने  बाहुबल  आर०“एस०  एसਂ  से

 पूछिए  कि  पिछले  6  महीनों  से  केरल  में  क्या  हो  रहा  आर०“एस०एस०  पिछले  एक  साल  में  ऐसे  कार्य  कर  रहा
 है  इस  हिंसा  में  दर्जनों  लोगों  की जान  चली  हिंसा  को  रोकने  के  लिए  केरल  सरकार  कडी
 कार्यवाहो  कर  रही  श्री  राम  नाईक  ने  केरल  की  कांग्रेस  सरकार  की  निंदा  की  वह  केरल  सरकार  को  गलत

 मान  सकते  सरकार  पूरी  सावधानी  से  स्थिति  से  निपट  रही  आप  आई०  एस०  एस०  की  पृष्ठभूमि
 जानते  हैं  जो  एक  छोटा  सा  समूह  आरਂ  एस०  एस०  की  गतिविधियां  अल्पसंख्यकों  के  मन  में  असुरक्षा  पैदा
 कर  रही  हैं  और  उन्होंने  भी  स्वयं  को  संगठित  करना  तथा  हथियार  इकट्ठे  करना  शुरू  कर  दिया  मैं  यहां
 किसी  समूह  द्वारा  हथियार  एकत्रित  करने  का  औचित्य  नहीं  बता  रहा  लेकिन  ऐसा  आर“एस०“एस०  द्वारा  हिंसा

 शुरू  करने  के  कारण  हुआ  जैसे  कि  श्री  चार्स्स  ने  अपील  की  है  वैसे  ही  मैं  भी  श्री  वाजपेयी  और  श्री
 आडवाणी  से  अपील  करता  हूं  कि  वे  अपने  कार्यकर्ताओं  को  यदि  वे  आर०“एस*“एस*  के  कार्यकर्ताओं  को

 ऐसी  कार्यवाहियां  करने  से  नहीं  ग़ेकते  तो  जो  कुछ  अयोध्या  में  हो  रहा  है  उसकी  प्रतिक्रिया  हमारे  यहां
 श्री  चन्द्रशेखर  ने  इस  सभा  को  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  ऐसी  कार्यवाहियों  को  चलने  दिया  गया  तो  यह  देश  नष्ट
 हो

 केरल  सरकार  ने  बहुत  कठिनाई  से  स्थिति  को  नियंत्रित  किया  इसके  बावजूद  भी  वे  सांप्रदायिक  भावनाएं
 भड़काकर  तनाव  पैदा  करना  चाहते  इसलिए  आप  एक  पक्षीय  आलोचना  कर  रहोहे  त्रिवेन्द्रम  में  जो  कुछ

 हुआ  उसके  लिए  आर०“एस०एस०  और  आई०एस०“एस०  दोनों  उत्तरदायी  यह  एकतरफा  मामला  नहीं  आप  जो

 कुछ  कर  रहे  हैं  बैसा  मत  कृपया  सरकार  से  सहयोग  केरल  सरकार  पर  आरोप  मत  लगाइए
 और  कांग्रेस  पर  आरोप  लगाकर  राजनीतिक  लाभ  न  केरल  सरकार  हिंसा  को  रोकने  का  पूरा  प्रयास  कर

 रही  आर०एस“एस०
 के  कार्यकर्ता  अशांति  फैला  रहे  जो  कुछ  त्रिवेन्द्रम  में  हुआ  मैं  उससे  संबर्नाधत  पूंर

 तथ्य  नहीं  दे  रहा  हूं  क्योंकि  मुझे  डर  है  कि  इसे  स्थिति  और  बिगड़  आपको  आर-एस-एसਂ  के
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 कार्यकर्ताओं  से  तथ्य  प्राप्त  हो  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  यदि  किसी  मस्जिद  अथवा  मंदिर  पर
 आक्रमण  किया  जाएगा  तो  लोगों  की  प्रतिक्रया  क्या  आप  आग  से  खेल  रहे  हैं  और  कृपया  ऐसा  मत

 मैं  आपको  दुबारा  कह  रहा  हूं  कि  त्रिवेन्रम  जैसो  जगह  में  ऐसा  होना  अत्यंत  दुर्भाग्यपूर्ण  आप  यह
 आधा  सच  आधा  झूठ  मत  बोलिए  और  सभा  में  अपनी  अज्ञानता  मत  त्रिवेन्द्रम  में  जो  कुछ  हुआ  उसके

 आप  भी  उत्तरदायी

 ]

 प्रोਂ  रासा  सिंह  राकत  कर्नाटक  में  जातीय  दंगे

 अध्यक्ष  ये  क्या  रावत  आप  पीछे  बैठे-बैठे  बोलते  रहते
 ये  ठीक  नहीं

 प्रोਂ  रासा  सिंह  कांग्रेस  शासित  प्रदेशों  मे ंकिस  तरह  का  कानून  की  पालना  हो  रही  है  वह  मैं  बता
 रहा  ...

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  अध्यक्ष  आज  जिस  विषय  पर  हम  सब  यहां  चर्चा  द

 रहे  निश्चय  ही  यह  अत्यंत  दुखद  और  गंभीर  विषय  श्रीमान्‌  आज  पूरे  देश  को  इस  विषय  पर  काफी  चिंता
 केरल  के  हमारे  साथियों  ने  जिक्र  किया  कि  वहां  आरਂ  एस०  एस०  के  लोग  जब  खेल  रहे  थे  तो  उन  पर

 हमला  किया  हम  निश्चय  ही  उस  हमले  की  निनन्‍्दा  करते  ऐसा  हमला  नहीं  होना  चाहिए  था  चाहे  वह
 आरਂ  एस०  एस०  मेम्बर  हों  और  चाहे  वह  मुस्लिम  लीग  मेम्बर  ये  कहते  हैं  कि  आरोप-प्रत्यागेप  का
 सिलसिला  चल  रहा  केरल  में  ये  तो  अयोध्या  में  ये  मैं  बड़ी  विनम्नता  से  आपसे
 यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  कुछ  अयोध्या  में  हो  रहा  इस  का  परिणाम  आज  केरल  में  महाराष्ट्र  में
 दिल्ली  में  होगा  देश  के  सारे  भागों  में  कितनी  ज्यादा  उत्तेजना  फैला  रही  है  जो  वहां  पर  काम  हो  रहा  है
 उसके  कल  मैं  यह  कहना  चाहता  वहां  कार  सेवा  कराई  जा  रही  अखबारों  में  आपने  भी  देखा
 होगा  और  कल  हमने  खुद  यहां  अखबार  को  पेश  करने  का  प्रयत्र  किया  जिसमें  दिखाया  गया  था  कि  वहां
 तलवार  लेकर  कार-सेवा  करायी  जा  रही  तलवार  लेकर  चलते  हुए  लोगों  के  बीच  में  कार-सेवा  वहां  हो  रही

 जब  इस  तरह  से  कार-सेवा  होगी  तो  यह  मुल्क  कहां  इस  देश  का  क्या  उससे  कया  केरल  में

 मारपीट  नहीं  क्या  उससे  दिल्ली  में  मारपीट  नहीं  कहां  उसका  असर  नहीं

 अभी  हमारे  एक  मित्र  बड़े  गौरब  के  साथ  कह  रहे  थे  कि  उत्तर  प्रदेश  में  दंगा  नहीं  इनकी  पार्टी  वहां
 शासन  में  है  और  तभी  से  उत्तर  प्रदेश  में  कोई  दंगा  नहीं  बड़ी  अच्छी  बात  है  कि  दंगा  नहीं  हुआ  लेकिन

 इनको  शायद  आजमगढ़  याद  नहीं  आ  रहा  जहां  हिन्दु  और  मुसलमानों  के  बीच  इतना  भयंकर  दंगा  हुआ  और

 हिन्दू-मुसलमानों  के  उस  दंगे  में  न  मालूम  कितने  लोगों  के मकान  जल  कितने  गरीब  लोगों  की  दुकानें  लूट
 ली  गयीं  और  न  जाने  कितने  लोगों  का  नुकसान  वैसे  ही  बनारस  में  भी  दंगा  जौनपुर  में  मारपीट

 रामपुर  में  भी  दंगा  हुआ  और  हमारे  मित्र  कह  रहे  हैं  कि  कहीं  दंगा  नहीं

 मैं  ऐसा  नहीं  कहता  कि  दंगा  होना  कोई  अच्छी  बात  है  या  इनकी  मंशा  है  कि  कहीं  दंगा  नहीं  अच्छी  बात

 है  कि  कहीं  दंगा  नहों  होना  चाहिये  लेकिन  जो  जगह  जगह  दंगे  हो  रहे  उनके  पीछे  क्या  कारण  और  उसका

 क्‍या  उपाय  है

 स्पीकर  मैं  बस  एक  मिनट  में  अपनी  बात  खत्म  कर  देता  इसी  हाउस  में  जब  अविश्वास  के  प्रस्ताव  पर

 परसों  बहस  होने  वाली  उसके  पहले  यह-कहा  जा  रहा  हमारे  एक  बहुत  सीनियर  खुराना  साहब  ने
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 राजनाथ  सोनकर

 कहा  कि  यह  अदालत  का  विषय  नहीं  हमारे  एक  अन्य  साथी  ने  बड़ी  तेजी  से  चैलेंज  देकर  कहा  कि  अगर

 हिम्मत  हो  तो  निर्माण  कार्य  को  ऐसा  किस  को  कहा  जा  रहा  किसे  चैलेंज  दिया  जा  रहा  यहां  पर
 एक  अन्य  माननीय  महन्त  अवेद्य  नाथ  जी  जिनका  मैं  बड़ा  सम्मान  करता  उनकी  बड़ी  इज्जत  करता

 उन्होंने  भी कहा  था  कि  इस  देश  में  मुसलमानों  को  इतनी  तरजीह  क्‍यों  दी  जा  रही  यह  देश  पाकिस्तान  हो

 अध्यक्ष  इस  समय  कोई  रैगुलर  विधेयक  सदन  के  सामने  विचार  के  लिये  नहीं  आपको  सिर्फ
 इस  गवर्नमैंट  के  ध्यान  में  लाने  के  लिये  ही  बोलना  इसे  ख्याल  में  आप  सारी  चीजें  बोल  रहे  यह
 नहीं  होना

 श्री  राजनाथ  सोनकर  मैं  सारी  बातें  विस्तार  से  नहीं  कह  रहा

 अध्यक्ष  आप  संक्षेप  में  ही
 श्री  राजनाथ  सोनकर  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  इसी  प्रकार  की  स्थिति  बनी  यदि  इस

 पर  तत्काल  कोई  नियंत्रण  नहीं  किया  गया  तो  आज  जिस  विषय  पर  यहां  चिन्ता  व्यक्त  की  जा  रही  वह  केवल
 इस  विषय  पर  चिन्ता  ही  चिन्ता  व्यक्त  होकर  रह  जायेगी  और  स्थिति  पर  कोई  रोकथाम  नहीं  हो

 इसलिये  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  तत्काल  आप  हमारे  मित्रों  को  यहां  से  यह  राय  दें  कि  जहां  हाउस
 इनकी  बातों  का  सम्मान  करता  वहीं  यह  राय  भी  प्रकट  करता  है  कि  अयोध्या  में  जो  कुछ  हो  रहा  उसे
 अविलम्ब  रोक  दिया  कानून  का  पालन  करना  यदि  आप  कानून  का  पालन  नहीं  करेंगे  तो  यह  देश

 जल  चारों  तरफ  दंगे  होंगे  और  उसकी  सारी  जिम्मेदारी  भारतीय  जनता  पार्टों  के  ऊपर  इन्हें  कभी
 भी  इतिहास  माफ  नहीं  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  को  खत्म  करता

 श्री  राम  आप  यहां  कोन  सी  पार्टी  की  तरफ  से  बोले

 श्री  राजनाथ  सोनकर  आपको  इससे  क्‍या  मतलब

 12.28  म०  प०

 महोदय  पीठासीन

 श्री  सूरज  मंडल  उपाध्यक्ष  इस  समय  यहां  एक  गम्भीर  मामले  पर  चर्चा  हो  रही  है  और
 खुराना  साहब  हंस  रहे  आज  केरल  में  जो  कुछ  अयोध्या  में  जो  हो  रहा  हिन्दुस्तान  की  सभी  जगहों
 से  जो  सुनायी  दे  रहा  उसकी  चर्चा  हम  यहां  कर  रहे  आज  स्थिति  यह  है  कि  दो  सम्प्रदायों  के  बीच  में

 तनाव  पैदा  हो  रहा  इसके  क्या  कारण  हैं--मुख्य  कारण  यह  है  कि  अयोध्या  में  जिस  तरह  से  मन्दिर  निर्माण
 का  काम  लगातार  हो  रहा  वही  इसकी  जड़  में

 हमारे  खुराना  साहब  ने  कहा  कि  आज  कहीं  दंगे  नहीं  हो  रहे  पूरे  देश  के  खुराना  साहब  ऐसे  प्रयास
 कर  रहे  हैं  लेकिन  ईद  के  समय  क्या  ...  आप  तो  सामने  नहीं  आते  हैं  लेकिन  आपके
 जो  दो  हाथ  आपके  साथ  जो  दो  लोग  एक  तरफ  विश्व  हिन्दू  परिषद  और  दूसरी  तरफ  आर»  एस०
 उन  दोनों  को  आप  ललकारते  हैं  ओर  वे  कोशिश  कर  रहे  हैं  पूरे  देश  में  दंगे  भड़काने  लेकिन  आप  सफल
 नहीं  हो  पा  रहे  ईद  के  मेरी  कांसटोटूऐंसी  गोड्डा  में  विश्व  हिन्दू  परिषद  के  लोगों  ने  जाकर  मुसलमानों
 को  नमाज  पढ़ने  में  रूक्रावट  पैदा  वे  मुसलमानों  को  नमाज  नहीं  पढ़ने  देना  चाहते  थे  और  दंगा  भड़काने  का
 प्रयास  किया  लेकिन  हम  लोगों  ने  मौके  पर  हम  लोग  खुद  वहां  गये  और  हम  लोगों  ने  खुद  वहां
 जाकर  नमाज  अदा  कराने  का  काम  अटल  जी  का  मैं  सम्मान  करता  उन्होंने  कहा  है  और  उनका  यह
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 जप++  ——  नी

 विचार  बहुत  अच्छा  है  कि  मन्दिर  मस्जिद  गरुद्वारों  से  और  गिरजाघरों  से  राजनीतिक  विचार  नहीं  निकलना

 वहां  से  जो  ऐसे  ऐलान  होते  वे  बंद  होने  उसके  हम  लोग  समर्थक  इसके  हम  लोग
 समर्थक  लेकिन  आप  सब  से  निवेदन  है  कि  आज  केरल  और  हिन्दुस्तान  के  जिस  कोने  में  भी  आप

 *वहां  दो  समुदायों  के  बीच  में  तनाव  पैदा  हो  रहा  उसका  एक  ही  कारण  है  और  वह  कारण  है  अयोध्या  में

 निर्माण  कार्य  ।  59
 वहां  पर  तलवार  के  बल  पर  कार-सेवा  कर  रहे  इससे  दूसरे  समुदाय  के  लोगों  में  भय  और

 तनाव  पैदा  हो  रहा  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  इस  निर्माण  को  तुरन्त  सारे  देश  में  इससे  गडबड़  पैदा  हो
 सारी  देश  की  गडबड़ी  की  जड़  में  यह  अयोध्या  ही  सारे  देश  के  लोगों  में  दो  समुदायों  में  अशांति

 और  मनमुटाव  पैदा  करने  की  जड़  में  यह  अयोध्या  ही  इसलिए  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  अयोध्या  में
 चल  रहा  निर्माण  कार्य-अविलम्ब  रोका

 यदि  वहां  पर  प्रदेश  सरकार  इस  निर्माण  कार्य  को  रोकने  में  असमर्थ  रही  तो  मेश  आपके  माध्यम
 भारत  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  अपने  अधिकारों  का  प्रयोग  कर  अयोध्या  में  चल  रहे  निर्माण  कार्य

 को  अविलम्ब  इस  कार्य  में  सारे  देश  की  जनता  आपके  साथ

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  आपको  धन्यावाद  देते  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं

 ]  .

 श्री  पी०  सीਂ  थामसः  केरल  में  जो  कुछ  हुआ  मैं  उसकी  निन्‍दा  करता

 उपाध्यक्ष  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमें  अपने  भाषण  द्वारा  बाहर  अपने

 लोगों  को  भडकाना  नहीं  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  निन्‍्दा  करना  हम  सभी  का  कर्तव्य  है  और  हमें  यह
 ©

 सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  सम्पूर्ण  देश  पूरे  समाज  को  उचित  दिशा  निर्देश  दिया

 भ्री  पीः  सीः  में  भी  यह  बात  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  था

 श्फथ्यक्ष  हमें  अनावश्यक  रूप  से  एक  दूसरे  के  साथ  गाली-गलौज  नहीं  करना  माहौल

 फहले  से  ही  गुस्से  और  द्वेष  से  भरा  हुआ  हमें  इसे  और  अधिक  खराब  नहीं  करना  देश  में  जो

 काहावश्ण  है  हमें  उसे  शान्त  करने  का  प्रयास  करना

 श्री  पीਂ  सीਂ  आपने  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उससे  पूरी  तरह  सहमत

 रेल  मंत्री  सी०  केਂ  जाफर  सबसे  उचित  रास्ता  यह  होगा  कि  प्रत्येक  व्यक्षि  के  बोलने  की

 जगह  आप  प्रत्येक  से  अपना  हृदय  टटोलने  का  अनुरोध  कर  सकते  हैं

 ज्री  पीਂ  सी०  आप  जो  कह  रहे  हम  सब  उससे  सहमत  वास्तव  में  केरल  में  जो

 घटना  हई  है  हम  उसकी  निन्‍्दा  करते  मैं  एसਂ  एस०  और  उनकी  कार्यवाही  की  निन्‍्दा  करता  इस
 सम्बन्ध  में  मैं  आरਂ  एस०  एस*०  के  रवैये  की  भी  निन्‍्दा  करता  ऐसा  इसलिये  क्योंकि  उन  दोनों  में  संघर्ष

 उन्होंने  इस  समस्या  की  शुरुआत  की  जो  इस  मुद॒दे  को  भड़का  रहे  हैं  और  इससे  सम्बन्धित  मामलों  को  इस

 हद  तक  भड़का  रहे  हैं  मैं  उन  सभी  की  भी  निन्‍्दा  करता  अपने  कुछ  अपने  उन  कुछेक  महान

 जिन्होंने  वास्तव  में  इस  प्रकार  की  समस्‍या  खड़ी  कर  दी  के  भाषणों  की  भी  निन्‍्दा  करता  हूँ

 अब  मैं  भाजपा  के  नेताओं  श्री  आडवाणी  और  श्री  वाजपेयी  जी  से  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  वे

 भगवान  राम  जैसी  हिन्दुत्व  की  सहनशीलता  प्रदर्शित  करना  चाहते  हैं  और  इस  दिशा  में  नेतृत्व  प्रदान
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 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सांप्रदायिक  हिंसा  के  बारे  में  2  1992

 पी०  सी०  हि

 करने  की  स्थिति  में  हैं  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  पूरी  समस्या  को  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  निपटाया  जा  सकता

 नेताओं  के  भाषणों  को  सुनकर  वास्तव  में  मैं  लज्जित  हूँ  मैंने  समाचार-पत्रों  में  भी  उनके  भाषणों  को  मुझे  ,
 विश्वास  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  करेगा  कि  भाजपा  के  एक  नेता  ने  यहां  तक  कहा  है  कि
 सिर्फ  बाबरी  मस्जिद  को  गिरा  कर  ही  इस  मुद्दे  को  निपटाया  जा  सकता

 मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  ही  दुःख  होता  है  कि  एक  माननीय  नेता  ने  अपने  भाषण  में  यहां  तक  कह  दिया
 कि  बाबरी  जिसका  मुसलमानों  के  लिए  कोई  महत्व  ही  नहीं  को  गिरा  दिया  इस  प्रकार  से

 इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो
 है

 मैं सभी से यह अनुरोध कैंरूगा कि नेताओं की इस प्रकार की कार्यवाही अथवा मनोवृत्ति को कुछ समय के लिए रोक लिया जाना चाहिए ताकि पूरी समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि कुछ समय के लिए हम सब मिल कर बैठे और समस्या का समाधान करें अथवा इस प्रकार का निर्णय लें कि इस सम्बन्ध में कुछ किया जा यह सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं कार्यवाही करना सिर्फ सरकार का ही कार्य नहीं है न हीं इस प्रकार की कार्यवाही करना सिर्फ राज्य सरकार का काम मैं यह महसूस करता हूँ कि नेताओं को एक साथ मिलकर और शीघ्र ही विचार विमर्श करना तथा इस समस्या का समाधान ढूँढ़ना मैं उनसे पुन एक बार अनुरोध करता उपाध्यक्ष मैं सत्ता पक्ष के एक सदस्य को और विपक्ष के एक सदस्य को अनुर्मात ) श्री मदन लाल मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा इन्होंने करेल में के बारे में कुछ कहा मेरी जानकारी है और अखबार में जो वहां के होम मिनिस्टर ने कहा मैं उसकी केवल दो लाइनें पढ़ना चाहता श्री सीਂ वी० रामाराजन गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के अनुसार गड़बड़ी करीब 7.30 मण्पृ० शुरू हुई जब पुनथुरा में रा०्स्वग्सेण की शाखा पर पत्थर फेका गया उसके बाद यह झगड़ा मेरी जानकारी भी है इसलिए यह कहना कि वहां कोई क्लैश हुआ आर-एस०एस० पर अटैक हुआ वायलैंस उसके ब्राद शुरू हुई ] उपाध्यक्ष जो कुछ आप कहना चाहे थे आपने कह )



 30  1914  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सांप्रदायिक  हिंसा  के  बारे  में

 श्री  सत्यपाल  सिंह  यादव  उपाध्यक्ष  मेरा  पाइंट  आफ  आर्डर

 उपाध्यक्ष  परम्परा  यह  रही  है  कि  सत्ता  पक्ष  के  एक  सदस्य  को  और  विपक्ष  के  एक  सदस्य  को

 अनुमति  दी  जाए

 श्री  सत्यपाल  सिंह  जीरो  आवर  में  खुराना  जी  ने  एक  समस्या  उठाई  इन्होंने  कहा  कि  आर०  एस०
 एस*०  के  लोगों  जो  मैदान  में  शाखा  कर  रहे  हमला  किया  ।  यह  अखबार  में  आया  यह  सही  इसके
 लिए  कोई  दोषी  नहीं  है  केन्द्र  की  सरकार  दोषी  अयोध्या  में  आज  जिस  तरह  से  हाई  कोर्ट  के  आदेश  के

 बावजूद  निर्माण  हो  रहा  केन्द्र  सरकार  में  क्षमता  नहीं  है  कि  उसे  रुकवा  सके  |  केरल  में  जो  हुआ
 है  वह  केवल

 केरल  में  होकर  नहीं  रह  आप  देखेंगे  कि  पूरे  देश  में  रोजाना  घटनाएं  होंगी  और  उनको  कोई  रोक  नहीं
 हाई  कोर्ट  के  आदेश  को  लागू  करवाना  सरकार  का  कर्तव्य  वह  चाहे  भूमि  का  अधिग्रहण  करे  चाहे

 बी०  जे०  पी०  की  सरकार  को  बरख्वास्त

 मेरा  पाइंट  आफ  आर्डर  यह  है  कि  खुराना  जी  बोल  दूसरे  माननीय  सदस्य  बोल  फिर  भी  एक  ही
 विषय  पर  बार-बार  बोलने  का  मौका  क्‍यों  दिया  जा  रहा  )

 श्री  राजनाथ  सोनकर  उपाध्यक्ष  श्री  सत्यपाल  यादव  ने  जो  कहा  है  उसपर  आप  व्यवस्था

 दीजिए  |...  )

 श्री  राम  कापसे  महाराष्ट्र  के नासिक  जिले  में  मालेगांव  शहर  अत्यन्त  संवेदनात्मक  शहर  माना  जाता

 )

 बाबरी  ऐक्शन  कमेटी  के  द्वारा  मालेगांव  शहर  में  पूरे  दिन  बंद  उसी  दिन  जनता  दल  के  नेता  और

 महाराष्ट्र  के  भूतपूर्व  विपक्ष  के  नेता  के  नेतृत्व  में  50  हजार  लोग  इकट्ठे  हुए  और  शहर  में  मोर्चा  बना  कर  घूमते
 उसके  बाद  वह  मोर्चा  बालाजी  मन्दिर  के  पास  तब  उत्तेजना  निर्माण  करने  की  दृष्टि  से  वहां  घोषणायें

 शुरू  वहां  शिवाजी  की  मूर्ति  के  सामने  एक  फोटोग्राफर  जो  छायाचित्र  लेना  चाहता  उसका  कैमरा  छीन

 लिया  उसके  साथ  मारपीट  दूसरे  दिन  वह  चीज  पेपर  में  न  इसके  लिये  कोशिश  की  गई

 मालेगांव  में  ये  जो  सब  हो  रहा  यह  कया  हो  रहा  पुलिस  कंट्रोल  रूम  के  समाने  पत्थरबाजी  हुई  ओर  मन्दिर
 के  सामने  गलत  घोषणायें  तीसरी  बात  यह  हुई  कि  फोटोग्राफर  का  कैमरा  छीन  कर  मारपीट  की  जब

 जनता  दल  के  नेता  से  पूछताछ  की  गई  तो  उसने  कहा  कि  यह  मुझ  से  गलती  हुई  और  यह  मोर्चा  मेरे  काबू  में

 नहीं  रह  इस  तरह  की  हरकतें  मालेगांव  में  चल  रही  जनता  दल  यह  चाहता  है  कि  भारत  वर्ष  में
 जहां-जहां  पहले  दंगे  वहां  फिर  से  दंगे  इससे  पहले  गुजरात  में  यह  दंगे  हुए  और  अब  महाराष्ट्र  में
 करवाने  की  कोशिश  सांगली  ओर  कराड़  में  हुई  ।  हर  तरह  से  दंगे  कराने  की  कोशिश  की  जा  रही  मालेगांव  में

 भी  यही  कोशिश  की  )  ...

 श्री  अयूब  खां  मालेगांव  के  बारे  में  कह  रहे  अयोध्या  के  बारे  में

 श्री  राम  जनता  कांग्रेस  और  कम्युनिस्ट  पार्टी  यह  चाहती  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  हर  जगह  दंगे

 हों  लेकिन  वहां  नहीं  हो  रहे  इसलिये  महाराष्ट्र
 में

 यह  बिष  फैलाने  का  काम  ये  कर  रहे  मैं  इसकी  घोर
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 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सांप्रदायिक  हिंसा  के  बारे  में  21  1992

 राम

 निन्‍्दा  करता  हूं  और  गृह  मंत्री  से  इस  बारे  में  ब्यान  देने  की  मांग  करता  मालेगांव  के  बारे  में  मैंने  कल  भी  यह
 सवाल  उठाया  था  लेकिन  उस  विषय  में  कुछ  नहीं  हो  रहा  पार्लियामेंटटी  अफेयर्स  मिनिस्टर  गृह  मंत्री  जी  से
 इस  विषय  में  कहें  |  वह  खुद  महाराष्ट्र  के  महाराष्ट्र  के  मालेगांव  जैसी  जगह  में  दंगे  होते  हैं  तो  वह  उसके  करे
 में  कुछ  कहना  नहीं  चाहते  हैं  जबकि  बाकी  हर  विषय  में  बोलते  यह  विष  केरल  में  महाराष्ट्र  में
 आप  जल्द  ही  इस  दिशा  में  कदम

 श्री  रमेश  चेन्नित्तिला  उपाध्यक्ष  केरल  में  जो  दो  दिन  से  हो  रहा  इस  सदन  में  हर  फर्टी
 का  नेता  आगे  आकर  इसकी  निन्‍्दा  करता  मैं  इस  वाद-विवाद  में  नहीं  जाना  चाहता  आपने  जो  बताया  है
 मैं  इससे  सहमत  इस  देश  में  शान्ति  और  अमन  का  वातावरण  बनाये  रखना  हर  राजनैतिक  पार्टी  का  और

 राजनैतिक  दल  उसके  नेता  का  दायित्व  बनता  इस  सदन  के  अन्दर  हम  लोग  तो  नये  लोग  हम  लोग

 युवा  लोग  हैं  हम  लेकिन  आडवाणी  जी  को  देखते  बी०पी०  सिंह  जी  को  देखते  हैं  और  अन्य  नेत्रओं  को  देखते
 आप  इस  देश  को  कहां  लेकर  जाते

 मन्दिर  निर्माण  के  हम  कांग्रेस  पार्टी  खिलाफ  नहीं  है  लेकिन  आप  हमारे  देश  की  इस  नई  पीढ़ो
 को  आप  कहां  लेकर  जा  रहे  त्रिवेन्द्रम  के  अन्दर  चार  लोग  मर  100  से  ज्यादा  घरों  को  नुकसान  पहुंचा
 एक  मस्जिद  के  अंदर  एक  आदमी  को  मार  आज  केरल  की  सरकार  ने  स्थिति  को  कायम  रखने  के  लिए

 बहुत  कुछ  काम  किया  है  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  वहां  अभी  तक  शान्ति  और  अमन  का  वात्रवरण  नहीं  बन
 पाया  है  इसलिए  मैं  सब  को  यही  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  के  अन्दर  शान्ति  और  अमन  का
 वाताबरण  बनाये  रखने  के  लिए  हर  राजनैतिक  दल  के  नेता  आगे  आयें  और  अपील  इस  देश  में  शान्ति  और
 अमन  का  वातावरण  और  साम्प्रदायिक  सदभाव  का  वातावरण  बनाये  रखने  के  लिए  काम

 श्री  हरिसिंह  चावड़ा  उपाध्यक्ष  मैं  पिछले  40  साल  से  समाज  का  काम  करता  मेरा
 काम  समाज  की  पिछड़ी  हुई  गरीब  लोगों  का  है  जिसे  में  40-4  साल  से  करता

 हिन्दू  मुस्लिम  एकता  का  काम  मेरा  40  साल  से  चलता  मैं  जो  संस्था  चलता  उसमें  मुस्लिम  कार्यकर्ता  भी

 मेरे  यहां  हैं  और  मुस्लिम  विद्यार्थी  मेरे  यहां  कोई  हिन्दू  मुस्लिम  की  बात  मेरे  यहां  नहीं  लेकिन  मेरे  यहां
 अभी  दंगा  चल  रहा

 एक  मुस्लिम  भाई  कहीं  से  आया  उसकी  आपस  में  कोई  तकरार  थी  तले  किसौ  मुसलमान  ने  डसको  मार
 मारने  वाला  मुसलमान  फिर  भी  उसने  ऐसा  कह  दिया  कि  उसको  हिन्दू  ने  मार  उससे  मुस्लिम

 भाइयों  को  कुछ  तकलीफ  हो  गई  और  उन्होंने  एक  हिन्दू  को  मार  सारे  डीसा  शहर  जहां  से  मैं  आता

 पालनपुर  के  पास  डीसा  तहसील  का  मतक  वहां  एक  हिन्दू  को  मार  शहर  में  तनाव  हो

 यहां  अविश्वास  की  टदरख्वास्त  मेरे  पास  फोन  आने  लगे  कि  आप  यहां  आ  जाइये  तो  मैं  यहां  आ  गया
 सार  शहर  में  तनाव  पुलिस  एक-एक  आदमी  को  चुन-चुन  कर  लाकर  मारती  फीटती  सारे

 कार्यकर्ताओं  को  बुला-बुला  कर  मारती  पीटती  एक  एक  बूढ़ी  माई  जा  रही  थी  तो  उस  का  हाथ

 तोड़  पुलिस  वह  कोई  दंगा  करने  नहीं  जा  रहो  हमारे  यहां  देहात  में  एक  सामठी  गांव  वहां  से
 एक  कुछ  खरीदने  के  लिए  आया  उस  आदमी  को  बेचारे  को  ऐसा  मारा  कि  वह  मर

 ...  मैं  वहां  पुलिस  थाने  पर  पुलिस  ऑफिसर  से  उसे  मैंने  बकाया  कि  इस  तरह  निर्दोष
 नागरिकों  को  न  पकड़ा  निर्दोष  नागरिकों  को  पीटा  न  मैं  पीटा  गया  तो  मैं

 जब पुलिस आफिसर के पास
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 श्री  ए०  माननीय  गृह  मंत्री  को  यहां  आना  चाहिए  और  एक  वक्तव्य  देना

 श्री  राम  यह  उन  पर  व्यक्तिगत  रूप  से  किया  गया  हमला  कृपया  फिर
 हम  आपको  बोलने  की  अनुमति  नहीं

 श्री  हरिसिंह  जब  मैं  पुलिस  अधिकारी  को  मिलने  गया  तो  मैंने  पुलिस  आफिसर  से  विनती  की  कि
 किसी  निर्दोष  नागरिक  को  पकड़ा  न  किसी  निर्दोष  नागरिक  को  पीटा  न  जाय  तब  ...  ...  अभी
 मैं  किसी  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा

 ]

 उपाध्यक्ष  जब  इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  उन  पर  हमला  किया  गया  है  तो
 क्या  उनकी  बात  सुनना  हमारा  कर्त्तव्य  नहीं  हमें  उनकी  बात  सुननी  सरकार  है  ओर  सरकार  वक्तव्य

 आप  अन्य  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ओर  आप  नहीं  चाहते  हैं  कि  अन्य  सदस्यों  की
 कठिनाइयों  को  कार्यवाही  वृतांत  में  शामिल  किया  अनेक  उलझने  सदस्यों  के  भाषण  को  रिकार्ड  करने  में
 रिपोर्टरों  को  काफी  परेशानी  हो  रही  कुछ  शिकायतों  को  सामने  रखने  के  लिए  शून्य  काल  मैं  सत्ता  पक्ष
 एक  सदस्य  ओर  विपक्ष  से  एक  सदस्य  का  नाम  पुकार  रहा  मैं  कुछ  नियमों  का  पालन  कर  रहा  हममें  से
 प्रत्येक  परे  विश्व  को  यह  शिक्षा  देना  चाहता  है  कि  हमें  किस  प्रकार  से  बर्ताव  करना  साथ  ही  हम  अपने
 आपको  भी  टटोलना  माननीय  सदस्य  जी  जो  कुछ  कहना  है  वह  उन्हें  कहने

 श्री  सीਂ  अन्य  मुद्दे  की  चर्चा  करने  से  पूर्व  हम  यह  चाहेंगे  कि  सरकार  एक  वक्तव्य  जरी

 )

 उपाध्यक्ष  अपनी  शिकायतों  को  सामने  रखने  का  आपको  पूरा  अधिकार  आप  दूसरी  पंक्ति  में

 तो  क्या  आप  इस  सभा  में  अन्य  सदस्यों  के  बोलने  के  अधिकार  को  छोन  मैं  ऐसा  नहीं  समझता
 नियम  भी  इसकी  अनुमति  नहीं  देते

 श्री  पीਂ  सीਂ  थामसः  हम  उनके  मार्ग  में  रुकावट  नहीं

 उपाध्यक्ष  वे  जो  भी  कहते  हैं  हम  उसे  धैर्यपूर्वक  यदि  यह  अच्छा  लगे  तो  आप  इसे  स्वीकार
 करें  और  यदि  नहीं  तो  आप  इसकी  उपेक्षा  कर  सकते

 ]

 श्री  हरिसिंह  उपाध्यक्ष  जब  में  विनती  करने  के  लिए  पुलिस  स्टेशन  गया  कि  निर्दोष
 नागरिकों  को  पीटा  न  निर्दोष  नागरिकों  को  पकड़ा  न  तो  मेरे  साथ  दो-चार  साथी  और  आ  हम
 बोले  तो  लोग  भी  बाहर  आ  गए  और  मार-पीट  शुरू  कर  यह  भी  नहीं  देखा  कि  कौन  मैं  तो  अन्दर

 फिर  भी  मार-पीट  शुरू  कर  पीटा  गया  और  पुलिस  के  वहां  डीएसपी  वगैरह  ने  पकड़-पकड़  कर  ले  सौ

 डेढ़  सौ किलोमीटर  ले  जाकर  छोड़  गए  और  वहां  जाकर  पता  नहीं  कि  केस  हुआ  झूठा  केस  करके  मैजिस्ट्रेट
 के  सामने  कर  गुजरात  में  पुलिस  कार्यवाही  गलत  चल  रही  यह  बन्द  नहीं  की  जैसी  कि  वहां  चल

 रही  तो  गलत  बिहार  जैसा  वहां  राज  नहीं
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 देश  के  विभिन्न  भागों  में  सांप्रदायिक  हिंसा  के  बारे  में  2।  1992
 जन  ++-+-  तल  -

 हरिसिंह

 दूसरी  मेरा  क्षेत्र  पाकिस्तान  से  बिल्कुल  जुड़ा  हुआ  हमारा  एक  गांव  पीपराड़ा  पांच  हजार  की  आबादी
 वाला  वहां  एक  माइनोरिटी  वाला  जिसको  जसलोक  बोलते  उसको  चोक  के  लिए  ले  आए  बाद  में

 इतना  हो  गया  कि  गुंडागर्दी  और  मां-बहनों  की  इज्जत  लूटने  हमारे  यहां  पंचायत  के  प्रैजीडेंट  को  प्रमुख
 कहते  जब  वह  खड़ा  रहता  तो  उसके  सामने  कोई  नहीं  रहता  सारे  इल्लिगल  काम  करते  यदि  इन
 एक-दो  माइनोरिटी  वालों  को  रोका  नहीं  तो  पाकिस्तान  द्वारा  काश्मीर  में  जो  परिस्थितियां  वैसी  हो
 परिस्थिति  बनासकांटा  की  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  जांच  करनी  देखना  चाहिए
 ओर  काश्मीर  जैसी  परिस्थिति  बनासकांटा  में  बनने  के  लिए  रोकना  चाहिए  )

 प्रोਂ  केਂ  वीਂ  थामस  हम  माननीय  सदस्य  पर  हुए  हमले  की  निन्दा  करते  हैं  ....
 )

 उपाध्यक्ष  यह  नियमित  वाद  विवाद  नहीं  यदि  उन्होंने  ऐसे  शब्दों  का  प्रयोग  किया  है  जो
 असंसदीय  तो  आपको  इन्हें  उठाने  की  स्वतन्त्रता  है और  ऐसे  शब्दों  को  कार्यवाही  वृत्तांत  से हटाया  जा  सकता

 लेकिन  आप  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  सकते

 प्रो०  केਂ  वी०  हम  माननीय  सदस्य  पर  हुए  हमले  की  निन्‍्दा  करते  लेकिन  हम  इस  बात
 पर  जोर  दे  रहे  हैं  कि यह  सब  अयोध्या  में  हुई  घटनाओं  के  प्रतिक्रिया  स्वरूप  हुआ  भाजपा  ने  सदन  को  यह
 आश्वासन  दिया  था  कि  वे  न्यायालय  के  निर्देशों  का  पालन  अब  उत्तर  प्रदेश  सरकार  न्यायालय  के  निर्देशों
 को  लागू  नहीं  कर  भाजपा  के  वरिष्ठ  नेता  विहिप  पर  हावी  नहीं  हो  पाये  ओर  निर्माण  कार्य  चल  रहा  है
 यह  उत्तर  प्रदेश  सरकार  तथा  भाजपा  नेत्तृत्व  की  निष्क्रियता  का  परिणाम  है  कि  केरल  में  साम्प्रदायिक  देंगे  शुरू  हुए

 )

 श्री  लाल  कृष्ण  उपाध्यक्ष  मैं  सत्ताधारी  दल  से  यह  अपेक्षा  करता  हू  कि  वे  देश  में
 उत्पन्न  इन  कुछ  परिस्थितियों  पर  जिम्मेदारी  पूर्वक  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  अयोध्या  के  विषय  में  हमारे  मत
 भिन्न  हो  सकते  लेकिन  इस  तथ्य  को  स्वीकार  करना  चाहिए  कि  इन  वर्षों  में  झगड़े  का  जड़  यह  रहा  हैकि
 मस्जिद  के  ढेँघ्े  की  सुरक्षा  करनी  चाहिए  अथवा  यह  बात  स्वीकार  की  जानी  चाहिए
 कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  ईमानदारी  पूर्वक  यह  आश्वासन  दिया  है  कि  मस्जिद  के  ढांचेको  किसी  प्रकार  का  खतरा
 नहीं  मैं  इस  बात  पर  जोर  देना  चाहूँगा  कि  आज  त्रिवेन्द्रम  में  दंगा  हुआ  मालेगांव  में  गड़बड़ी  हुई  है
 अथवा  अन्य  किसी  जगह  पर  जो  कुछ  हुआ  यदि  हम-हमलोगों  से  तात्पर्य  उन  लोगों  से  है  जो  इस  बात  पर
 ध्यान  देते  हैं  कि  साम्प्रदायिक  साम्प्रदायिक  शांति  बनी  रहे  --  आयोध्या  के  आधार  पर  इसे  न्यायोचित
 ठहराने  की  कोशिश  करेंगे  तो  इसक  अर्थ  होगा  कि  हम  साम्प्रदायिक  सदभावना  में  अपना  योगदान  नहीं  दे  रहे

 मैं  एक  बात  कहना  चाहंगा  कि  मैं  मुस्लिम  लीग  की  राजनीति  से  असहमत  उसे  अस्वीकार  करता
 लेकिन  मैं  मुस्लिम  लीग  और  इस्लामिक  सेवक  संघ  में  भेद  मानता  हूं  और  मैं  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  एक

 वक्तव्य  चाहता  हूं  कि  इस  संगठन  का  स्वरूप  क्‍या  है  क्योंकि  मेरी  जानकारी  जोकि  बहुत  हो  विश्वस्त  सूत्रों  से

 प्राप्त  की  गयी  यह  पाकिस्तान  के  इन्टर  सर्विसेज़  संगठन  द्वारा  गठित  एक  तंत्र  यह  कार्य  पाकिस्तान  सरकार
 के  इन्टर  सर्विसेज़  इन्टेलिजेन्स  विंग  का  है  जोकि  सी  आई०  ए  के  सामन  है  ओर  यह  तंत्र  हाल  ही  में  अस्तित्व  में
 आया  है  और  केरल  में  इन  दिनों  हुई  सभी  घटनाओं  के  पीछे  इसी  तंत्र  का  हाथ  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  18
 तारंख  को  केरल  के  तीन  हवाई  त्रिवेन्द्रम  ओर  कालीकट  का  हजारों  लोगों  द्वारा  घेराव  किया
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 ल्ज्त्ज्जैव  ख्  ्लज्  न फू  — —

 गया  था  उक्त  संस्था  के  आहवान  पर  ट्रकों  और  बसों  में  भरकर  इन  हवाई  अड्डों  पर  लाया  गया  था  और

 यह  घेराव  इतना  प्रभावशाली  था  कि  जो  यात्री  हवाई  जहाज़  से  यात्रा  कर  रहे  उनमें  से  बहुत  से  यात्री  यात्रा

 पूरी  होने  पर  जहाज़  से  बाहर  नहीं  निकल  सके  ।  दूसरे  सदन  के  मेरे  दो  साथियों  ने  भी  उसो  जहाज़  से  यात्रा  की
 वे  भी  बाहर  नहीं  आ  सके  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  मंत्री  ने  मेरे  इन  साथियों  के  बाहर  आने  की  व्यवस्था

 करायी  और  इस  तरह  से  वे  बाहर  आ  सके  ।  परन्तु  उस  विमान  में  विदेशी  लोग  और  महिलाएं  भी  थीं  और  ये

 हवाई  अड्डे  पर  वस्तुतः  रो  रही  थीं  क्योंकि  वे  जहाज़  से  बाहर  नहीं  निकल  मैं  आपसे  यह  अनुरोध  करना

 चाहंगा  कि  आप  कई  बातों  को  आपस  में  गुड़मुड़  करने  की  कोशिश  न  करें  और  किसी  भी  तरह  दंगों  का

 ओचित्य  जताने  की  कोशिश  कदापि  न  किसी  भी  तरह  की  हिंसा  की  निंदा  होनी  चाहिये  और  यदि  दिन  में

 राष्ट्रीय  स्वयं-सेवक  संघ  की  किसी  शाखा  पर  आक्रमण  की  घटना  होती  है--आप  राष्ट्रीय  स्वयं-सेवक  संघ  की

 बात  से  सहमत  अथवा  असहमत  हो  सकते  हैं--तो  उसमें  भी  हिंसा  की  और  वहां  की  सरकार  की  समान  रूप  से

 निंदा  की  जानी  जहां  भी  कोई  ऐसी  घटना  होती  तो  मैं  इसकी  निंदा  करता  इसलिये  जब  मेंर  साथी
 बताते  हैं  और  उन्हें  इस  तथ्य  पर  गर्व  भी  है  कि  गत  एक  वर्ष  से  उत्तर  प्रेदश  में  तमाम  उत्तेजनाओं  के  बावजूद  श्री
 कल्याण  सिंह  की  सरकार  साम्प्रदायिक  उपद्रवों  को  दबाने  में  सफल  रही  मैं  सरकार  की  ओर  से  एक  वक्तव्य
 चाहता  इन  स्वभावतः  ही  सभी  लोगों  का  ध्यान  अयोध्या  की  ओर  ही  लगा  हुआ  परन्तु  इस  बीच

 अहमदाबाद  गुजरात  में  कई  स्थानों  मालेगांव  में  ओर  अभी-अभी  त्रिवेन्द्र  में  भी  गंभीर  उपद्रबों  की  घटनायें

 हुई  मैं
 इन  सभी  घटनाओं  के  बारे  में  सरकार  से  एक  विस्तृत  वक्तव्य  चाहता  इन  सभी  घटनाओं  पर  और

 इन  मामलों  के  संबंध  में  वहां  की  राज्य  सरकारों  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की  गई  उनके  बारे  में  एक  विस्तृत  वक्तव्य

 देने  की  मांग  करता

 1.00  प०

 संसदीय  कार्यमंत्री  गुलाम  नबी  उपाध्यक्ष  आज  जो  सांप्रदायिक  दंगे  केरल  में  हो

 रहे  मालेगांव  में  हो  रहे  हैं  या  देश  के  किसी  भी  क्षेत्र  में  हो  रहे  उन  दंगों  को  हम  बहुत  बुरा  मानते  हैं  और

 हमें  बहत  अफसोस  है  कि  हमारे  देश  में  इस  तरह  के  दंगे  हो  रहे  चाहे  किसी  भी  पार्टी  द्वारा  करवाए  जा  रहे
 चाहे  मालेगांव  के  दंगे  हों  या  केरल  के  दंगे

 लेकिन  उपाध्यक्ष  बीमारी  की  जड़  कहां  से  शुरू  यह  देखना  बहुत  जरूरी  जब  कभी  भी

 हिन्दुस्तान  में  दंगे  हुए  उसका  कोई  न  कोई  कारण  हमेशा  रहा  इस  बार  हम  यकीन  के  साथ  कह  सकते  हैं
 कि  अयोध्या  में  जो  हालात  हो  रहे  हैं  और  कोर्ट  के  आर्डर  को  जो  नहीं  माना  जा  रहा  है  और  उसकी  वजह  से  जो

 वातावरण  देश  में  बन  रहा  उसके  कारण  ये  दंगे  हो  रहे

 श्री  वी०  धनंजय  कुमार  क्‍या  भारत  सरकार  का  ऐसा  ही  दृष्टिकोण  आप  गृह  मंत्री  को  कहें
 कि  वे  इस  पर  अपना  वक्तव्य  रखें  ...  गृह  मंत्री  को  इस  तरह  का  वक्तव्य  दें

 ...  )  ....

 श्री  गुलाम  नबी  मैं  आपको  बताना  चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  का  दृष्टिकोण  क्‍या  कृपया  घैर्य

 रखें  ।
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 राज्य  सभा  से  सन्देश  2  1992

 गुलाम  नवी

 राष्ट्रीय  इस्लामिक  सेवा  संघ  की  हम  बहुत  निंदा  करते  जहां  हम  देश  में  हिन्दू  कम्युनलिजम  के  खिलाफ
 वहीं  हम  उतना  ही  मुस्लिम  कम्युनलिजम  के  भी  खिलाफ  कांग्रेस  पार्टी  ओर  कांग्रेस  सरकार  जितनी  हिन्दू
 कम्युनलिजम  के  खिलाफ  उतनी  ही  मुस्लिम  कम्युनलिजम  के  भी  बराबर  खिलाफ  लेकिन  यह  नाम  कहां  से

 इस्लामिक  संवक  संघ  मुझे  लगता  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  ही  स्टेप  कज़न  इसलिए  आप

 हमसे  पूछने  के  बजाए  आर  एस  एस  से  जिन्होंन  इस  नाम  को  लाने  में  कामयाब  अगर

 आर  एस  एस  नहीं  हाता  ता  इस्लामिक  संवक  संघ  भी  नहीं  इसलिए  हर  बीमारी  की  जड  का  बीज  आप
 बाते  कोई  भी  बीमारी  जब  पेदा  होती  है  तो  उसकी  वजह  भी  होती  इसलिए  जहां  हम

 इस्लामिक  सेवक  संघ  की  निंदा  करते  वहीं  हम  आर  एस  एस  की  भी  निंदा  करते  कि  ये  दोनों  मिलकर  देश
 का  विभाजन  करना  चाहते  हैं  ओर  देश  में  तनाव  पैदा  कर  रहे

 आज  आपने  जैसा  बताया  कि  मालंगांव  में  दंगे  हो  रहे  त्रिवन्द्रम  में  दंग  हो  रह  इससे  हमारा  शक  ओर
 भी  पक्का  हो  जाता  हम  इतने  दिन  स  बोल  रहे  थे  कि  आप  कार्ट  के  आर्डर्स  का  पालन  यदि  कोर्ट  के
 आर्डर्स  का  पालन  नहीं  किया  गया  तो  देश  में  जो  तनाव  बढ़  रहा  उससे  दंगे  होने  का  खतरा  क्योंकि  कोर्ट
 का  आर्डर  नहीं  माना  जिसकी  वजह  से  करल  महाराष्ट्र  में  ओर  भगवान  न  करे  कल  को  देश  के  दूसरे
 हिस्सों  में  भी  दंग  हो  सकते  इसके  लिए  कोर्ट  का  आर्डर  न  माना  जाना  ही  कारण  माना  इसके  लिए
 भारतीय  जनता  पार्टो  ओर  की  सरकार  जिम्मेदार  केन्द्र  सरकार  जिम्मेदार  नहीं  ....  ...

 श्री  मदन  लाल  मेरा  आरोप  है  कि  ऐसी  स्टेटमेंट  दे  कर  आप  देश  में  दंगों  को  भड़का  रहे

 श्री  गुलाम  नबी  जहां  तक  आडवाणी  जी  ने  मालेगांव  के  बारे  हम  उसके  ऊपर

 स्टेटमेंट  देंगे  और  अयोध्या  के  बारे  में  भी  सरकार  स्टेटमेंट  ...

 उपाध्यक्ष  अब  हम  आज  की  कार्य-सूची  की  मद  संख्या  6  को  लेते

 1.06  मण०्प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 मुझ  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सूचना  इस  सभा  को

 देनी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  के  उपबंधों  के  अनुसरण  में  मुझे  राज्य

 सभा  द्वारा  16  1992  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित  सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की

 1992  को  एक  प्रति  संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ
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 1.06-1/2  मथ्प०

 सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की  संशोधन

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 मैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित  सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की
 संशोधन  1992  को  सभा  रखता

 1.07  प०

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1992-93

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  महोदय  श्री  सीਂ  केਂ  जाफर  शरीफ  की  ओर  वर्ष
 1992-93  के  बजट  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  को  दर्शने  वाला  एक  विवरण  तथा
 अरेजी  प्रस्तुत  करता  में  रखा  देखिये  संख्यन्ष  2301/92]

 1.07-1  {2  म०  प०

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1988-89

 संसदीय  कार्य  मंत्री  गुलाम  नबी  महोदय  श्री  सीः  केਂ  जआफर  शरीफ  की  ओर  वर्ष
 1988-89  के  बजट  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अतिरिक्त  मांगों  का  दर्ेकने  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  में  रखा  मध्य  ।  देश्विये  संख्या  एलप्टीः  2302/92]

 नियम  377  के  अध्कीन  मामले

 केरल  में  केपरोलैक्टम  प्रोडयूसिंग  फैक्ट  के  हिल्ों  की  रक्षा  करने  दी  आवश्यकता

 प्रोਂ  केਂ  वीਂ  थामस  देश  में  दो  केरल  में  फैक्ट  तथा  गुजरात  में

 जी०एस“एफथ०सी०  कंपनी  कैपरोलैक्टम  का  उत्पादन  कर  रही  फैकर  40,000  से  50,000  टन  ओर
 जी“एस“एफ०्सी०  18,000  टन  कैपरोलैक्टम  का  उत्पादन  कर  रही  देश  में  कैपरोलैक्टम  की  कुल  खपत
 75,000  टन  से  80,000  टन  के  बीच  इस  प्रकार  देश  में  20  हजार  से  25  हजार  टन  केपरालेक्टम  की  कमी
 अनुभव  की  जाती

 1992-93  के  बजट  से  आयातित  केपरोलेक्टम  पर  80  प्रतिशत  सीमा  शुल्क  लगाया  गया  लकिन

 बजट  के  बाद  इसका  सीमा  शुल्क  80  प्रतिशत  से  घटा  कर  50  प्रतिशत  कर  दिया  इसके  कारण
 कैपरोलैक्टम  का  मूल्य  8  हजार  रुपये  प्रतिटन  से  घटकर  45  हजार  रुपये  प्रतिटन  हो  गया  जबकि  फेक्ट  द्वारा
 उत्पादित  कैपरोलैक्टम  की  कीमत  80,000  रुपये  प्रति  टन  ही  रही  इसके  परिमाणस्वरूप  बाजार  में  फैक्ट  कंपनी

 प्रतिस्पर्धा  नहीं  कर  सकी  और  30  करोड़  रुपये  मूल्य  का  4,000  टन  कैपरोलेक्टम  फैक्ट  के  गोदामों  में  जमा  हो

 गया  इस  समय  आयातित  कैपरोलैक्टम  बिक  रहा  है  और  इन  दोनों  कंपनियों  का  उत्पाट  बैसे  का  बसा  ही  पड़ा
 फैक्ट  कंपनी  को  इस  संकट  से  बचाने  के  निम्नलिखित  सुझाव  दिये  गये

 (1)  सरकार  को  उतनी  ही  कैपरोलैक्टम  के  आयात  की  अनुमति  देनी  चाहिए  जितनी  कि  उसकी  देश  में  कमी  है  ।

 1.08  मे  प०
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 केਂ  वीਂ

 (2)  आयातकर्त्ताओं  के  फैक्ट  कंपनी  का  कैपरोलैक्टम  खरीदना  अनिवार्य  किया  जाना

 (3)  ऐसे  नियम  का  प्रयोग  किया  जाना  चाहिये  जिससे  केपरोलैक्टम  जमा  न  किया  जा

 (4)  सरकार  तथा  फैक्ट  कंपनी  और  कैपरोलैक्टम  का  इस्तेमाल  करने  वाले  नाइलोन  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों
 की  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  बुलाई  जाए  ताकि  इस  समस्या  का  उचित  हल  ढूंढा  जा

 (5)  फैक्ट  कंपनी  को  नाइलोन  तथा  नाइलोन  पर  आधारित  उत्पादों  का  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  अनुमति  दी
 जानी

 (6)  फैक्ट  कंपनी  के  अमोनिया  संयंत्र  को  शीघ्र  ही  स्वीकृति  दी  जाये  ताकि  इसे  कैपरोलैक्टम  के  उत्पादन  के
 लिए  प्रयुक्त  आमोनिया  का  आयात  न  करना

 देश  में  फाइलेरिया  के  बढ़ते  प्रकोप  को  रोके  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  ताजा  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  में  लगभग  30  करोड़  40
 लाख  लोगों  को  फाइलेरिया  रोग  होने  का  खतरा  इनमें  से  2  करोड़  20  लाख  लोगों  में  माइक्रोफाइलेरिया  के

 जीवाणु  हैं  ओर  करोड़  60  लाख  लोग  इस  रोग  से  गंभीर  रूप  से  पीड़ित  उत्तर

 केरल  ओर  बिहार  तथा  पांडिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  इस  रोग  के  प्रकोप  से  पीड़ित  उड़ीसा  राज्य  तो  इस  रोग  के

 जीवाणुओं  का  जन्म  स्थल  रहा

 भारत  में  फाइलेरिया  रोग  प्रमुखतः  वयुचेरीया  कीटाणुओं  के  प्रवेश  करने  से  होता  है  जोकि  क्युलेक्स  फेटीगन
 जाति  के  जीवाणु  द्वारा  छोड़ा  जाता  भारत  में  राष्ट्रीय  फाइलेरिया  नियंत्रण  का  वर्तमान  कार्यक्रम  1956  में  शुरू
 किया  गया  था  जोकि  उड़ीसा  के  पुरी  जिले  में  लागू  की  गई  प्रमुख  परियोजनाओं  के  अनुभवों  के  आधार  पर  शुरू
 किया  गया  इस  रोग  से  विशेषतया  अविवाहित  लड़कों  और  लड़कियों  में  कई  सामाजिक  समस्याएं  पैदा  होती

 यह  रोग  अनियंत्रित  रूप  से  फैल  रहा

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  संबंध  में  तुरन्त  आवश्यक  कार्यवाही  की

 अहमदाबाद  ओर  राजकोट  के  दूरदर्शन  केन्द्रों  को  सूक्ष्मतरंग  द्वारा  अन्य  केन्द्रों  के  साथ  जोड़े
 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  काशीराम  राणा  देश  में  टी०्वी०  नेटवर्क  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  एक  अंग  के  रूप  में

 केन्द्र  सरकार  ने  गुजरात  में  30  कम  शक्ति  वाले  टी०बीਂ  ट्रांसमीटर  तथा  तीन  उच्च  शक्ति  वाले  टी०वी०  ट्रांसमीटर
 लगाए  गुजरात  सरकार  तथा  सूरत  निगम  ने  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  को  कम  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाने
 के  लिए  भवन  आदि  सुविधाएं  उपलब्ध  करके  अपना  सहयोग  दिया  इसके  अतिरिक्त  ग्रामीण  जनता  को

 टी०्बी०  कार्यक्रमों  की  सुविधा  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  एक  सामुदायिक  टी०्वी०  योजना  तैयार  की  है  जिसके

 अंतर्गत  गांवों  में  टीग्बी०  सैट  लगाने  के  लिये  राज्य  सरकार  बराबर  की  धनराशि  उपलब्ध

 क्षेत्रीय  पारेषण  नेटवर्क  का  भी  दायरा  बहुत  कम  है  तथा  यह  केवल  अहमदाबाद  और  ब  डोदरा  तक  ही

 ,  सीमित  सूरत  और  बड़ोदरा  जैसे  टी०वी०  स्टेशनों  को  माइक्रोवेव  से  नहीं  जोड़ा  गया  राज्य  सरकार  और
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 गुजरात  राज्य  के  संसद  सदस्यों  ने  केन्द्र  सरकार  से  उस  हेतु  अनुरोध  किया  था  और  केन्द्र  सरकार  ने  आश्वासन
 दिया  था  कि  जून  1992  से  गुजरात  को  माइक्रोवेव  से  जोड़  दिया  जाएगा  किन्तु  इस  संबंध  में  अभी  कोई  कदम
 नहीं  उठाया  गया  है  जिसके  कारण  अहमदाबाद  और  राजकोट  में  क्षेत्रीय  भाषा  में  तेयार  वि  गए

 कला  संबंधी  कार्यक्रम  समूचे  राज्य  में  जनता  को  उपलब्ध  नहीं  है

 इसलिए  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हँ  कि  अहमदाबाद  ओर  राजकोट  टी-वी०  स्टेशनों  को  तत्काल  अन्य  केरों
 के  साथ  माइक्रोवेव  से  जोड़ा  अहमदाबाद  ओर  दिल्ली  को  भी  माइक्रोवेव  द्वारा  जोडना  आवश्यक  है  ताकि
 राज्य  की  महत्वपूर्ण  घटनाओं  को  दिन  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  दिखाया  जा

 असम  में  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  प्राकृतिक  गैस  का  दोहन  किए  जाने
 की  आवश्यकता

 श्री  द्वारका  नाथ  दास  असम  की  बरक  घार्टी  में  बिजली  की  अभूतपूर्व  कटोती  की  जा  रही
 क्योंकि  असम  में  विद्युत  आपूर्ति  के  स्रोत  सीमित  इसलिए  बिजली  की  आपूर्ति  के  लिए  राज्य  को  पड़ोसी

 राज्यों  त्रिपुरा  तथा  मणिपुर  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  जल  ओर  ताप  विद्युत  परियोजनाओं  के  अतिरिक्त
 बरक  घाटी  में  प्राकृतिक  गैस  भी  भरपूर  मात्रा  में  उपलब्ध  है  जाकि  विद्युत  उत्पादन  का  एक  स्रोत  राज्य  में
 करीमगंज  जिले  में  पत्थर  कोडी  के  निकट  नामक  स्थान  पर  विशाल  मात्रा  में  प्राकृतिक  गेस  निकल
 रही  इस  प्राकृतिक  गैस  का  उपयोग  विद्युत  उत्पादन  में  आसानी  से  किया  जा  सकता  है  ताकि  वहां  हो  रही
 विद्युत  कटोती  को  कम  किया  जा  अतएव  में  केद्ध  सरकार  से  अनुरोध  करता  हैँ  कि  इस  बात  की  ओर
 ध्यान  दिया  जाये  और  इस  दिशा  में  तुरंत  आवश्यक  कार्यवाही  की

 यह  सुनिश्चित  किए  जाने  की  आवश्यकता  कि  खाद्य  निगम  कर्मचारी  संघ  की  मांगों  के
 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किए  गए  निर्णयों  को  पूरी  तरह  लागू  किया  जाए

 श्री  पी०  थॉमस  भारतीय  खाद्य  निगम  कर्मचारी  संघ  जिसकी  सदस्य  संख्या  लगभग

 70  हजार  अपनी  95  प्रतिशत  सदस्य  संख्या  के  साथ  अपनी  न्यायोचित  मांगों  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहा

 15  1992  को  वे  हड़ताल  पर  जाने  वाले  अनेक  संसद  सदस्यों  के  बीच  में  पड़ने  के  कारण  कन्द्रीय  खाद्य
 राज्य  मंत्री  तथा  संघ  के  नेताओं  के  बीच  बातचीत  हुई  जिसमें  संसद  सदस्य  भी  उपस्थित  इस  बातचीत  के

 दौरान  कुछ  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  गए  तथा  मंत्री  महोदय  ने  संसद  सदस्यों  को  लिखित  रूप  में  इन  निर्णयों  की

 सूचना  देते  हुए  यह  माना  था  कि  इन्हें  कार्यान्वित  किया  इसके  बाद  संसद  सदस्यों  के  अनुरोध  पर

 आन्दोलन  वापस  ले  लिया  आश्चर्य  की  बात  हैं  कि  इसके  बावजूद  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबंधकों  ने  इन

 निर्णयों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  वह  इस  संबंध  में  तुरंत  कार्यवाही  करे

 उड़ीसा  के  बोलंगीर  क्षेत्र  में  विभिन्न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  ग्रामीण  लोगों
 को  रोजगार  देने  हेतु  कार्य  योजना  तेयार  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  शरत्‌  चन्द्र  पटनायक  उड़ीसा  का  बोलंगीर  संसदीय  क्षेत्र  मुख्यतः  कृषि  क्षेत्र  है

 जो  अपनी  सिंचाई  की  आवश्यकताओं  के  लिए  मानसून  पर  निर्भर  ओसत  से  कम  वर्षा  होने  के  कारण  इस

 क्षेत्र  में  सूखे  की  आशंका  अपर्याप्त  बुनियादी  सुविधाओं  के  कारण  भूमिहीन  तथा  सीमांत  किसान  भुखमरी
 तथा  पलायन  की  समस्या  का  सामना  कर  रहे  यद्यपि  कन्द्र  सरकार  ने  सूखारोधी  तथा  रोजगार  उत्पन्न  करने
 वाले  कार्यक्रम  आरंभ  किए  तथापि  उपयुक्त  निगरानी  के  अभाव  में  गरीब  से  गरीब  लोगों  को  उनके  लाभ  नहीं
 मिल  पा  रहे  भूमि  तक्ष  आर्द्रक्  संरक्षण  की  कमी  के  कारण  भूमि  की  अवरोधन  क्षमता  भी  घट  रही  भूमि

 201



 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  2।  1992

 शरद  चन्द्र

 की  उर्वरता  में  आ  रही  कमी  को  रोकने  तथा  सूखे  से  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  एक  ऐसी  कार्य  योजना

 तैयार  करनी  चाहिए  जिसके  अंतर्गत  ग्रामीण  लोगों  को  विभिन्न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  रोजगार

 मिल  स्थानीय  संसद  सदस्यों  को  रोजगार  पैदा  करने  वाले  कार्यक्रमों  की  निगरानी  में  सहयोजित  किया  जाना
 सार्बजनिक  बितरण  प्रणाली  में  सुधार  करके  उसके  जरिए  आवश्यक  वस्तुएं  गरीब  लोगों  को  बितरित  की

 जानी

 उपाध्यक्ष  सभा  मध्याह  भोजन  के  लिए  2.15  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 1.17  मे  प०

 तत्पश्चमात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2.15  मण्पਂ  तक  के  लिए  स्थगित

 2.22  मण्प०

 मध्याह  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.22  म्प०  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखे  1  ओर  2)  तथा  इन  पत्रों  को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला  राष्ट्रीय  इंदिरा  गांधी  मुक्त
 विश्वविद्यालय  का  वर्ष  1989-90  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा  इत्यादि

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  विभाग  तथा  संस्कृति  में  उप  मंत्री
 श्री  अर्जुन  सिंह  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखती

 (1)  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  1  और  11)  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (3)  राष्ट्रीय  इंदिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 ( है

 राष्ट्रीय  इंदिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर

 में  रखे  देखिए  संख्या  werdt-2265/92]

 (5)  राष्ट्रीय  इंदिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।
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 राष्ट्रीय  इंदिरा  गांधी  मुक्त  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  19  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  /92]

 (6)  पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (8)  विश्वभारती  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (9)  उपर्युक्त  (8)  में  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  /92]

 (10)  पूर्वोत्तर  पहाड़ी  शिलौंग  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 पूर्वोत्तर  पहाड़ी  शिलौंग  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (11)  उपर्युक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  क्रभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (12)  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन

 (13)  उपर्युक्त  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (14)  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  1  तथा  2)।

 (15)  उपर्युक्त  (14)
 में

 उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शने  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  *

 (16)  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  लेखापरीक्षक
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 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अनुसंधान  परिषद  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
 |

 (17)  उपर्युक्त  (16)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (18)  बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकस्ण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण

 (19)  उपर्युक्त  (18)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हए  विलंब  के  कारण  दर्शाने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (20)  तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  चंडीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षक

 तकनीकी  अध्यापक  प्रशिक्षण  चंडीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (21)  उपर्युकत  (20)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शने  कला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (22)  मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवदेन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिकਂ  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी

 मौलाना  आजाद  प्रौद्योगिकी  भोपाल  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार
 ड्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (23)  उपर्युक्त  (22)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के  कारण  दर्शने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या

 (24)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिग  राउरकेला  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रजी
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 क्षेत्रीय  इंजीनियरिग  राउरकेला  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  राउरकेला  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (25)  उपर्युक्त  (24)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलਂ  2276/92]

 (26)  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  दुर्गापुर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  |

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिग  दुर्गापुर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्ष  प्रतिवेदन  ।

 क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  दुर्गापुर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (27)  उपर्युक्त  (26)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2277/92]

 (28)  कर्नाटक  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  सूरतकल  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कर्नाटक  क्षेत्रीय  इंजीनियरिंग  सूरतकल  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की
 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 कर्नाटक  इंजीनियरिंग  सूरतकल  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (29)  उपर्युक्त  (28)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलਂ  टीਂ  2278  /92]

 (30)  क्षेत्रीय  प्रौद्योगिकी  जमशेदपुर  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  7“.

 तथा  अंग्रेजी  ।

 क्षेत्रीय  प्रौद्योगिकी  जमशेदपुर  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 क्षेत्रीय  प्रौद्योगिकी  जमशेदपुर  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  अंग्रेजी
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 (31)  उपर्युक्त  (30)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2279/92]

 (32)  पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (33  उपर्युक्त  (32)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2280/92]

 (34)  पूर्वोत्तर  पहाडी  शिलांग  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (35)  उपर्युक्त  (34)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2281/92]

 (३6)  शांतिनिकितन  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 शॉतिनिकेतन  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (37)  उपर्युक्त  (36)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शने  वाला  एक
 विवरण  तथ्रा  अंग्रजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलणप्टीः  2282/92]  /92]

 (38)  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  |

 जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (39)  उपर्युक्त  (38)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलन्टीः  2283/92]

 (40)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार
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 उपर्युक्त  (40)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हये  विलंब  के  कारण  दर्शने  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2284/92]

 (42)  पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (43)  उपर्युक्त  (42)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शान  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 +

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलप्टीः  2285/92]

 (44)  पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतियेदन  की  एक  प्रशि
 तथा  अंग्रेजी

 पांडिचेरी  पांडिचेरी  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (45)  उपर्युक्त  (44)'  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलन्टीਂ  2286/92]

 (46)  अलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (47)  उपर्युक्त  (46)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शन  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2287/92]

 (48)  विश्व-भारती  शान्ति  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (49)  उपर्युक्त  (48)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शने  वाला

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलन्‍्टीः  2288  /92]

 (50)  तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  चंडीगढ़  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 तकनीकी  शिक्षक  प्रशिक्षण  चंडीगढ़  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।
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 (51)  उपर्युक्त  (50)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  क्रारण  दर्ने  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलन्टीः  2289/92]  /92]

 (52)  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  तथा  जवाहरलाल  नेहरू  से  संबंधित  दस्तावेजों  के  बारे  में  श्री  मोहन  सिंह

 द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4288  के  बारे  में  17  1991  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि
 करने  तथा  उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शने  वाला  एक  विवरण  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टी"ः  2290/92]

 (53)  दिल्ली  विवविद्यालय  का  वर्ष  1989-90  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखा  वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  9  महीने
 की  निर्धारित  अवधि  के  भीतर  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  में  रखे  देखिए  संख्या  एलब्टीः  2291/92]

 पर्यावरण  1986  के  अन्तर्गत  भारतीय  प्लाईबुड  उद्योग

 अनुसंधान  बंगलोर  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक  वार्षिक  लेखे  और
 कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  इन  पत्रों  आदि  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलंब  के

 कारण  दर्शने  वाला  ब्रिवरण

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगगाजन  मैं  श्री  कमलनाथ  की

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  --

 (1)  पर्यावरण  1986  की  धारा  26  के  अन्तर्गत  पर्यावरण  तथा  संशोधन
 1992  जो  25  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का“नि०  में

 प्रकाशित  हुये  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  ग्ंथालय  में  रखे  देखिए  संख्या

 एलण्टीਂ  2292/92]

 (2)  भारतीय  प्लाईबुड  उद्योग  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 भारतीय  प्लाईवुड  उद्योग  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा
 :

 भारतीय  प्लाईबुड  उद्योग  अनुसंधान  बंगलौर  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |
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 2  (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  को  दर्शन  वाला  एक  विवरण
 तथा  अंग्रेजी  ।

 !
 में  रखे  देखिए  संख्या  एलब्टीः  2293/92]

 (4)  राष्ट्रीय  संरक्षण  नीति  तथा  पर्यावरण  ओरं  विकास  संबंधी  नीति  विवरण  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ’  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीਂ  2294/92]

 (5)  वन  क्षेत्र  के  बारे  में  श्री  सुभाष  चन्द्र  संसद्‌  सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  84  के  बारे
 में  14  1992  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०्टीਂ  2295/92]  /92]

 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  तथा  प्राकृतिक  चिकित्सा  नई  दिल्‍ली  तथा  राष्ट्रीय  आयुर्विज्ञान
 अकादमी  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षाएं

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रीमती  श्री  डी०  केਂ  तारादेवी

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती

 (1)  केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  तथा  प्राकृतिक  चिकित्सा  परिषद्‌  ,  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91
 *  के  वार्षिक  प्रतिवदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  ।

 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  तथा  प्राकृतिक  चिकित्सा  परिषद्‌  ,
 नई  दिल्ली  के  वर्ष  1990-91

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  कला  एफ

 विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2296  /92]

 (3)  राष्ट्रीय  आयुर्विज्ञान  अकादमी  के  वर्ष  1990-91  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक .  ८  ८  a  «  5
 प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  लखापराक्षित

 राष्ट्रीय  आयुर्विज्ञान  अकादमी  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 हु  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  रखने  में  हुये  विलंब  के  कारण  दर्शान  वाला  एक  बिवरण

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलटीਂ  2297/92]
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 संघ  सरकार  तथा  संघ  सरकार  के  वर्ष  1990-91
 के  विनियोग  लेखे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  संघ  सरकार  के  वर्ष  1990-91  के  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीः  2298  /92]

 (2)  संघ  सरकार  के  वर्ष  1990-91  के  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलटी  2299/92]  /92]

 (3)  संघ  सरकार  के  रक्षा  सेवाओं  के  वर्ष  1990-91  के  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एलण्टीਂ  2300/92]

 2.23  प्र०  प०

 भोपाल  गेस  विभीषिका  संशोधन  विधेयक--जारी

 उपाध्यक्ष  अब  सभा  भोपाल  गैस  विभीषिका  संशोधन  विधेयक  पर  आगे  चर्चा
 करेगी

 अब  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल

 श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  आदरणीय  उपाध्यक्ष  यह  एक  अखण्डनीय  तथ्य  है  कि
 भोपाल  गैस  त्रासदी  मानव  इतिहास  में  सबसे  दुखद  औद्योगिक  विभीषिका  बच्चों  सहित

 हजारों  व्यक्ति  तथा  पशु  इस  विभिषिका  में  मारे  गए  और  लाखों  लोगों  को  अपूर्णीय  हानि  कानूनी  भाषा  में
 आम  कहावत  है  कि  विलंब  से  न्याय  देने  का  अर्थ  है  न्याय  न  दिया  इस  बात  को  आठ  वर्ष  होਂ  चुके  हैं

 जबकि  मानव  जीवन  के  प्रति  लापरवाही  के  रवैये  की  वजह  से  भोपाल  शहर  पर  उस  दुर्भाग्यपूर्ण  रात  को  भीषण

 कहर  बरपा  यह  त्रासदी  मूलतः  भोपाल  में  यूनियन  कार्बाइड  की  लापरवाही  के  कारण  घटी  शायद  इस
 सम्माननीय  सदन  के  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  एक  तथ्य  के  बारे  में  मालूम  नहीं  है  कि  भोपाल  के  एक  छोटे  से

 समाचार  पत्र  ने  पहले  ही  भविष्यवाणी  कर  दी  थी  कि  भोपाल  शहर  बारूद  के  ढेर  पर  बैठा  हुआ  है  और  किसी

 भी  समय  यह  विभिषिका  घटित  हो  सकती  परन्तु  धनी  एवं  शक्तिशाली  लोगों  की  पहुंच  बहुत  बड़ो  होती  है

 और  अन्ततः  इस  विभीषिका  को  टाला  नहीं  जा  माननीय  सदस्यों  द्वारा  विभिन्न  प्रश्नों  के  माध्यम  से  इस  सभा

 में  हुई  चर्चाओं  को  तथा  संकल्प  के  माध्यम  से  सदन  में  लगभग  एक  सप्ताह  तक  हुई  चर्चाओं  को  मैंने  बड़े

 ध्यानपूर्वक  सुना  मैं  हर  पहलू  के  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  परन्तु  हमने  जो  विभिन्न  चर्चाएं  की  हैं  उनके
 पाध्यम  से  जो  महत्वपूर्ण  बातें  सामने  आईं  मैं  केवल  उनका  ही  जिक्र  करना

 मैं  शुरू  में  ही  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पूरा  सदन  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  मुआवजे  की  कोई  भी  राशि
 स्वास्थ्य  पर  पड़े  दुष्प्रभाव  को  और  एम०आई०सी०  गैस  रिसाव  के  शिकार  लोगों  को  हुई  जन-धन  की  क्षति की  पूरी
 तरह  से  भरपाई  नहीं  कर  सकती  यह  कहने  के  पश्चात्‌  मेरी  दृष्टि  गैस  जिनकी  संख्या  इस  समय
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 है  लाख  से  अधिक  को  हुई  क्षति  का  आकलन  दिया  प्रत्येक  वर्ग  के  लिए  मुआवजे  की  राशि  निर्धारित
 करना  तथा  उनके  पुनर्वास  का  प्रश्न  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  इस  सदन  में  मांग
 की  अनेक  श्रेणियों  के  लिए  मार्मनिर्देशों  को  फिर  परिभाषित  किया  जाना  चाहिए  और  उनका  सरलीकरण
 किया  जाना  तथा  माननीय  मंत्री  जी  ने  हमें  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  प्रणाली  को  सरल  बनाया  जाएगा
 ताकि  दावों  का  निपटान  यथासंभव  कम  से  कम  समय  में  किया  जा  सके  |  केन्द्रीय  सरकार  ने  दावा  आयुकतों  को
 ध्यापक  शक्तियां  दी  उन्हें  अर्द्ध-न्यायिक  कार्य  भी  करने  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  माननीय  मंत्री  डा०
 चिन्तामोहन  ने कल  ही  यह  घोषणा  की  है  कि  अब  इन  दावों  का  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  हजार
 से  अधिक  लोग  कार्य  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  जो  लोग  भोपाल  में  नहीं  रहते  हैं  लेकिन  जो  उस

 दुर्भाग्यपूर्ण  रात  को  वहां  उनके  हितों  की  भी  रक्षा  की  जाए  और  उन्हें  भी  कुछ  मुआवजा  दिया  जाए  क्योंकि

 उन्हें  भी  नुकसान  हुआ  मुआवजे  की  अदायगी  मुआवजे  की  मूल  राशि  पर  ब्याज  भी  शामिल  होना
 माननीय  मंत्री  जी  ने  हमें  उस  दिन  सूचित  किया  कि  उक्त  राशि  1400  करोड़  रुपए  से  अधिक  बैठती  यह  सब

 करने  के  बाद  राज्य  सरकार  द्वारा  गैस  पीड़ितों  के  पुनर्वास  का  मुख्य  मुद्दा  भी  गंभीरता  से  उठाया  जाना  चाहिए

 और  केन्द्र  सरकार  भी  इस  मामले  में  ठोस  रूप  में  अपना  योगदान  दे  सकती

 गैस  से  प्रभावित  हुए  लोगों  को  व्यवसायिक  रूप  से  प्रशिक्षित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उन्हें  ऐसी  स्थिति  में

 लाया  जा  सके  कि  वह  अपनी  जीविका  अर्जित  कर  सकें  तथा  राज्य  सरकार  को  उन  लोगों  को*आसान  शर्तों  पर

 ऋण  देना  चाहिए  ताकि  वह  अपने  लिए  किसी  तरह  का  व्यवसाय  शुरू  कर

 जैसा  कि  यूनियन  कार्बाइड  ने  वायदा  किया  है  सभी  आधुनिक  उपस्करों  से  सुसज्जित  500  बिस्तरों  का  एक
 अस्पताल  और  अविलम्ब  बनाया  जाना  इस  कम्पनी  ने  यह  वायदा  बहुत  पहले  किया  था  और  उन्होंने  यह

 पूरा  नहीं  किया  कम्पनी  को  इस  अस्पताल  के  लिए  106  करोड़  रुपये  का  बढ़ा  हुआ  लागत  मूल्य  भी
 देना  चाहिए  जैसा  कि  इस  अस्पताल  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  में  प्राकलित  किया  गया  मैं  यह  भी  कहना

 चाहूंगा  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  व्यापक  कानून  बनाया  जाए  कि  स्वास्थ्य  के  लिए  इस  तरह  के
 खतरनाक  उद्योग  घनी  आबादी  बाले  क्षेत्रों  में  न  लगाए  जाएं  ताकि  इस  तरह  की  बड़ी  विभीषिका  कभी  न  होने

 अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहूंगा  कि  इस  त्रासदी  के  लिए  जिम्मेदार  श्री  एण्डससन  और  अन्य  लोगों  को  उन  पर

 मुकदमा  चलाने  के  लिए  यहां  लाया  मैं  इस  सदन  का  और  समय  नहीं  लेना  चाहता  मुझे  बोलने  के

 लिए  समय  देने  के  लिए  मैं  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  करता

 ]

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  माननीय  उपाध्यक्ष  वैसे  देखा  तो  यह  जो  भोपाल-त्रासदी

 हुई  यह  बहुत  हो  दर्दनाक  घटना  थी  और  इसमें  और  भी  कई  पहलू  ऐसे  थे  जिन  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिए  उन  पर  आज  तक  विचार  नहीं  हुआ  उनमें  से  एक  पहलू  यह  भी  है  कि  क्या  यह  एक  प्रकार  का

 हमारे  देश  की  जनता  पर  किया  हुआ  प्रयोंग

 एक  बात  बहुत  जरूरी  है  कि  जिस  दिन  यह  घटना  उसके  बाद  से  आज  उसको  8  साल  हो  गए  हैं

 और  8  साल  से  जो  प्रभावित  लोग  उनको  जो  क्षतिपूर्ति  की  राशि  मिलनी  चाहिए  वह  तुरन्त  मिलनो  बहुत
 जरूरी  लेकिन  कुछ  न  कुछ  कारणों  से  हर  चीज  के  लिए  देरी  हो  रही  आज  भी  जिस  प्रकार  की  गाइड

 लाइन  दी  गई  उसमें  मृत  व्यक्ति  के  लिए  3  लाख  रुपए  दिए  गए  जो  प्रभावित  उनके  लिए  जो  राशि  दी
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 सुमित्रा
 ह

 गई  है  वह  4  लाख  रुपए  की  राशि  हालांकि  नुकसान  इस  प्रकार  का  हआ  है  कि  एक-एक  घर  एक-एक
 परिवार  में  दस-दस  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  पूरा  का  पूरा  परिवार  नष्ट  हो  गया  इसलिए  जो  मुआवजे  की
 गाइड  लाइन्स  दी  गई  उन  पर  एक  बार  फिर  सोचने  की  आवश्यकता  जो  लोग  जख्मी  हए  इंज्योर्ड
 उनके  जख्म  कोई  ऐसे  नहीं  जो  आज  दिख  रहे  वे  इस  प्रकार  के  जख्म  जिनका  नुकसान  उनकी  पीढ़ियों
 को  भी  भुगतना  भविष्य  में  होने  वाले  प्रजनन  पर  उसका  असर  इसलिए  इन  सब  चीजों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  मुआवजे  की  राशि  दिए  जाने  की  गाइड  लाइन  देनी

 उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उनके  पुनर्वास  का  जो  प्लान  दिया  उस  पर  बहुत  सतर्कता  से
 सोचना  जरूरी  जो  पुनर्वास  की  योजना  दी  गई  है  उसके  ऊपर  गम्भीरता  से  विचार  करना  जो  बच्चे
 अभी  इस  धरती  पर  आए  भी  नहीं  वे  भी  इस  त्रासदी  के  दुष्परिणामों  को  उनके  ऊपर  भी  असर  होने
 वाला  जो  तमाम  लोग  जीवित  वे  अभी  प्रभावित  नहीं  लेकिन  भविष्य  में  उन्हें  सुनाई  नहीं  दे  सकता

 उन्हें  दिखाई  नहीं  दे सकता  है  और  आगे  जाकर  उनको  बीमारियां  हो  सकती  लकवा  हो  सकता  वे
 बीमारियां  भले  ही  अभी  नुकसान  देह  नहीं  लेकिन  भविष्य  में  उनका  असर  उनके  स्वास्थ्य  पर  पड़  सकता
 जिससे  वे  अपंग  हो  सकते  उनका  जीवन  बिगाड़ने  वाली  बीमारियां  हो  सकती  ऐसे  वहां  अनेकों  लोग

 श्राज  भी  मौजूद  उनके  पुनर्वास  की  जो  योजना  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  उस  पर  केन्द्र  सरकार  कोई
 भी  विचार  नहीं  कर  रही  उसमें  भी  इसी  प्रकार  से  अगर  8  साल  के  बाद  गाइड  लाइन  दी  तो  उनको
 क्रोई  भी  राहत  मिलने  वाली  नहीं  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जैसे  अब  8  साल  के  बाद  गाइड  दी  हैं
 और  8  साल  के  बाद  निर्णय  लिया  है  और  कमिश्रर  को  अधिकार  देने  का  निर्णय  लिया  इसी  प्रकार  उस
 योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  ज्यादा  समय  नहीं  लगना  उस  योजना  के  ऊपर  विचार  कर  के  त्रन्त
 केन्द्र  सरंकार  निर्णय  मेरा  यह  अनुरोध

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भोपाल  में  56  वार्ड  लेकिन  केवल  मात्र  36  वार्डों  में  ही  लोगों  को  यह  राहत  दी
 ने  वाली  भोपाल  में  लगभग  साढ़े  5  लाख  लोग  हैं  जिनमें  से  मात्रा  4  लाख  लोगों  को  यह  दी  जाने

 त्राली  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  यह  गैस  लीक  हुई  तो  क्‍या  उसने  यह  देखा  था  कि  मैं  सिर्फ  इन्हीं  क्षेत्रों  में
 सीमित  वह  तो  चारों  तरफ  फैल  गई  थी  ओर  मात्र  भोपाल  ही  नहीं  उसके  आसपास के  क्षेत्र  भी  प्रभावित  हुए

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  केवल  36  वार्डों  तक  ही  सीमित  नहीं  किया  जाना  मध्य  प्रदेश  सरकार
 का  भी  यह  कहना  है  कि  36  वार्डों  में  नहीं  बल्कि  भोपाल  के  सभी  56  वार्डों  में  यह  राहत  वितरित  होनी

 यदि  इस  दृष्टि  से  एक्शन-प्लान  बनाया  तो  वास्तविक  रूप  से  लाभ  पहुंचा  इस  अमेंडमेंट  का  तो  मैं
 स्वागत  करती  परन्तु  इस  प्रकार  के  छोटे-मोटे  अमेंडमेंट  करने  से  लोगों  को  राहत  नहीं  पहुंच  इसलिए
 माननीय  उपाध्यक्ष  मेरा  इस  मामले  में  इतना  ही  निवेदन  है  कि  पहले  ही  इस  प्रकरण  में  काफी  देर  हो  चुकी

 कितने  लोग  प्रभावित  कितने  लोगों  का  मैडिकल  परीक्षण  हो  चुका  उनको  ही  कुछ  देने  की  दृष्टि  से  इस
 आ्रासदी  की  तरफ  नहीं  देखना  बल्कि  आने  वाली  पीढ़ी  भी  इससे  प्रभावित  होगी  इस  दृष्टि  से  भी  देखना

 पूरा  शहर  गैस  की  चपेट  में  आ  चुका  हो  सकता  है  आज  जिनको  कुछ  भी  नहीं  हुआ  है  लेकिन  जो  उस

 समय  भोपाल  में  मोजूद  कल  वे  प्रभावित  हो  कुछ  साल  बाद  प्रभावित  हो  सकते  अलग-अलग  तरह
 से  प्रभावित  हो  सकते  हैं  और  उनके  शारीरिक  और  मानसिक  स्वास्थ्य  पर  प्रभाव  पड़  सकता  यह  डाक्टरों

 भी  कहा
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 ,  सरकार  ने  जो  आवेदन  किया  है  कि  पूरे  56  वार्डों  की  दृष्टि  से  कोई  प्लान  तैयार  होना  चाहिए  और  उसके

 साथ-साथ  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एक्शन  प्लान  दिया  हुआ  उस  पर  तुरन्त  निर्णय  इस  त्रासदी  से  आने

 वाली  पीढ़ी  को  जो  अभी  जीवित  हैं  ओर  उनको  आगे  जाकर  कुछ  नुकसान  हो  सकता  उनकी  दृष्टि  से
 भी  तुरन्त  निर्णय  लिया  जाना  '

 मेरा  इतना  ही  निवेदन

 श्री  श्रीयललभ  पाणिग्रही  उपाध्यक्ष  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  जिसका
 प्रयोजन  भोपाल  गैस  विभिषिका  1985  संशोधन  करना  जैसा  कि  आप  जानते

 वर्ष  1984  में  भोपाल  में  एक  भीषणतम  ओद्योगिक  दुर्घटना  घटित  हई  आज  यह  पक्के  तौर  पर  और
 ठीक-ठीक  ज्ञात  नहीं  है  कि  इस  दुर्घटना  में  कितने  लोग  मारे  गए  थे  ओर  कितने  घायल  हुए  कम  से  कम
 जहां  तक  घायल  लोगों  की  संख्या  का  सवाल  वह  बढ़ती  ही  जा  रही  परन्तु  मृतकों  की  संख्या  भी  4037
 से  कोई  कम  नहीं  में  नहीं  जानता  कि  इन  आंकड़ों  में  आगे  भी  कोई  फेर-बदल  हुआ

 परन्तु  रिकार्ड  के
 4037  लोग  इस  दुर्घटना  में  मारे  उस  समय  यह  कहा  गया  था  कि  बीस  हजार  लोग  घायल  हुए

 परन्तु  जैसा  कि  हम  देखते  हैं  घायल  लोगों  की  संख्या  के  बारे  में  अलग-अलग  दावे  यह  मामला
 इस  सभा  में  पहले  भी  अनेकों  बार  उठाया  जा  चुका  पिछले  हफ्ते  प्रश्न  काल  के  प्रधान  मंत्री  का
 यह  बताने  के  लिए  चर्चा  के  बीच  में  बोलना  पड़ा  कि  कुछ  लोग  छुट  गये  जो  कुछ  भी  प्रधान  मंत्री  न
 सभा  को  यह  आश्वासन  दिया  कि  भोपाल  में  एक  कमीश्रर  तैनात  है  और  यद्यपि  भारत  सरकार  द्वारा  मार्ग  निर्देश
 जारी  किए  जा  चुके  तथापि  उन्हें  इन  आंकड़ों  में  संशोधन  करने  की  शक्ति  प्राप्त  यदि  कुछ  जो

 _  वास्तव  में  घायल  थे  ओर  जिन्हें  इस  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  लेकिन  उन्हें  छोड़  दिया  गया

 उन्हें  इस  सूची  में  अब  शामिल  किया  जा  सकता  यही  आश्वासन  दिया  गया  था

 यह  बड़ी  खेदजनक  बात  है  कि  यह  दुर्घटना  फेक्टरी  के  मालिकों  की  संयंत्र-प्रब्धकों  आदि  लोगों  की

 लापरवाही  की  वजह  से  इसी  बीच  सात  आठ  वर्ष  बीत  चुके  परन्तु  आज  तक  क्षतिपूर्ति  के  मामल  का

 निपटारा  नहीं  हुआ  है  अभी  तक  मुआवजे  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  हालांकि  इसके  लिए  मैं  भारत  सरकार
 को  उत्तरदायी  नहीं  समझता  ।  व्यवस्था  ही  ऐसी  है  कि  हमें  ही  अपना  रास्ता  खोजना  होता  हम  प्रभु  स॑  प्रार्थना
 करते  हैं  कि  भोपाल  में  ही  बल्कि  देश  कहीं  भी  इस  घटना  की  कोई  पुनरावृत्ति  न  परन्तु  फिर  भी  यह
 संभावना  तो  रहेगी  कि  इसी  प्रकार  की  काई  समस्या  पेदा  हा  चाहे  वह  इतनी  विकराल  न

 यहां  पर  यह  एक  अजीब  मामला  है  ओर  जैसा  कि  आप  जानते  एक  बहराष्ट्रीय  कम्पनी  इससे  सम्बद्ध
 जो  भारतीय  कम्पनी  नहीं  बाहर  की  कम्पनी  है--बहत  दर  अमेरिका  आप  यह  भी  जानते  हैं  कि
 कानूनी  कार्यवाही  कितनी  मुश्किल  ओर  पेचाीदा  होती  अमरीका  में  मुकदमा  फाइल  किया  गया  था  ओर  वहां

 न्यायाधीश  की  राय  इसे  इधर  भारत  में  अन्तरित  कर  कानूनी  रूप  से  इसे  भारत  में  रजिस्टर  कर

 लिया  गया  अंत  उच्चतम  न्यायालय  ने  अक्तृबर  1991  में  इस  पर  इस  टिप्पणी  या  यूं  कहिए  कि  इस

 निर्देश  के  साथ  अपना  निर्णय  दिया  कि  चार  महीने  की  अवधि  के  भीतर  इस  दुर्घटना  के  शिकार  लोगों  का  दिए

 जाने  वाले  मुआवजे  के  निर्धारण  और  भुगतान  के  बांर  में  आवश्यक  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  त्य  कर  लिए  जाएं  आर

 उन्हें  जुरी  कर  दिया  तब  से  यही  किया  गया  है  और  आगे  कार्यवाही

 आठ  साल  का  समय  बहुत  ही  लम्बा  समय  बहुत  हो  चुका  अब  यह  पूरी  काशिश  होनी  चाहिए  कि

 इस  प्रयोजन  से  गठित  ट्रायब्यूनलों  द्वारा  शीघ्र  ही  इन  दावों  का  निपटारा  कर  दिया
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 कल  नापभपभजए  -  ््

 श्रीबल्लभ

 अपने  निर्णय  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  एक  और  निदेश  दिया  गया  जो  40  ट्रायब्यूनलों  की  स्थापना  के
 बारे  में  इस  समस्या  की  व्यापकता  को  देखते  उच्चतम  न्यायालय  ने  निर्देश  दिया  कि  इस  प्रयोजनार्थ
 40  ट्रायब्यूनल  स्थापित  किए  अगर  मैं  गलत  तो  मेरी  बात  का  खंडन  किया  जिससे  मुझे
 प्रसन्नता  इस  समय  मेरे  विचार  से  केवल  आठ  ट्रायब्यूनल  कार्य  कर  रहे  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा
 निर्देशित  या  अनुशंसित  40  ट्रायब्यूनलों  की  तुलना  में  हम  केवल  आठ  ट्रायब्यूनलों  का  ही  गठन  कर  पाए  इन
 आठ  ट्रायब्यूनलों  में  से  पांच  का  वास्तविक  क्षेत्राधिकार  और  तीन  अपीलीय  न्यायाधिकरण  और  फिर  उनके
 कार्यालयों  की  फर्नीचर  और  आवश्यक  स्टाफ  की  व्यवस्था  आदि  में  कुछ  विलम्ब  ये  सब  बातें
 सही  समय  पर  व्यवस्थित  नहीं  जहां  तक  इस  मामले  का  प्रश्न  मध्य  प्रदेश  सरकार  ओर  केन्द्रीय  सरकार
 में  ठीक  समन्वय  होना  कार्यालयों  की  तथा  और  दूसरी  बातों  की  सही  व्यवस्था  करने  के  लिए  उचित
 समन्वय  और  सहयोग  की  आवश्यकता  राज्य  सरकार  आंकड़े  बढ़ा  कर  बताएगी  और  कुछ  इससे
 काम  नहीं  चलेगा  सब  कुछ  बहुत  मिल-जुल  कर  करना  मैं  यही  कहना  चाहता  मैं  विशेष  रूप  से  माननीय
 मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  कार्यान्वयन  आदि  को  केवल  नोकरशाही  पर  ही  न  छोड़  दिया  मैं  जानता

 हूं  कि  ये  ट्रायब्यूबूल  और  कल्याण  आयुक्त  अधिनियम  की  धारा  6  के  अन्तर्गत  किए  गए  प्रावधानों  के  अनुसार

 नियुक्त  किए  गए  हैं  तथा  धारा  7  के  अनुसार  शक्तियां  सौपीं  जा  रही  अतः  कोई  समस्या  नहीं  भारत
 सरकार  द्वारा  शक्ति  प्रदत्त  अधिकारियों  या  पदाधिकारियों  की  सूची  में  अब  कल्याण  आयुक्त  भी  शामिल  जो
 कि  एक  न्यायाथीश  या  भूतपूर्व  न्यायाधीश  के  रैंक  का  मध्य  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  का  एक
 कल्याण  आयुक्त  के  पद  पर  नियुक्त  हुआ  यह  अच्छा  इस  विधेयक  में  विरोध  करने  वाली  कोई  बात  नहीं
 रे

 मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  नौकरशाही  को  ठीक  प्रकार  से  नियंत्रित  यदि  मंत्रालय
 अधिकारियों  ने  1985  के  मूल  अधिनियम  का  प्रारूप  बनाते  समय  ठीक  प्रकार  से  विचार  किया  तो  इस
 संशोधन  की  जरूरत  नहीं  उस  अधिनियम  में  क्या  जैसा  कि  मैंने  कहा  है--धारा  6  में  कल्याण

 आ्रायुक्त  की  नियुक्ति  का  प्रावधान  फिर  धारा  7  एक  प्रावधान  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  शक्तियों  को
 या  कुछेक  शक्तियों  को  या  सभी  शक्तियों  को  कतिपय  अधिकारियों  आदि  को  सौंप  सकती  इसे  शुरू  में  ही
 देखा  जा  सकता  उस  सूची  कल्याण  आयुक्त  को  भी  शामिल  किया  जा  सकता  था  या  प्रारूप  में  यह
 कहा  मैं  यह  कुछ  ऐसे  अधिकारियों  जिन्हें  बाद  में  या  समय-समय  पर  भारत  सरकार  ठीक

 अधिसूचना  जारी  शक्तियां  सौंप  सकती  इस  तरह  के  छोटे-छोटे  मामले  क्‍यों  हमेशा  संसद  के  सामने
 आते  रहे  जिससे  इस  सम्माननीय  सभा  के  बहुमूल्य  समय  का  नुकसान  होता  अगर  उन  अधिकारियों  ने

 सही
 कार्यवाही  की  होती  तो  सदन  के  समक्ष  यह  मामला  लाये  जाने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  पड़ती  और  इस  प्रकार  के
 संशोधन  को  टाला  जा  सकता

 मैं  और  आगे  नहीं  जाना  चाहूंगा  क्योंकि  इस  पर  पहले  ही  काफी  कहा  जा  चुका  स्थिति  की  गंभीरता  के*
 बारे  में  सभी  जानते  भारत  सरकार  अमेरिकी  कोर्ट  में  3  बिलियन  अमेरिकी  डालर  के  लिये  दावा  दायर  कर

 चुकी  चूंकि  यह  स्थिति  अनिश्चितता  की  ओर  बढ़  रही  थी  ओर  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  विलम्ब  होने  से

 क्ष्य  का  हनन  होता  जो  भी  संभव  हो  सकता  था  भारत  सरकार  ने  प्रयास  वहां  इस  सम्बन्ध  में  एक

 समझोतापूर्ण
 त्रपटारा  जिसके  अन्तर्गत  470  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  रकम  निर्धारित  की  श्रगर  इस >>  :  >  ५  श्र

 रकम  को  वितरित  नहीं  किया  दावे  की  सुनवाई  न  हा  और  इनका  निपटारा  न  हा  सक  तथा  यह  मामला

 दशकों  तक  लटका  रहे  तो  मृल्यों  में  हास  ओर  बढ़ती  मंहगाई  के  कारण  इस  रकम  का  क्या  मृल्य  रह
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 कर  —  बन  =  ----

 यह  मामला  अगर  इस  शताब्दी  के  अंत  तक  चलता  रहेगा  तो  इसका  क्या  ओऔचित्य  रह  स्वाभाविक  रूप
 *

 से  पीड़ितों  का  कष्ट  बढ़ता  ही  इसलिये  जो  न्यायिक  प्रक्रिया  शुरू  की  जा  चुकी  उसे  शीघ्र  ही  निपटाया
 जाना  40  के  करीब  न्यायाधिकरण  उन्हें  बिना  किसी  विलम्ब  के  क्रियाशील  बनाया  जाना
 भारत  सरकार  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  निरन्तर  समीक्षा  करती  रहनी  जहां  तक  समीक्षा  का  प्रश्न  उसमें

 कुछ  लापरवाहियां  हो  रही  दिल्ली  में  बेठकर  यह  सुनिश्चित  नहीं  किया  जा  सकता  है  कि  भोपाल  में  सभी  कुछ
 इनकी  इच्छा  और  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अनुरूप  हो  रहा  मंत्रालय  के  सचिव  को  समीक्षा-कार्य  भी
 देखना  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  उन्हें  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  करना  लेकिन
 मेरा  कहना  है  कि  स्थिति  की  समीक्षा  होनी  पहले  हो  अकारण  काफी  विलम्ब  की  जा  चुकी  लेकिन
 कम  से  कम  अब  और  विलम्ब  नहीं  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  इससे  पीड़ितों  की  पीड़ा  और  बढ़ेगी

 न्यायाधिकरणों  की  प्रक्रिया  नागरिक  प्रक्रिया  संहिता  के  अनुरूप  ही  चलायी  लेकिन  यह  देखना  होगा
 नागरिक  प्रक्रिया  संहिता  मुकदमे  की  तेजी  से  निपटान  की  दिशा  में  बाधक  नहीं  बन  कुछ  संक्षिप्त  सी
 कार्यवाही  होनी  इस  मुद्दे  की  जांच  होनी  मैं  इस  पर  बार-बार  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  प्रक्रिया

 हेतु  नागरिक  प्रक्रिया  संहिता  तो  अपनाये  जाने  चाहिए  किन्तु  मुकदमे  की  तेजी  से  निपटाने  के  मार्ग  में  इसे  रोड़ा  नहीं
 बनना  इन  परिस्थितियों  में  एक  संक्षिप्त  सी  कार्यवाही  की  आवश्यकता  इस  कार्य  के  लिये  रिजर्व  बैंक
 से  1400  करोड़  रुपये  उपलब्ध  कराया  गया  उस  त्रासदी  को  घटे  सात  से  आठ  वर्ष  हो  चुके  हैं  लेकिन  अभी
 भी  पीड़ितों  की  संख्या  बढ़ाने  की  अस्वस्थ  परम्परा  बनी  हुई  इस  बात  को  बढ़ावा  नहीं  मिलनी  यह
 एकदम  सही  है  कि  चिकित्सा-परीक्षण  और  अन्य  औपचारिकताएं  जैसी  सुविधाएं  वहां  मौजृद  साथ  ही
 इस  सम्बन्ध  में  इस  अस्वस्थ  स्पर्धा  को  रोका  जाना

 अन्त  में  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  भी  निर्देश  दिया  है  कि  यूनियन  कारबाईड  कारपोरशन
 को  500  बिस्तरों  वाली  विशिष्ट  रूप  से  सुसज्जित  अस्पताल  का  निर्माण  करना  लेकिन  अभी  तक  उस
 सम्बन्ध  में  कोई  शुरूआत  नहीं  हुई  इस  बारे  में  कुछ  भी  स्वीकारात्मक  रिकार्ड  नहीं  कोई  ऐसा  प्रमाण  मोजूद
 नहीं  मुझे  तो  नहीं  लगता  कि  इस  संगठन  और  यूनियन  कारबाईड  कारपोरेशन  की  रुचि  इस  तरह  का  अस्पताल
 बनवाने  में  है  जो  कि  इस  त्रासदी  के  पीडितों  के  इलाज  के  लिये  अति  आवश्यक  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन
 भविष्य  में  होने  वाले  इसके  दुष्परिणामों  का  उल्लेख  कर  रही  वह  अपनी  आशंका  व्यक्त  कर  रही  इस
 प्रकार  के  मामले  में  यह  सिर्फ  इसी  मामले  तक  ही  सीमित  नहीं  इन  सभी  बातों  पर  विचार  करें  तो  यह  एकदम

 हही  है  कि  वहां  अच्छी  चिकित्सा  की  व्यवस्था  होनी  लेकिन  मुझे  नहीं  लगता  कि  यूनियन  कारबाईड
 कारपोरेशन  की  ऐसी  मंशा  या  तत्परता  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  वह  सच्ची  भावना  से  ऐसी  अस्पताल
 का  निर्माण  यह  कहना  तो  उनके  लिये  महज  एक  औपचारिक  चीज  लेकिन  इसके  लिये  वे  आवश्यक  उपाय

 नहीं  करते  ऐसा  दृष्टिकोण  लाभदायक  नहीं

 सरकार  ने  श्री  वारन  एंडरसन  की  गिरफ्तारी  क  सम्बन्ध  में  वाशिंगटन  टाइम्स  में  विज्ञापट  दिया  उसने  इस

 दिशा  में  कुछ  कार्य  किया  इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिये  पूरा  जोर  लगाना  इनने  सार  व्यक्तियों  के

 कष्ट  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्ति  को  यों  ही  नहीं  छोड़ा  जाना  उस  पर  मुकदमा  चलाया  जाना  चाहिए  ओर

 उसे  सजा  मिलनी  चाहिए  जिससे  कि  दूसंर  लोगों  को  लगे  कि  इस  देश  में  इस  प्रकार  को  त्रासदी  दुबारा  न
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 हे

 गिरधारी  लाल  भार्गव  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  माननीय  मंत्री
 जी  को  भी  इस  प्रकार  की  बातचीत  से  न  नहीं  करनी  भोपाल  में  जो  कुछ  भी  हुआ  वह  आज  किसी  से  #

 छिपा  नहीं  है  ओर  यह  मानवता  का  प्रश्न  इसमें  कहीं  कोई  राजनीति  का  प्रश्न  नहीं  कि  मैं  यदि  बात  कहूँ  और
 माननीय  मंत्री  जी  इसको  न  करें  में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  बात  इस  बिल  में  कहीं

 ॥  नहीं

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  आपको  एक  स्टेट  प्लान  वह  प्लान

 भेजा  371  करोड  उस  371  करोड  के  अंग्रेस्‍्ट  भारत  सरकार  ने  मंजूरी  दी  163  करोड़  कहां  37  और

 कहां  163,  जरा  आप  अनुमान  लगाइए  किस  प्रकार  से  आप  हम  लोगों  की  मदद  कर  इसलिए  यह  जो  «
 प्लान  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  371  करोड़  का  भेजा  है  इसको  पूरे  के  पूरे  को  मंजूरी  मिलनी  क्योंकि

 मंजूरी  नहीं  मिलने  के  कारण  वहां  पुनर्वास  की  समस्या  ज्यों  की  त्यों  पड़ी  हुई  है  और  8-8  साल  का  समय  निकल
 36  वार्ड  तक  ही  नहीं  ये  56  वार्ड  तक  के  लोगों  का  प्रश्न  यह  मेरा  दूसरा  सवाल

 माननीय  मंत्री  जी  यहों  पर  सवाल  है  लोगों  में  इस  कारण  से  खिन्नता  बढ़  गई  है  और  असंतोष
 स्वाभाविक  रूप  से  फैलना  जरूरी  इस  प्रकार  की  ट्रेजरी  हो  जाने  के  बाद  यदि  उनको  किसी  प्रकार  की  कोई
 सहायता  न  कोई  आर्थिक  सहायता  न  मिले  और  यही  नहीं  बल्कि  खिन्नता  यूं  बढ़ी  कि  उसमें  कहा  गया  था
 कि  लोगों  को  ट्रेनिंग  दी  इंडस्ट्रियल  शेड्स  लगाए  पर्यावरण  में  सुधार  किया  महिलाओं  को
 उद्योग  धंधे  सिखाए  जाएंगे  ओर  युवकों  को  उनकी  बेरोजगारी  किस  प्रकार  से  दूर  हो  इसके  लिए

 ट्रेनिंग  दी
 अब  माननीय  मंत्री  जब  पैसा  ही  कम  मिला  तो  कुछ  भी  नहीं  मदद  भी  नहीं  ये  सारी  बातें

 भी  पूरी
 नहीं  इसलिए  ये  सारी  बातों  के  कारण  वहां  पर  जो  खिन्नता  हैं  उनको  भी  आप  दूर  करने  का  प्रयास  ,

 हि

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  राज्य  सरकार  न  स्पेशल  इंडस्ट्रियल  ऐरिया  घोषित  करने  की  भी  मांग  की

 यह  छोटी  सी  बात  है  कि  आप  इंडस्ट्रियल  स्पेशल  इंडस्ट्रियल  ऐरिया  उसको  घोषित  कर  दें  तो

 इंडस्ट्रियां  लग  लोगों  का  उद्योग-धंधे  मिल  जाते  और  लोगों  को  कहीं  से  आर्थिक  सहायता  भी  मिल

 यह  जो  चोथी  मांग  मैंने  आपके  सामने  रखी  है  इस  संबंध  में  भी  आप  विचार  इसके  बाद  जो  वहां  पर

 मवेशी  मरे  तो  क्या  गाइडलाइन  तय  की  गई  कि  दस  हजार  रु०  तक  ही  दिए  जा  सकते  क्या  दस  हजार  रु०  में

 कोई  मवेशी  आता  क्‍या  अच्छी  काई  भैंस  आती  क्या  मवेशी  आता  है  जा  दूध  दे  सकता  इसलिए  यह
 जो  आपने  गाइडलाईन  रखी  है  कि  दस  हजार  रु०  तक  दिए  जाएंगे  इस  संबंध  में  भी  आप  निश्चित  रूप  से  विचार

 करेंगे  और  इस  गाइडलाईन  को

 मैं  आपका  ज्यादा  समय  न  लेते  हुए  पांचवी  जा  गंभीर  बात  है  उस  पर  में  निवेदन  करना  चाहता  हे  कि  जिस

 व्यक्ति  को  गंभीर  इंजरी  हो  गई  उसका  तो  आप  देंगे  चार  लाख  इंजरी  वाले  का  देंगे  चार  लाख  ओर  जिस  *

 व्यक्ति  की  मृत्यु  हो  गई  उसको  देंगे  एक  से  तीन  अब  इंजरी  वाले  का  तो  चार  लाख  ओर  मृत्यु  वाले  को

 एक  से  तीन  लाख  अब  आप  ही  जरा  स्वयं  कल्पना  कर  लीजिएगा  उस  चार  लाख  वाले  का  तो  कम  से

 कम  वैसे  ही  अब  जिसकी  मृत्यु  हो  गई  है  उसको  एक  से  तीन  लाख  वाली  जो  आपकी  गाइडलाइन
 इसको  चार  लाख  तो  कम  से  कम  बराबर  तो  ला  रहे  हैं  बल्कि  बराबर  क्या  काई  मनुष्य  की  कीमत  तीन

 लाख  एक  लाख  रुः  आंकी  जा  सकती  मैं
 समझता  हूं  कि  ये  पांच  बिन्दु  जो  मैंने  आपके  सामने  रखे
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 -  मैवाल  8-8  वर्ष  पूरे  हो  गए  है  लोगों  में  घोर असंतोष  है  और  किसी  प्रकार  से  उनको  सुविधा  नहीं  दी  गई
 इसलिए  माननीय  मंत्री  जी  मैं  आपका  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  जिस  समय  आप  जवाब  देंगे  इन  मेरे  पांचों

 पर  बिचार  करके  और  आप  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  सह  नुभूतिपूर्वक  इन  सब  बातों  पर  विचार  करके
 और  भोपाल  गैस  में  जो  ट्रेजडी  हुई  है  उन  सब  को  आप  ठीक  प्रकार  का  सब  प्रकार  की  उनको  सुविधा

 मिल
 इस  सम्बन्ध  में  आप  ध्यान  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  बहुत-बहुत

 3-00  मण्प०

 श्री  शरद  दिघे  उत्तर  उपाध्यक्ष  मैं  भोपाल  गैस  विभीषिका  कार्यवाही  और
 1992  का  समर्थन  करता

 यह  एक  सरल  सा  विधेयक  जिस  पर  सदन  में  अधिक  बहस  करने  की  आवश्यकता  नहीं  इसमें  सिर्फ
 दो  प्रावधान  पहला  प्रावधान  तो  बहुत  ही  सरल  है  जिसमें  कल्याण  आयुक्त  और  दसूरे  अधिकारियों  को  शक्ति
 प्रदान  की  गई  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  195  और  अध्याय  26  के  अन्तर्गत  उन  लोगों  को  अधिकार
 दिया  गया  है  कि  वे  किसी  व्यक्ति  पर  न्यायालय  की  अवमानना  करने  के  अपराध  में  मुकदमा  चला  सकते
 सम्मन  जारी  कर  सकते  किसी  व्यक्ति  को  शपथ-पत्र  देने  और  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दे  सकते  हैं
 और  गलत  साक्ष्य  या  मनगढ़ंत  दस्तावेज  प्रस्तुत  करने  वाले  व्यक्ति  को  सजा  भी  दे  सकते  उन्हें  इस  तरह  के
 अधिकार  प्रदान  करना  आवश्यक  है  क्योंकि  मूलतः  वे  सब  अर्द्ध-न्यायिक  निकाय  की  श्रेणी  में  आते  हैं  और  उनके

 पास  ये  सारे  अधिकार  नहीं  ये  सब  उन्हें  विशेष  रूप  से  प्रदान  किए  जाते  इन  दावों  को  निपटाने  के  क्रम
 ञैं  इन  मामलों  की  सुनवाई  करने  वाले  कल्याण  अतिरिक्त  आयुक्त  एवं  अन्य  अधीनस्थ  अधिकारियों  को

 इस  प्रकार  के  अधिकार  दिये  ही  जाने  सरकार  ने  उन  लोगों  को  दीवानी  अदालत  का  अधिकार  देकर
 अच्छा  कार्य  किया  है  जिससे  वे  अधिकारी  प्रभावी  और  तत्परता  से  कार्य  कर

 दूसरा  प्रावधान  भी  सरल  अर्थात  धारा  7  में  संशोधन  करके  इसके  अन्तर्गत  कल्याण  आयुक्त  को  भी  इस

 सूची  में  शामिल  कर  लिया  जायेगा  जिनमें  केन्द्र  सरकार  द्वारा  शक्ति  प्रत्यायोजित  की  जा  सकती  अभी  जो
 प्रावधान  उसके  अनुसार  सरकार  केन्द्र  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  स्तर  के  अधिकारियों  को  ही  शक्ति
 प्रत्यायोजित  कर  सकती  है  ओर  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  अधिकारियों  का  सम्बन्ध  यह  शक्ति  सिर्फ

 सचिव  स्तर  के  अधिकारी  को  ही  प्रत्यायोजित  की  जा  सकती  जब  कल्याण  आयुक्त  को  भी  ये  सोरे

 क्रार्य  करने  हैं  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  उन  अधिकारियों  के  साथ  उस  पर  भी  विचार  किया  जाये  ताकि  शक्तियों
 का  प्रत्यायोजन  उसमें  भी  किया  जा  सके  जिससे  इन  कार्यवाहियों  की  शीघ्र  प्रभावी  ढंग  से  सुनवाई  हो  सके  |

 »  स्वाभाविक  ही  इस  अघसर  पर  सभी  सदस्यों  ने  भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  राहत  देने  के  उद्देश्य  से  निर्धारित  होने
 बाले  प्रक्रिया  के  बारे  में  अपना  विचार  प्रकट  किया  यह  विभीषिका  2  और  3  दिसम्बर  1984  को  यूनियन

 कारबाईड  इन्डिया  लि  और  इसकी  सहायक  इकाइयों  की  भोपाल  स्थित  संयंत्र  से  काफी  हानिकारक  और

 असामान्य  रूप  से  खतरनाक  गैस  के  रिसने  के  कारण  हुई  तब  से  अब  तक  लगभग  साढ़े-सात  वर्ष  बीत

 चुके  उस  कीटनाशक  उद्योग  से  40  टन  से  ऊपर  घातक  मेथिल  आइसोकायनेट  गैस  लीक  हो  गया

 *
 हम  सबको  ज्ञात  है  कि  गैस-पीड़ितों  के  द्वारा  पहले  पहल  क्षति  के  विरुद्ध  10  बिलियन  डँलर  के  दावे  दायर

 किये  गये  थे  और  अन्ततः  भारत  सरकार  ने  सारे  मामले  को  अपने  होथ  में
 ले  लिया  और  उन  सब  की  ओर  से

 3.3  बिलियन  डैँलर  का  दावा  दायर  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  अन्ततः  इस  मामले  का  निपटारा  उच्चतम
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 आााााााााााााााााााााााााााआाााणाणणणाणणाणणणणणणाणाा  छउ  डस  ४५क्‍कस

 शरद

 न्यायालय  के  15  फरवरी  1989  के  एक  निर्णय  के  द्वारा  किया  गया  जिसके  अन्तर्गत  470  मिलियन  डालर  की

 रकम  निर्धारित  की  पहले  तो  कम्पनी  के  चेयरमैन  आपराधिक  मुकदमे  से  मुक्त  रखा  गया  उस  #

 विशेषाधिकार  को  उच्चतम  न्यायालय  के  3  अक्तूबर  1991  के  एक  निर्णय  के  द्वारा  रद्द  कर  दिया  तब
 से  लेकर  अब  तक  रकम  जमा  पड़ी  है  और  अब  उस  रकम  को  उन  गैस-पीड़ितों  के  बीच  वितरित  करना  मध्य
 प्रदेश  सरकार  और  केदर  सरकार  का  दायित्व  हि

 अब  प्रश्न  उठता  है  कि  किस  प्रकार  से  यह  कार्य  शीघ्रता  से  निपटाया  जाये  और  मुआवजा
 विभिन्न  गैस-पीडितों  के  पास  पहुंच  ,

 जब  कभी  बहस  के  दौरान  हममें  से  कुछ  लोग  यह  कहते  हुए  सुनाई  पड़ते  यहां  तक  कि  यह  तथ्य  भी
 उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  रखे  गये  कि  ३6  वार्डों  के  मात्र  4.83  लाख  गैस-पीडितों  की  जगह  सभी  56
 वार्डों  के  अन्य  पीड़ितों  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाये  और  अगले  दिन  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्देश
 भी  दे  दिया  कि  इन  चीजों  के  सन्दर्भ  में  एक  लाख  ओर  पीड़ितों  पर  भी  विचार  किया

 अब  कठिनाई  यह॑  हालांकि  मानवीय  आधार  पर  यह  बात  तो  स्वाभाविक  रूप  से  ठीक  है  कि
 अधिक-से-अधिक  पीड़ितों  को  इस  राशि  में  से  हिस्सा  मिले  लेकिन  रकम  तो  उतनी  ही  अगर  इसे  और
 अधिक  लोगों  में  बांटा  जाता  है  तो  उन  पीडितों  के  हिस्से  में कम  राशि  आयेगी  जो  कि  वास्तव  में  इसके
 हकदार

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  रकम  के  अतिरिक्त  केन्द्र  सरकार  को  ओर  रकम  उपलब्ध  करानी  चाहिए
 लेकिन  वर्तमान  वित्तीय  व्यवस्था  को  देखते  हुए  मुंझे  तो  नहीं  लगता  कि  केन्द्र  सरकार  और  रकम  दे  सकने

 समर्थ  हो  सकेगी  और  अन्ततः  यूनियन  कारबाईड  से  प्राप्त  47  मिलियन  डालर  मुआवजे  की  रकम  पर  ही
 निर्भर  रहना  अतः  इस  दृष्टि  से  मुआवजा  प्राप्त  करने  के  इच्छुक  पीडितों  को  अधिक  से  अधिक  संख्या
 में  शामिल  करने  से  उनके  हिस्से  में  आने  वाली  राशि  कम  हो  इस  मुद्दे  पर  भी  विचार  करना
 क्योंकि  वही  राशि  तथाकथित  पीड़ितों  में  आवंटित  करनी  इस  मामले  में  4.83  लाख  लोग  सम्बद्ध  दिखाई
 देते  इस  प्रयोजन  हम  देखते  हैं  कि  बहुत  से  अधिकारी  पहले  ही  नियुक्त  किये  जा  चुके  यहां  एक
 प्रश्न  के  उत्तर  में  सरकार  ने  कहा  है  कि  तीन  अतिरिक्त  एक  कल्याण  पांच  उपायुक्त  ओर
 कई  अन्य  अधिकारी  नियुक्त  किये  गये  आगे  यह  भी  कहा  गया  था  कि  फर्नीचर  आदि  के  लिए  तकरीबन

 एक  करोड़  रुपया  स्वीकृत  किया  गया  है  और  सरकार  ने  पहले  से  सृजित  380  पदों  के  अतिरिक्त  विभिन्न
 श्रेणियों  में  609  पद  स्वीकृत  किये  इतना  बड़ा  अमला  सृजित  किया  गया  था  लेकिन  मुझे  यह  डर,है

 यदि  पांच  लाख  लोगों  की  जांच-पड़ताल  की  जानी  है  ओर  यदि  उनके  दावों  पर  विचार  और  आकलन  किया
 जाना  तो  अगर  हम  एक  पीड़ित  के  लिए  औसतन  एक  घंटे  का  समय  लेते  तो  फिर  पांच  लाख  पीड़ितों
 के  लिए  यह  तकरीबन  पांच  लाख  घंटे  का  समय  यद्यपि  आप  इन  आयुकतों  की  नियुक्ति  करने

 प्रयोजन  हेतु  इससे  भी  ज्यादा  घंटों  का  समय  उपयोग  कर  सकते  यह  समय  पांच  वर्ष  से  कम  का  नहीं

 अतः  किसी  ऐसे  तंत्र  को  खोजना  जिससे  कि  समय  कम  किया  जा  सकता  हो  पीड़ितों  में  नुकसान  के

 लिए  भुगतानों  के  वितरण  में  सामान्यतः  स्थिति  में  पांच  वर्ष  का  समय  और  लगने  का  मेरा  अनुमान  यदि  दि
 और  अधिक  संख्या  में  पीड़ितों  को  शामिल  किया  जाना  तो  इससे  भी  अधिक  समय

 दिशा-निर्देश  दिये  गये  जोकि  इस  सभा  में  तारांकित  प्रश्न  संख्या  105  के  उत्तर  में  उस  दिन  अर्थात्‌  15

 1992  को  बताये  गये  जहां  तक  पीड़ितों  का  संबंध  निस्सन्देह  ये  दिशा-निर्देश  जांच-पड़ताल
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 कम  करने  में  सहायक  लेकिन  मेरा  अगला  सुझाव  यह  है  कि  कोई  आम  सूत्र  ढूंढे
 ताकि  प्रत्येक  ओर  हरेक  दावे  की  सनवाई  और  जांच-पड़ताल  न  करनी  पड़े

 दावों  का  निपटान  यथासंभव  जल्दी  किया  जाना  ताकि  मुआवजा-राशि  पीड़ितों  को  जल्दी  मिल
 इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इस  मुद्दे  पर  विचार  किया  जाना  विद्यमान

 विचारधारा  यह  है  कि  अधिकाधिक  लोगों  को  केसे  शामिल  किया  जाये  तथा  राशि  के  वितरण  हेतु  बड़े
 से  बड़ा  तंत्र  कैसे  उत्पन्न  किया  लेकिन  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसके  लिए  कोई  रास्ता  खोजा
 जाना  चाहिये  अथवा  एक  आम  सूत्र  तैयार  किया  जाना  ताकि  अति  शीधघ्रतापूर्वक  यह  राशि
 वितरित  की  जा

 फर्जी  दावों  को  अलग  कर  देने  के  लिए  सावधानी  बरतनी  क्योंकि  इस  बडे  फार्म

 जहां  लगभग  छह  लाख  लोगों  ने  नुकसान-प्रतिपूर्ति-राशि  प्राप्त  करनी  जहां  तक  राशि  के  वितरण  का
 सवाल  इसमें  बहुत  से  दलाल  और  बहुत  से  लोग  और  निहित-स्वार्थ  आ  फर्जी  दावे
 न  लेकिन  यथाशीघ्र  राशि  का  वितरण  करना  ही  वास्तव-में  आज  जरूरत  है  और  उसके

 मध्य  प्रदेश  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  दोनों  के  ही  द्वारा  आगे  विचार-विमर्श  करना  पड  सकता  मैं
 उन  लोगों  में  से  नहीं  जोकि  इन  सभी  कार्यों  को  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  अथवा  केन्द्र  सरकार
 पर  दोष  लगाना  चाहते  दोनों  को  ही  यह  कार्य  करने  इस  देश  के  यह  एक  बडा  विशाल

 इसके  मैं  दो  बातें  और  कहना  चाहता  इस  कंपनी  के  श्री  वारेन

 एंडरसन  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  प्रत्यर्पण-कार्यवाही  के  बारे  में  क्या  हुआ  क्योंकि  इस  मामले  के
 निपटान  के  साथ  उच्चतम  न्यायालय॑  द्वारा  उस  उन्मुक्ति  के  विरुद्ध  आपराधिक  कार्यवाही  वापिस  ले  लिये

 जाने  के  आगे  कार्रवाई  की  जानी  आवश्यक  है  और  केवल  राशि  का  भुगतान  कर  देने  से  ही
 गरीब  लोगों  और  इस  राष्ट्र  के  साथ  किया  गया  अन्याय  दूर  नहीं  हो  इस  संगठन  के  अध्यक्ष

 पर  किसी  न  किसी  प्रकार  से  अथवा  इस  प्रयोजन  हेतु  मुकदमा  दर्ज  करना  पड़ेगा

 मैंने  समाचार-पत्र  में  पढ़ा  है  कि  भारतीय  अधिकारियों  को  गिरफ्तार  किया  जा  चुका  लेकिन  जहां
 तक  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  में  रह  रहे  इन  अधिकारियों  का  संबंध  उन्हें  गिरफ्तार  किया  नहीं  गया  है
 और  मुझे  ज्ञात  नहीं  है  कि  विदेशी  मामलों  से  संबद्ध  जहां  तक  इस  अध्यक्ष  श्री  वारेन  एंडरसन

 पर  मुकदमा  चलाये  जाने  का  संबंध  क्‍या  करने  जा  रहा

 फिर  एक  शर्त  भी  लगाई  गई  थी  कि  उन्हें  एक  विशेष  राशि  व्यय  करके  500  बिस्तरों  का  एक
 अस्पताल  निर्मित  करना  उस  अस्पताल  का  क्‍या  हमें  पता  नहीं  इसके
 मेंने  एक  रिपोर्ट  पढ़ी  है  कि  जब  यूनियन  कारबाईड  की  इस  भारतीय  इकाई  द्वारा  यूनियन  कारबाईड  को
 दी  जाने  वाली  राशि  के  भाग  को  सिविल  न्यायालय  ने  जब्त  किया  तो  उन्होंने  कहा  है  कि  आपराधिक

 कार्यकही  के  विरुद्ध  उन्मुक्ति  के  समाप्त  करने  के  फलस्वरूप  और  भारत  में  हमारी  धनराशि  को  जब्त
 किये  जाने  के  अब  हम  का  एक  अस्पताल  स्थापित  करने  की  शपथ  की  अनुपालना
 करने  से  इन्कार  करते  अब  उस  मुद्दे  को  भी  आगे  बढ़ाना  क्योंकि  राशि

 के  इस  भुगतान  के

 आपराधिक  मामलों  से  उन्मुक्ति  को  हटाने  ओर  के  एक  अस्पताल  को  स्थापित  करने  के
 निर्णय  लेने  में  वह  एक  महत्वपूर्ण  शर्त  निपटोरे  की  ये  मुख्य  शर्तें  हैं  और  एक  मुश्त-कार्यक्रम  द्वारा

 उन्हें  कार्यान्वित  करना  होगा  और  इस  दृष्टिकोण  मैं  केद्रीय  सरकार  से  अनुरोधਂ  करुंगा  कि  वह  यह रे
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 शरद  ्ि

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  यूनियन  कारबाईड  के  जो  अधिकारी  उनके  विरुद्ध
 आपराधिक  कार्यवाही  की  गई  है  ओर  एक  अस्पताल  स्थापित  करने  की  उनकी  शपथ  का  सम्मान  अथवा

 अनुपालन  उनके  द्वारा  किया  गया  उचित  कदम  तथा  फिर  झमूचे  एक-मुश्त  कार्यक्रम  को  पूरा  किया
 जाना

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हं  और  मैं  कहता  हूं  कि  मुआवजे  का  भुगतान  शीघ
 करवाने  हेतु  सरकार  जो  भी  कदम  उठाना  चाहती  उसका  इस  सभा  द्वारा  हमेशा  स्वागत  किया

 ]
 श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  उपाध्यक्ष  यह  जो  भोपाल  गैस  त्रासदी  के  बारे  में  मंत्री  जी  बिल

 लाये  हैं  उसके  बारे  में  मैं  दो  मिनट  में  अपनी  बात  कहना  इस  घटना  से  देश  के  ही  नहीं  दुनिया  के  लोगों
 को  भी  अफसोस  हुआ  कि  इतनी  बड़ी  घटना  हजारों  लोग  बेघर  हो  हजारों  की  तादाद  में  मर
 आज  हम  दस  साल  के  बाद  बिल  लाकर  उनकी  मदद  करने  की  बात  कर  रहे  बहत  से  लोग  जो  गरीब  लोग
 झोंपडपट्टी  में  रहने  बाले  थे उनका  आज  भी  कुछ  पता  नहीं  उनकी  कोई  मदद  करने  वाला  नहं  मदद
 करने  वाला  भी  जरूर  लेकिन  अभी  हमें  यह  नहीं  मालूम  कि  कितने  लोग  इससे  प्रभावित  हुए  हमारी
 सरकार  के  आंकड़े  बताते  हैं  कि  36  वार्ड्स  के  5  लाख  लोग  प्रभावित  जबकि  राज्य  सरकार  के  आंकड़े  कुछ
 और  बताते  मैं  समझता  हूँ  इसके  बारे  में  हमें  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाकर  इनकी  आइडेंटीफाई  करना
 चाहिए  कि  इसमें  कितने  लोग  प्रभावित  हुए  हैं  और  फिर  उनकी  मदद  करनी  मदद  भी  समयबद्ध  होनी
 चाहिए  |

 मंत्रीजी  ने बताया  कि  उनको  अंतरिम  राहत  के  रूप  में  310  करोड़  रुपये  दिये  गये  में  उनसे  जानना  चाहता

 हूं  कि  आपने  अंतरिम  राहत  वितरित  की  है  या  क्या  आपने  जो  200  रुपये  महीने  देने  की  बात  कही  थी  वह
 राशि  दी  है  या  नहीं  :  क्या  राज्य  सरकार  उस  शशि  को  फिक्स्ड  डिपाजिट  में  रखकर  कहीं  ब्याज  तो  नहीं  कमा

 यह  नहीं  होना  जिन  लोगों  को  मदद  दी  जानी  है  उनको  वह  मिलनी  आप  डाक्टर्स  और
 अन्य  लोगों  की  टीम  बनायें  और  पूरे  भोपाल  की  आइडेंटीफाई  करना  चाहिए  और  उन  लोगों  को  जल्दी  से  जल्दी

 मदद  देनी  आज  भी  ऐसे  बहुत  से  लोग  जिनके  आंख  और  शरीर  कमजोर  हो  गये  कई
 मा-बहनें  ऐसी  हैं  जो  उस  समय  गर्भवती  थीं  उनकी  हालत  भी  खराब  हुई  उनको  कितनी  दवा  की  जरूरत  है
 यह  सब  आपको  देखना  जब  तक  ये  लोग  जिन्दा  रहें  सरकार  को  इनके  खाने-पीने  की  व्यवस्था  करनी
 चाहिए  |

 इस  मल्टीनेशनल  कम्पनी  का  मालिक  जिस  तरह  से  देश  छोड़कर  चला  गया  उस  पर  भी  आपको  सोचना
 आपने  राहत  देने  की  बात  की  कमिश्नर  को  पावर  दे  दी  अच्छी  बात  लेकिन  वह  व्यक्ति  लगन

 से  काम  करने  वाला  हो  यह  केन्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  दोनों  को  मिलकर  सोचना  एक  सेंट्रल
 एडवाइजरी  कमेटी  भी  होनी  जो  सारी  बातों  को  देखे  ओर  जल्दी  से  जल्दी  उन  लोगों  को  मदद
 इस  कम्पनी  में  काम  करने  वाले  जो  लोग  जो  मालिक  था  वे  देश  छोड़कर  भाग  उनको  क्‍या  सजा  हो
 सकती  अगर  इस  बारे  में  सख्त  कानून  नहीं  बनायेंगे  तो  आगे  चलकर  फिर  ऐसी  घटना  का  अंदेशा
 इससे  और  खतरा  भी  हो  सकता  इसलिए  दुबारा  ऐसी  घटना  न  इसके  लिए  आपको  सख्त  कानून  इस  देश
 में  बनाना  चाहिए

 मैं  इन  शब्दों  के साथ  यह  कहते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  कि  मंत्री  जी  इसके  लिए  जल्दी  से  जल्दी

 कानून  वह  पास  हो  और  जल्दी  से  जल्दी  इम्प्लीमेंट  हो  ताकि  उनको  जल्दी  से  जल्दी  राहत  मिल

 आपने  मुझे  समय  दिया  आपका  में  बहत  आधभारी  हैं
 >

 220
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 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  विधेयक  लाकर  कम  से  कम
 इतनी  आशा  तो  दिला  दी  है  कि  भोपाल  गैस  पीड़ितों  को  अब  पैसा  जल्दी  हालांकि  इसमें  जितना  पैसा
 मिलना  चाहिये  उतना  नहीं  मिल  पा  रहा  दुनिया  में  सबसे  बड़े  औद्योगिक  क्षेत्र  में  इतनी  बड़ी  दुर्घटना  कहीं

 नहीं  हुई  जहां  हजारों  लोग  मर  गये  पीड़ितों  को  मुआवजा  दिलाने  के  लिए  सरकार  गत  8  वर्षों  से  लड़  रही  है

 कि  ज्यादा  पैसा  मिलना  शायद  इतना  लम्बा  अरसा  हो  गया  है  कि  सरकार  ने  सोचा  कि  जितना  मिला  है

 वह  तो  ले  लिया  यद्यपि  यह  कम  पैसा  है  फिर  भी  सरकार  ने  इसे  स्वीकार  किया

 उपाध्यक्ष  अब  सवाल  आता  है  कि  जो  पैसा  मिला  है  उसको  सोच-विचार  करके  ठीक  से  वितरण

 करना  जो  पीड़ित  लोग  उनको  यह  सख्त  शिकायत  है  कि  जो  सचमुच  में  पीड़ित  जो  ज्यादा  मेरे  हैं
 या  सख्त  घायल  हुए  हैं  या  हमेशा  के  लिए  अपंग  हो  गये  हैं  उनको  जितनी  राहत  मिलना  चाहिये  नहीं  मिल

 रही  है  जबकि  उन  लोगों  को  मिल  रहा  है  जो  इतने  पीड़ित  नहीं  है  इस  बात  के  लिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  और  मध्य
 प्रदेश  की  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  जो  ज्यादा  भुक्तभोगी  जो  ज्यादा  तकलीफ  में  हैं  या  जो  डर  के  मारे
 भाग  गये  और  बाद  में  मर  गये  उनके  रिश्तेदारों  का  पता  करके  वार्डों  की  जो  प्रणाली  है  उसके  आधार  पर  उनको
 अधिक  पैसा  मिल  जाना  इस  उद्देश्य  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  एक  समिति
 बनानी  चाहिये  जो  ठीक  से  पैसे  का  वितरण  कर

 उपाध्यक्ष  दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  स्थायी  रूप  से  अपंग  हो  गये  उनके  लिए  रहने  की  अलग  से
 व्यवस्था  की

 तीसरी  बात  यह  है  कि  अब  केन्द्रीय  सरकार  का  एक  उत्तरदायित्व  हो  जाता  है  कि  अब  इस  प्रकार  के  जितने
 भी  खतरनाक  कारखाने  दुर्घटना  पुनः  न  होने  देन  के  लिए  न  केवल  बहुत  अच्छे  प्रब॒ध  हों  बल्कि  किसी

 तरह  की  गलती  होती  नुकसान  होता  लोग  मरते  हैं  या  पीडित  होते  उसके  लिए  जिम्मेदार  व्यक्ति  को

 अधिक  से  अधिक  सजा  देना  और  पीड़ितों  के  लिए  अधिक  से  अधिक  धन  की  व्यवस्था  करना  जरूरी

 उपाध्यक्ष  उपरोक्त  तीनों  बिन्दुओं  पर  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  लिए  आवश्यक  है  कि

 पैसे  का  सही  वितरण  हो  ताकि  जो  अभी  प्रणाली  बनायी  गयी  उसको  बदलकर  सही  व्यक्ति  को  मुआवजा
 मिले  तभी  इस  विधयेक  का  होना  सार्थक  एक  निवेदन  और  करुंगा  कि  शहर  के  बीच  में  ऐसे  जितने

 कारखाने  उनको  शहर  से  दूर  20-25-30  मील  की  दूरी  पर  बनाया  जाना  चाहिये  ताकि  जो  आसपास  साधारण

 नागरिक  रहते  वे  धोखे  से  न  मर

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का

 अवसर  प्रदान

 डा०  केਂ  एस०  सौन्द्रम  उपाध्यक्ष  सर्वप्रथम  ता  मैं  इस  विधेयक  और

 इस  विधेयक  को  लाने  के  सरकार  के  इरादे  का  स्वागत  करना  चाहती

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  कुछक  शब्द  कहना  चाहती  सभा  को  1984  के

 दूसरे-तीसरे  दिन  भोपाल  में  गैस  रिसने  के  परिणामस्वरूप  हुई  अभूतपूर्व-त्रासदी  के  बरे  में  भली-भांति  जानकारी
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 के"एस०  .

 इस  त्रासदी  के  परिणामस्वरूप  उत्पन्न  अथवा  इससे  संबंधित  दावों  को  शीघ्र  ही  कारगर  ढंग  और  न्यायसंगत

 तरीके  से  निपटने  तथा  दावेदारों  को  अधिकतम  लाभ  सुनिश्चित  करने  के  दृढ़  इरादे  के  बारे  में  भी  सभा  को
 जानकारी  है

 इस  दुर्घटना  में  लगभग  2500  लोग  मारे  गये  यह  आंकड़े  सही  नहीं  यह  संख्या  सही  नहीं  हो
 सकती  ।  हजारों  ही  नहीं  बल्कि  लाखों  लोग  इस  त्रासदी  के  परिणामस्वरूप  अब  तक  पीड़ा  झेल  रहे

 मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  इस  आशय  कू  एक  अध्यादेश  जारी  किया  है  कि  इस  त्रासदी  के  बाद  जो  लोग  भोपाल

 छोड़कर  चले  गये  हैं  ओर  जिन्होंने  अपनी  चल  परिसंपत्तियां  इस  दौरान  बेच  दी  तो  वे  उस  संपत्ति  का  उचित

 मूल्य  प्राप्त  करने  के  पात्र  होंगे  जो  उन्होंने  कम  मूल्य  पर  बेच  दी  जहां  भी  वे  गये  होंगे  वहां  उन्होंने  भारी  कष्ट
 सहन  किये  प्रश्न  यह  है  कि  इसके  लिए  किसे  जिम्मेदार  ठहराया

 जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  इससे  जो  नुकसान  हुआ  वह  बहुत  विकराल  यह  नुकसान  इतना
 भीषण  है  कि  लोगों  गुर्दे  और  यहां  तक  कि  अनेक  लोगों  के  शरीर  के  अन्य  अंग  भी  बुरी  तरह
 से  प्रभावित  हुए  इसलिए  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगी  कि  सरकार  सम्बद्ध  कम्पनी
 पर  नुकसान  और  मुआवजे  के  लिए  अभियोग  चलाने  हेतु  एक  विधेयक  ला  रही  है  तो  यह  इतना  आसान  नहीं
 इसके  अलावा  पहले  से  पीड़ित  लोगों  के  अतिरिक्त  जो  बच्चे  उस  समय  नहीं  जन्मे  थे  वे  भी  अब  इससे  पीड़ित
 हो  सकते  विशेषज्ञों  की  राय  है  कि  गर्भवती  महिलाएं  सर्वाधिक  प्रभावित  हो  सकती  न  सिर्फ  मां  बल्कि
 उसके  पेट  में  अजन्मा  बच्चा  भी  प्रभावित  हो  सकता

 भोपाल  गैस  त्रासदी  का  प्रभाव  अभी  अजन्मे  बच्चों  पर  भी  इस  ऋसदी  के  बाद  जन्मे  पहले  बच्चे  की
 भ्रांखें  या  लिंग  शिनाख्त  के  अंग  नहीं  यह  बहुत  गंभीर  मामला

 मामले  में  विस्तार  से  जाने  की  बजाय  यह  चाहती  हूं  कि  मंत्री  महोदय  अपने  ऊपर  ली  जिम्मेदारी
 को  सफलतापूर्वक  अन्ततः  वह  उन  लोगों  की  बहुत  सेवा  कर  रहे  हैं  जो  बहुत  ही

 निरक्षर  हैं  और  उनकी  मदद  करने  वाला  कोई  नहीं  मेरी  कामना  है  कि  वह  इस  कार्य  में  पूर्णतः
 सफल

 मैं  अन्तिम  बात  मुआवजे  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  इस  त्रासदी  से  लाखों  लोग  प्रभावित  हुए  और
 वनस्पति  तथा  मानव  स्वास्थ्य  पर  भविष्य  में  गैस  के  प्रभाव  महसूस  इसके  लिए  मुआवजा  देने  हेतु  क्या
 व्यवस्था  की  जा  रही  आप  कम्पनी  को  किस  प्रकार  मुआवजा  देने  के  लिए  कहेंगे  ताकि  उन्हें  कुछ  राहत

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मुद्दे  पर  विशेष  ध्यान

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करती

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  छिन्ता  उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  राय
 ब्यक्त  करने  वाले  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हू  विशेषकर  भोपाल  के  श्री  एस०्सी०  वर्मा  को  जिन्होंने  कहा  है  कि

 मुआवजा  देने  में  कुछ  देरी  हुई
 मैंने  संबंधित  कागजात  देखे  हैं  ओर  जांच  की  उच्चतम  न्यायालय  ने  अक्तूबर  1991  के  निर्देश  के  तहत

 न्याय  निर्णय  प्रक्रिया  की  शुरू  करने  के  लिए  चार  महीने  का  समय  दिया  इसके  तहत  सरकार  ने  कल्याण

 आयुक्त  को  न्याय-निर्णय  की  प्रक्रिया  शुरू  करने  के  निदेश  दिए  यह  कार्य  समय  पर  शुरू  कर  दिया

 हमने  कल्याण  आयुक्त  को  कल  यहां  पर  बुलाया-थाःओर  बारे  में  बातचीत  की  हमें  उनकी  समस्याओं
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 का  भी  पता  न्यायालय  ने  विशेष  न्यायालय  गठित  करने  के  निदेश  दिए  हम  मध्य  प्रदेश  उच्च
 2  न्यायालय  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हमने  उनको  न्यायाधीश  देने  के  लिए  कहा  जैसा  कि  वर्मा  जी  ने  कहां

 है  हम  अब  तक  16  या  17  न्यायालय  शुरू  कर  सके  हम  भोपाल  में  और  अधिक  न्यायालय  शुरू  करने
 2%  के  लिए  और  अधिक  न्यायाधीश  देने  के  उच्च  न्यायालय  के  आदेश  की  प्रतिक्षा  कर  रहे

 लोगों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  एक  छोटी  सी  समस्या  कार्मिक  मंत्रालय  ने  कुछ  दिशानिदेश  तय  किए  हैं

 अमुक  व्यक्ति  अमुक  शैक्षिक  अनुभव  के  साथ  कुछ  विशिष्ट  पदों  पर  नियुक्त  किया  ये
 पद  अस्थाई  युवा  पीढ़ी  के अनेक  लोग  आवेदन  नहीं  कर  सकते  और  48  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  लोग
 इन  पदों  के  लिए  आवेदन  कर  रहे  कल  हमने  स्थिति  की  समीक्षा  की  और  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि
 हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विशेष  दिशानिदेश  देंगे  कि  तुरंत  लोगों  को  नौकरी  दी  जाए  और  कुछ
 निर्धारित  दिशानिदेश  अनदेखे  किए  जा  सकते  सरकार  मुआबजा  कार्य  तेज  करने  के  लिए  इस  प्रक्रिया  को
 शीघ्र  ही  अपना  रही

 ञ्ञं

 मुआवजा  वितरण  के  बारे  में  हमने  विशेष  दिशानिदेश  देकर  कहा  है  कि  विधेयक  पारित  होने  के  तुरन्त  बाद
 शक्तियां  कल्याण  आयुक्त  को  दे  दी  कल्याण  आयुक्त  को  अपना  निर्णय  लेने  का  अधिकार  होगा
 माननीय  सदस्य  श्री  सुशील  चन्द्र  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  को  जानते  वह  कल्याण  आयुक्त  से

 सम्पर्क  करके  उनसे  बातचीत  कर  सकते  हमें  पीड़ितों  की  समस्याओं  के  प्रति  सहानुभूति  है  और  राहत  तुरन्त
 वितरित  की  हम  प्रत्येक  पखवाड़े  के  बाद  स्थिति  की  निगरानी  करेंगे  ओर  हमें  यथासंभव  रिपोर्ट  देने  के

 भारत  सरकार  के  एक  अधिकारी  को  रखा

 अस्पताल  के  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  पहले  ही  भोपाल  में  500  बिस्तर  का  अस्पताल  शुरू  करने  का

 +  निदेश  दे  चुका  हम  अस्पताल  परामर्शदाता  निगम  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  वे  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर
 रहे  हैं  ओर  वे  पहले  ही  अस्पताल  के  लिए  कुछ  स्थल  ले  चुके  हैं  ओर  हम  प्रक्रिया  में  तेजी  ला  रहे  हैं

 श्रीमती  सुमित्रा  श्री  श्रीक्ल्लभ  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  और  श्री  शरद  दिघे  सभी  ने  श्री
 एंडरसन  के  विरुद्ध  आपराधिक  मप्ंजे  और  उनकी  गिरफ्तारी  के  लिए  श्री  एंडरसन  अमेरिका  में  हम
 राजनयिक  सूत्रों  से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  और  हमने  अनेक  समाचार  पत्रों  विशेषकर  वाशिंगटन  टाइम्स  में

 विज्ञापन  दिए  हम  उनकी  गिरफ्तारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  कर  रहे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 श्री  एंडरसन  को  गिरफ्तार  करने  पर  गंभीरता  से  विचार  कर  रहे

 मुआवजा  राशि  के  बारे  में  कुछ  लोगों  ने कहा  है  कि  और  अधिक  राशि  दी  यह  रिजर्व  बैंक  में

 जमा  अभी  तक  इस  कानूनी  लड़ाई  के  कारण  हमने  एक  पैसे  को  भी  नहीं  छूआ  आप  जानते  हैं  कि

 एक  छोटे  न्यायालय  भवन  को  शुरू  करने  में  भी  समय  लगता  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूरा
 प्रयास  कर  रही  है  कि  पीड़ितों  को  मुआवजा  मिल  हमने  कल्याण  आयुक्त  को  संकेतक  दिशा  निदेश

 दिए  विधेयक  पारित  करने  के  बाद  कल्याण  आयुक्त  अपना  निर्णय  ले  सकते

 पिछले  दिन  प्रधान  मंत्री  न ेकहा  था  कि  अगर  कल्याण  आयुक्त  या  पीड़ितों  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर

 रहा  व्यक्ति  ईमानदारी  के  साथ  यह  समझता  है  कि  4  लाख  रुपये  की  राशि  5  लाख
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 चिन्ता

 कर  दी  जाए  और  अब  भी  अगर  वह  महसूस  करता  है  कि  5  लाख  को  बढ़ाकर  5'/,  लाख  कर  दिया  जाए  तो+«

 ऐसा  करना  उसके  क्षेत्राधिकार  में  है  और  वह  भविष्य  में  निर्णय  ले  सकता

 कुछ  माननीय  सदस्य  विशेषकर  श्री  दिलीप  सिंह  भूरिया  और  चन्दूलाल  चन्द्राकर  ने  भविष्य  का  उल्लेख  किया
 निश्चित  रूप  से  हम  सुनिश्चित  करेंगे  कि  ऐसी  दुर्घटना  भविष्य  में  न  हमने  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटना  न  होने

 के  लिए  रसायन  उद्योगों  को  पहले  ही  दिशानिदेश  दिए  |
 इन  मुद्दों  के  तहत  मैं  सभा  से  अनुरोध  करता  हूं  कि कल्याण  आयुक्त  को  और  अधिक  शक्तियां  लेने  वाले

 इस  विधेयक  को  पारित  कर  जिसके  अन्तर्गत  वह  मुआवजा  देने  और  स्वयं  निर्णय  देने  के  लिए  प्राधिकृत  हो

 उपाधयक्ष  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  यहां  नहीं  मैं  विधेयक  पर  विचार  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर

 उनके  संशोधन  संख्या  3  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 संशोधन  संख्या  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत

 उपाध्यक्ष  श्री  रासा  सिंह  क्‍या  आप  अपना  संशोधन  वापस  ले  रहे

 च्रोਂ  रासा  सिंह  रावत  उपाध्यक्ष  केवल  मात्र  स्पष्टीकरण  उसके  सदन
 की  भावनाओं  का  सम्मान  करते  हुए  मैं  अपने  संशोधन  को  वापस  ले

 मेरा  पहला  स्पष्टीकरण  तो  यह  है  कि  इंडियन  मैडीकल  रिसर्च  संस्थान  ने  गैस  त्रासदी  के  ऊपर  लोगों  के  ऊपर

 प्रयोग  कर  के  कछ  निष्कर्ष  निकाले  उस  रिपोर्ट  को  अभी  तक  प्रकाशित  क्‍यों  नहीं  किया  गया  अगर  उस

 रिपोर्ट  को  प्रकाशित  कर  दिया  तो  उससे  आने  वाली  पीढ़ियों  आदमियों  व  नवजात

 शिशुओं  पर  क्या  प्रभाव  होने  वाला  यह  पता  लग  जाएगा  ओर  उन  विपैले  प्रभावों  से  आने  वाली  संतानों  को

 अभावित  होने  से  बचाने  के  लिए  सावधानियां  बरत  सकते  तो  उस  रिपोर्ट  को  क्‍यों  प्रकाशित  नहीं  किया  जा  रहा

 मेरा  दूसरा  स्पष्टीकरण  यह  है  कि  इस  कम्पनी  के  चेयरमन  जो  मिस्टर  एंडरसन  जिनके  ऊपर  आपराधिक

 षड्यंत्र
 का

 मुकदमा  चल  रहा  उनको  अमरीका  से  हिन्दुस्तान  के  कानून  के  उनके  विरुद्ध
 कार्रवाई  क्‍यों  नहीं  की  जा  रही  इसमें  भारत  सरकार  ढिलाई  क्‍यों  बरत  रही  दोनों  बातों  को  मंत्री  महोदय
 बता  तो  मैं  अपने  संशोधन  को  वापस  ले

 ]
 .

 डा०  चिन्ता  कुछ  दिन  पूर्व  उन्होंने  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  की  रिपोर्ट  के  बारे  में

 पूछा  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  की  रिपोर्ट  एक  खुला  दस्तावेज  मैंने  शुक्रवार  को  उन्हे  «

 आश्वासन  किया  था
 कि  मैं  उन्हें  रिपोर्ट  भेज  मैं  पहले  ही  उन्हें  रिपोर्ट  भेज  चुका  संभवतः  आज  शाम  या

 कल  तक  उन्हें  रिपोर्ट  मिल

 आपराधिक  मामलों  के  संबंध  में  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  हम  श्री  एंडरसन  को  ढूंढ  रहे  केन्द्रीय  जोच

 ब्यूरो  इस  मामले  पर  जांच  कर  रहा  हम  उनकी  गिरफ्तारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  पूरे  प्रयास  कर  रहे

 मैं  उससे  अनुरोध  करता  हूं  कि  संशोधन  वापस  ले
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 प्रोਂ  रासा  सिंह  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विधेयक  पर  विचार  करने  संबंधी  प्रस्ताव  पर  अपने  संशोधन

 संख्या  4  को  वापस  लेने  के  लिए  मुझे  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  क्या  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिए  सदस्य  महोदय  को  सभा  की  अनुमति

 अनेक  माननीय  जी  हां

 संशोधन  संख्या  4,  सभा  की  अनुमति  वापस  लिया

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  है

 भोपाल  गैस  विभीषिका  1985  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 उपाध्यक्ष  अब  हम  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  आरम्भ

 खंड  2  ओर  3  में  कोई  संशोधन  नहीं  है

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  हैः

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  ओर  3  विधेयक  में  जोड़  दिए

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  अब  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पारित  किया

 डा०  चिन्ता  में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत
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 3.41  मण्प०

 भारतीय  पत्तन  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 उपाध्यक्ष  अब  हम  दूसरा  विषय  आरम्भ  श्री  जगदीश  टाईटलर  यह  प्रस्ताव  करेंगे  कि

 भारतीय  पत्तन  1908  में  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार
 किया  जाये

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  आपकी  अनुमति  से  मैं

 यह  प्रस्ताव  करते  हुए  कि  भारतीय  पत्तन  1991  पर  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  में  विचार
 किया  और  इसे  पारित  किया  कुछेक  शब्द  कहना

 भारतीय  पत्तन  1908  (1908  का  15)  में  बड़े  पत्तनों  की  घोषणा  संरक्षकों  की  नियुक्ति
 जहाजरानी  की  सुरक्षा  और  पत्तन  की  संरक्षा  संबंधी  नियम  पत्तन  शुल्क  और  दूसरे

 अधिभारों  की  वसूली  करने  का  प्रावधान  यह  अधिनियम  छोटे  और  बड़े  दोनों  पत्तनों  पर  लागू  होता

 पत्तनों  के  प्रयोगकर्ताओं  को  दी  जा  रही  सुविधा  के  स्तर  में  सुधार  लाने  हेतु  प्रक्रियाओं  को  सरल  ओर
 तर्कसंगत  बनाने  की  जरूरतों  की  पहचान  करने  की  खातिर  सरकार  ने  एक  निदेशक  समूह  की  स्थापना  की

 इसी  संदर्भ  में  भारतीय  पत्तन  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  करने  के  सुझाव  दिये

 जहाजों  की  सकल  पंजीकृत  भारशक्ति  बड़े  पत्तन  न्यास  1963
 के  अन्तर्गत  उगाही  योग्य  तथा  अन्य  कुल  पंजीकृत  भारशक्दि  के  आधार
 पर  अधिभार  वसूलने  की  वर्तमान  प्रक्रिया  सरलीकरण  के  विचार  के  अनुरूप  नहीं  सिर्फ  एक  आधार
 यानी  जी०  आर०  टी०  को  अधिभार  बसूलने  का  आधार  रखने  का  प्रस्ताव  किया  गया  इस  आधार  को  विस्तृत
 रूप  से  स्वीकार  किया  गया  है  और  जहाजों  के  आकारों  के  संकेतक  हेतु  भी  यह  आधार  अधिक  विश्वसनीय

 इसलिये  भारतीय  पत्तन  अधिनियम  की  धारा  3  के  खण्ड  6  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  जिससे
 कि  किसी  जहाज  के  सकल  पंजीकृत  भारशक्ति  के  संदर्भ  में  की  परिभाषा  को  बदला  जा  सके

 कुछ  समय  से  बड़े  पत्तनों  के  उन  परिव्यक्त  जहाजों  की  समस्या  से  जूझना  पड़  रहा  जिससे  पत्तन  क्षेत्र

 हमेशा  भरा  रहता  है  और  परिणामतः  पत्तन  के  परिचालन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  तथा  राजस्व  की  हानि  होती

 जहाजरानी  कम्पनियों  की  वित्तीय  श्रमिक-विवाद  और  जहाजों  को  परिचालन  के  लिये  उपयुक्त  होने

 का  प्रमाण-पत्र  नहीं  मिलना  आदि  इन  जहाजों  के  परिव्यक्त  होने  के  कुछ  महत्वपूर्ण  कारण  वर्तमान  में

 परिव्यक्त  जहाजों  को  वहां  से  हटाने  के  लिए  जहाज  मालिकों  पर  कोई  शुल्क  नहीं  लगा  हुआ  अब  इसमें
 प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  संरक्षक  द्वारा  जारी  की  गई  सूचना  में  उल्लिखित  विशिष्ट  समय-सीमा  के

 अन्दर  मालिकों  को  अपने  टूटे  हुए  जहाज  वहां  से  हटा  लेने  यह  भी  प्रस्तावित  है  कि  पत्तन  में  जहाज

 परिचालन  के  अवरोध  को  हटाने  के  उद्देश्य  से  संरक्षक  को  वहां  पड़े  बेकार  जहाजों  को  बिना  किसी  सूचना  के  नष्ट

 करने  या  वहां  से  हटा  देने  का  अधिकार  दिया  जाना  अतः  इस  अधिनियम  की  घारा  14  को  संशोधित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 हम  सभी  पर्यावरण  के  क्षय  को  रोकने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  सचेत  प्रदूषण  फैलाने  वालों  के  विरुद्ध
 भारतीय  पत्तन  1908  में  जर्माने  का  जो  प्रावधान  वह  अपर्याप्त  है  और  उसके  निवारण  के  लिये
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 काफी  कम  इसलिये  जुर्माने  की  राशि  500  रुपये  से  बढ़ाकर  5  लाख  रुपये  कर  देना  और  काराबास  की
 अवधि  दो  महीने  से  बढ़ाकर  एक  साल  कर  देना  जरूरी  समझा  गया  तदनुसार  भारतीय  पत्तन  अधिनियम  की

 21  में  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  गया

 इस  अधिनियम  की  धारा  33  (5)  में  60  दिन  की  अवधि  नियत  की  गई  है  जिसके  बीत  जाने  पर  पत्तन-देय
 या  लगाया  संचार  प्रणाली  में  विकास  को  देखते  हुए  60  दिन  की  इस  अवधि  को  घटाकर  30

 दिन  कर  देने  का  प्रस्ताव

 जहाजों  को  निर्धारित  मार्ग  से  परिचालन  करवाने  ओर  गोदी  /  लंगरों  का  विनियमन  करने  में  सहायता  देने  की
 एवज  में  पत्तनों  के  द्वारा  मार्गदर्शक  शुल्क  वसूला  जाता  मार्गदर्शक  शुल्क  के  रूप  में  संग्रह  की  गई  निधि  के

 लये  भारतीय  पत्तन  अधिनियम  में  अलग  से  खाते  रखने  का  प्रावधान  धारा  36  में  प्रावधान  है  कि  बसूल
 किए  गए  सारे  मार्गदर्शक  शुल्कों  को  एक  विशिष्ट  खाते  में  जमा  किया  जिसे  मार्गदर्शक  खातों  के  रूप  में
 जाना  जाता  इस  धनराशि  का  उपयोग  जहाजों  की  खरीद  एवं  दूसरे  भत्तों
 और  मार्गदर्शकों  के  लाभार्थ  जैसे  विशिष्ट  उद्देश्यों  के लिये  किया  निदेशक  समूह  इन  सभी  पहलुओं  का

 सावधानीपूर्वक  जांच  करके  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  है  कि  चूंकि  मार्ग  दर्शक  भी  पत्तन  प्रशासन  के  एक  अंग  होते

 इसलिये  अलग  मार्गदर्शक  खाता  होना  युक्तिसंगत  नहीं  है  और  यह  ज्यादा  तर्कसंगत  होगा  कि  इसे  अन्य

 प्रभारों  क ेसाथ  विलय  कर  दिया  इसे  प्रभाव  में  लाने  हेतु  अधिनियम  में  समुचित  संशोधन  करना  जरूरी

 यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  अलग  मार्गदर्शक  खाता  को  खत्म  करने  हेतु  भारतीय  पत्तन  अधिनियम  की

 धारा  36  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  और  इसे  संबंधित  बड़े  पत्तनों  में  लागू  करना  चाहिए

 जहाज  मालिकों  द्वारा  पत्तन  प्रभारों  के  भुगतान  से  इन्कार  कर  दिये  जाने  की  स्थिति  में  उनके  जहाजों  की  कुर्की
 एवं  बिक्री  करने  जैसी  कार्यबाहियों  से  निपटने  हेतु  धारा  42  को  भी  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  इस  धारा  के

 अन्तर्गत  जहाज  मालिक  द्वारा  पत्तन  न्यास  को  निर्धारित  दर  से  भुगतान  करने  से  इन्कार  करने  की  स्थिति  में  पत्तन
 प्राधिकारी  सूचना  जारी  करने  के  बाद  जहाज  को  जब्त  कर  सकते  ओर  बेच  सकते  जब  न्यायालय  या
 किसी  अन्य  प्राधिकारी  के  आदेश  से  कोई  जहाज  पहले  से  ही  जब्त  है  तो  पत्तन  को  अपने  बकाये  की  राशि

 बसूलने  उस  जहाज  को  जब्त  करने  और  बेचने  के  लिये  न्यायालय  या  अन्य  प्राधिकारी  की  पूर्वानुमति  प्राप्त
 करना  आवश्यक  इसमें  यह  भी  प्रावधान  करने  का  प्रस्ताव  है  कि  इस  प्रकार  जहाजों  को  खरीदनेवालों  को

 इसके  स्वामित्व  को  किसी  दूसरे  व्यक्ति  के  पक्ष  में  कानूनी  रूप  से  हस्तांतरित  करने  का  अधिकार  होना

 तदनुसार  धारा  42  में  संशोधन  किया  जाना

 इन  परिस्थितियों  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  भारतीय  पत्तन  1908  में  और  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  किया

 ज्पाध्यक्ष  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 भारतीय  पत्तन  1908  में  और  संशोधन  करने  वाले  इस  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा

 पारित  रूप  विचार  किया
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 गा

 नव

 घ्रो०  रासा  सिंह  रावत  (  उपाध्यक्ष  महोटय  अभी  पम्राननीय  री  जी  ने  भारतीय  पत्तन
 संशोधन  विधेयक  जो  प्रस्तुत  किया  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहंगा  कि  यह  विधेयक  बहुत  पुराना  |
 है  मूलतः  जा  के  अन्दर  भारतीय  पत्तन  विधेयक  का  निर्माण  हुआ  जब  से  लेकर  आज  तक  इस  पर  बीस

 बार  संशोधन  आ  चुके  आवश्यकता  इस  बात  की  थी  कि  देश  की  आजादी  के  बाद  ज्यों-ज्यों  हमारा  समुद्री
 व्यापार  बढ़ता  जा  रहा  था  और  जिस  प्रकार  से  हमारे  समुद्री  मार्ग  के  द्वारा  विभिन्न  देशों  से  संबंध  स्थापित  हो  रहेਂ

 व  बड़े-बड़े  बंदरगाहों  का  हमारे  यहां  जिस  तेजी  से  विकास  हो  रहा  उसी  के  अनुपात  में  यह  सरकार
 व्यापक  और  समग्र  बिल  लाती  तो  यह  ज्यादा  हितप्रद  अभी  जो  बिल  लाया  गया  वह  टुकड़ों  के  अन्दर
 लाया  गया  है

 जो  मूल  विधेयक  एक्ट  वाला  उसकी  धारा  3,  एक्ट  1963  33,  36,  42  और  87  जो  शायद  इनके
 अन्दर  छोटे-मोटे  संशोधनों  को  लाने  वाली  इसमें  बात  इन  संशोधनों  के  माध्यम  से  इंडियन  पोर्ट  ट्रस्ट  एक्ट
 उद्योगों  मर्चेट  शिपिंग  एक्ट  की  और  मेजर  पोर्ट  ट्रस्ट  एक्ट  व्यापार  में  जो-जों  कमियां  और  खामियां  देखने  में

 बिल  बहुत  जल्दी  आ  जाना  चाहिये  जब  से  सरकार  ने  नई  व्यापार  नीति  की  घोषणा  की  है  और  व्यापार  व
 उद्योगों  के  क्षेत्र  में  उदाराकरण  की  नीति  अपनायी  है  तथा  खुला  व्यापार  करने  की  बात  कही  तब  से  इस  बिल
 की  अत्यंत  आवश्यकता  खैर  आयद  दुरस्त  इसके  अन्दर  जो  संशोधन  सुझाये  गये  उन  पर

 कोई  ज्यादा  बहस  की  गुंजाइश  नहीं

 हमारे  देश  के  अन्दर  समुद्र  के  मार्ग  से  व्यापार  होता  यह  नई  बात  नहीं  वेदों  के  अन्दर  भी  यह  आया

 पदमन्तरिक्षेण  पततां  नावः

 परम  पिता  परमात्मा  ही  आसमान  के  अन्दर  जाने  वाले  मार्गों  को  जानते  जहां  से  पक्षी  गुजरते  वहां  के

 और  समुद्र  के  अन्दर  जाने  वाली  नौकाओं  के  मार्गों  को  भी  वह  भली  प्रकार  से  जानते  इससे  पता  लगता  है
 कि  प्राचीन  काल  से  हमारे  देश  के  अन्य  बिश्व  के  राष्ट्रों  से  समुद्री  मार्ग  से  अत्यधिक  स॒दृढ़  सम्बन्ध  मध्य
 काल  मगल  काल  मराठों  के समय  और  अंग्रेजों  के  समय  में  भी  विदेशों  से  हमारे  सम्बन्ध  आज

 हमारा  देश  तीन  तरफ  से  समुद्र  से  घिरा  इकबाल  ने  इस  देश  के  बारे  में  कहा  है  में  खेलती  जिस

 की  हजारों  नदियांਂ  जहां  गंगा  ब्रहमपुत्र  जेसी  बडी-बड़ी  विशाल  नदियां  इस  देश  में  बहती  हैं  ओर  तीन  तरफ  से
 जो  समुद्र  से  घिरा  ऐसे  देश  के  अन्दर  समुद्री  व्यापार  के  लिये  राष्ट्रीय  समुद्री  व्यापार  नीति  और  सारे  पोर्ट्स  का

 /

 भली  प्रकार  स  समग्र  विकास  करने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्धारण  होना  चाहिये  इसके  लिये  एक

 सेंट्रल  अर्थीटी  का  निर्माण  होना  चाहिये  था  जिस  के  आधार  पर  समग्र  ओर  व्यापक  स्वरूप  सारे  देश  के  अन्दर  ६,

 होता ओर एक जैसी नीति इस सम्बन्ध में होनी चाहिये में ऐसा समझता हूं कि वह ज्यादा उपयुक्त रहता लेकिन इस ओर शायद जितना ध्यान दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया गया उ्थ मुझे याद आ रहा है वर्ष पूर्व यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेंस फँ ट्रेड एवं डेवलपमेंट हुआ था जिस को अंकटाड कहा जाता उस सम्मेलन में हमारे यहां की समुद्री व्यापार पर एक टिप्पणी की गई इसके बारे में शायद मंत्री जी भी जानते वह टिप्पणी यह थी कि जहाजों में माल उतारने और चढ़ाने का एक जगह से दूसरी जगह सामान के ले जाने का काम हिन्दुस्तानी जहांजों से ज्यादा से ज्यादा होना उन्होंने 228



 जप  ८:

 क्रहा  था  कि  40  परसेंट  इसके  द्वारा  व्यापार  होना  ही  चाहिये  लेकिन  अफसोस  के  साथ  कहना  पडता  है  कि आज
 न्दुस्तानी  जहाजों  से  केवल  मात्र  30  हमारा  विदेशी  समुद्री  व्यापार  का  जो  काम  वह  सम्पन्न  हो  रहा

 है  ।  बाकी  अधिकतर  विदेशी  जहाजों  के  माध्यम  से  होता  तो  एक  स्वतनत्र  और  विकासशील  राष्ट्र  के
 जहां  हर  क्षेत्र  में  हम  कुछ  न  कुछ  कीर्तिमान  स्थापित  कर  विश्व  के  अन्दर  प्रगति  पथ  पर  आगे  बढ़  रहे

 वहां  पर  समुद्री  व्यापार  के  क्षेत्र  में  हमारे  जहाजों  का  भी  जिस  तेजी  से  विकास  होना  चाहिए  हमारे  समुद्री

 |
 व्यापार  में  हमारे  भारतीय  जहाजों  का  जो  उपयोग  होना  चाहिए  जो  प्रयोग  होना  चाहिए  वह  वास्तव  में  नहीं

 हो  पाया
 है  और  सरकार  आज  केवल  मात्र  30  फोसदी  काम  ही  हमारे  भारतीय  जहाजों  के  माध्यम  से  ले  रही  है
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 ओर  विदेशी  जहाजों  पर  हमें  निर्भर  रहना  पड़  रहा  हैं  तो  विदेशी  निर्भरता  किसी  भी  हालत  में  समाप्त  होनी
 वाहिए  ।

 परिवर्तन  करने  के  लिए  ताकि  वसूल  किये  जाने  वाले  प्रभारों  का सरलीकरण  हो  जाय  तो  वहां  तक  तो  ठीक
 बात  हमारे  बन्दरगाहों  के  अन्दर  जो  समुद्री  जहाजों  को  छोड़  जाते  थे  अथवा  जो  जहाज  वहां  टूट  जाते

 से  टूटे  हुए  पोत  सामग्री  की  समस्याओं  से  परेशान  होकर  उन  कठिनाइयों  का  निराकरण  करने  के  लिए  और  रास्ते
 को  सुचारू  रूप  से  सुव्यवस्थित  ओर  सुसंचालित  बनाये  रखने  के  लिए  यह  भी  आवश्यक  था  कि  इस  बारे  में  भी
 संशोधन  होता  और  जो  किया  जा  रहा  उसका  तो  मैं  स्वागत  करता  ताकि  हमारे  बन्दरगाहों  के  ऊपर  जो
 असर  होता  है  कि  मान  लो  किसी  का  दिवाला  निकलने  वाला  है  अथवा  किसी  को  जितना  लाभ  होना

 ट्री  व्यापार  से  उतना  लाभ  नहीं  हो  रहा  है  या  उसका  जहाज  कीचड़  के  अन्दर  फंस  गया  है  या  रेत  के  अन्दर ५

 Ly

 अभी  जेसा  मंत्री  जी  बता  रहे  थे  कि  इसमें  एक  तो  जलयान  के  सकल  टन  भार  से  सम्बन्धित  टन  की  परिभाषा

 |
 ॥  फंस  गया  है  तो  वह  जहाज  को  या  पोत  सामग्री  को  वहीं  बन्दरगाहों  के  मुहाने  पर  छोड़कर  चले  जाते  थे  और

 अपनी  कुछ  जिम्मेदारी  नहीं  समझते  थे  इसलिए  ऐसा  करने  वाले  व्यापारियों  के  ऊपर  पहले  केवल  500  रुपये

 जुर्माना  होता  अब  इस  बिल  के  अन्दर  उसको  पांच  लाख  कर  दिया  मैं  तो  कहना  चाहंगा  कि  यह  जो

 करोड़ों  रुपये  की  कीमत  के  जहाज  आते  हैं  और  जब  वह  जहाज  विदेशी  कम्पनियों  के  भी  आते  हैं  तो  चाहे  देशी
 हों  या  विदेशी  उन  जहाजों  से  केवल  पांच  लाख  रुपये  लेने  से  काम  नहीं  मान  लीजिए  5  लाख  रुपये
 वह  इंश्योरेंश  से  क्लेम  कर  लें  ओर  पांच  लाखं  रुपये  टूटे  हुए  ढांचे  के  उसको  मिल  वह  उठाने  का  प्रयास

 नहीं  करें  तो  इसलिए  उसके  ऊपर  जो  जुर्मने  की  राशि  अलग-अलग  कैटेगरी  की  कि  कैसा  जहाज  जहाज
 कीमत  क्या  नया  है  या  पुराना  विदेशी  है  या  देशी  यह  सारी  बातें  देखकर  उसके  आधार  पर  एक  रेंज

 फिक्स  होनी  चाहिए  कि  5  लाख  से  50  लाख  तक  भी  अगर  जुर्माना  किया  जाय  तो  वह  उनसे  वसूल  किये  जाने

 की  स्थिति  इसके  बारे  में  सरकार  का  न्यायसंगत  दृष्टिकोण  अपनाने  का  प्रयास  होना  चाहिए

 4]
 |  >>

 मं

 दूसरी  बात  इसी  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  बन्दरगाहों  की  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  कि  हमारे

 ग्रहों  प्राकृतिक  बन्दरगाहों  का  अभाव  है  ओर  ज्यादातर  बन्दरगाह  ऐसे  जिनमें  रेत  ओर  मिट्टी  बहुत  अधिक  जमा

 हो  गई  चाहे  वह  कलकत्ता  का  बन्दरगाह  हो  या  बम्बई  का  ओर  यहां  तक  कि  मद्रास  के  बारे  में  भी  यह  कहा
 जाता  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  आज  हमारे  देश  में  10  बड़े-बड़े  बन्दरगाह  हैं  और  इसके  अलावा  कई

 छोटे  बन्दरगाह  भी  हैं  लेकिन  जो  नावाशोवा  नाम  का  नाम  का  नवा  बन्दरगाह  विकसित  किया  गया  है  और

 जिसके  लिए  विश्व  बैंक  से  800  करोड़  रुपये  की  राशि  मंजूर  हुई  थी  ओर  उसके  बाद  जवाहर  लाल  नेहरू  पोर्ट  के

 +नाम  से  नावाशोवा  नामक  स्थान  पर  जिस  बन्दरगाह  का  निर्माण  उसके  बारे  में  शायद  विश्व  बैंक  के

 एक्सपर्ट्स  की  रिपोर्ट  आई  है  कि  उसका  इन्तजाम  ठीक  प्रकार  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  तो  जिस  बन्दरगाह  के

 निर्माण  के  लिए  बड़ी  राशि  खर्च  जिससे  हमने  बड़ी-बड़ी  आशाएं  लगा  रखी  थीं  और  उस  बन्दरगाह  के
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 प्रोਂ  रासा  सिंह  ह  े
 बारे  में  विश्व  बैंक  के  विशेषज्ञों  का यह  कहना  है  कि  वह  मिसमैनेज्ड  है  तो  मैं  जहाजरानी  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा
 कि  वे  समुद्री  व्यापार  के  इस  महत्वपूर्ण  बन्दरगाह  का  विकास  जिस  ढंग  से  होना  चाहिए  या  जो  नये  बन्दरगाहों  का

 निर्माण  हुआ  उस  राशि  का  सदुपयोग  ओर  उन  बन्दरगाहों  का  समुचित  विकास  हो  इसकी  तरफ  ध्यान
 दिया  जाना  चाहिए

 एक  चीज  और  कहा  जाता  है  कि  बन्दरगाहों  के  कर्मचारियों  की  जो  भर्ती  होती  जहाजों  केਂ
 ऊपर  सामान  उतारने  चढ़ाने  या  अन्य  कामों  के  वह  केवलमात्र  पोर्ट  ट्रस्ट  बम्बई  के  अन्दर  ही  होती  है  और
 बाकी  बन्दरगाहों  के  ऊपर  नहीं  होती  है  तो  जब  10  बड़े-बड़ेਂ  बन्दरगाह  हैं  तो  हर  बन्दरगाह  के  अनुसार  भर्ती  की
 जहां-जहां  भी  जैसी  आवश्यकता  उस  बन्दरगाह  के  अनुसार  ही  वहां-वहां  पर  कर्मचारियों  की  या  श्रमिकों  की
 या  लदान  करने  वाले  या  सामान  उतारने  वाले  इसी  प्रकार  से  कन्टनर्स  के  ऑरेशन  के  बारे  में  भी  ध्यान  देने
 की  आवश्यकता  इसकी  तरफ  भी  हमारी  सरकार  का  ध्यान  नहीं  जा  रहा  खास  तौर  से  मद्रास  बन्दरगाह
 और  अन्य-अन्य  बन्दरगाहों  पर  यह  बड़ी  भारी  समस्या  आ  रही

 आज  हमारे  सबसे  बड़ी  समस्या  यह  है  कि  बन्दरगाहों  पर  जहां  तक  बड़े  जहाजों  को  आना  वे  आ
 नहीं  पाते  इसके  लिए  जहां-जहां  मिट्टी  जमा  रेत  जमा  वहां  पर  मिट्टी  और  रेत  को  उठाने  का  काम  होना

 मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  विशाखापट्नन  और  पारादीप  तथा  एक  और  मद्रास  के  बन्दरगाह  इन  तीनों
 बन्दरगाहों  के  लिए  हँलैप्ड  और  एक  अन्य  किसी  देश  ने  सहायता  करने  का  प्रस्ताव  किया  शायद  जापान
 उन्होंने  कहा  है  कि  हम  यहां  से  मिट्टी  निकालने  और  रेत  वगैरह  हटाने  और  दूसरी  जो  मार्ग  में  आने  वाली
 सम्रस्थायें  उन  सब  का  हम  निराकरण  करने  का  प्रयास  मैं  चाहता  माननीय  मंत्री  जी  सही  स्थिति
 बतलाने  का  कष्ट  करें  कि  हेलेण्ड  और  जापान  की  तरफ  से  क्‍या  प्रस्ताव  दिया  गया  है  और  उस  संदर्भ  में
 सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 3.55  मब्य०

 शरद  दिधे  पीठासीन

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  नेशनल  कार्गो  डिस्ट्रिब्यूशन  फैलिसी  बनानी

 एक  बन्दरगाह  से  जो  बहुत  ज्यादा  सामान  लादा  जा  रहा  है  और  एक  बन्दरगाह  से  कम  लादा  जा  रहा  इसका
 कारण  यह  है  कि  बन्दरगाहों  का  पूरी  तरह  से  विकास  नहीं  हुआ  जेसे  मारमुगाओ  बन्दरगाह  यह  बन्दरगाह
 बन  तो  चुका  लेकिन  यह  बन्दरगाह  मीटरगेज  लाइन  से  संबंधित  ग्रैंड  गेज  से  रूुंबंधित  नहीं  द्सलिए
 ब्रंहगेज  लाइन  के  अभाव  में  बड़े-बड़े  कन्टेनर  वहां  नहीं  पहुंच  पाते  कांडला  बन्दरगाह  की  स्थिति  भी  सम

 इस  बन्दरगाह  से  मध्य  प्रदेश  और  खास  कर  उत्तरी  इनका  बहुत  सारा  व्यापार  जुड़ा
 हआ  सारा  सामान  वहां  से  लादा  जाता  है  या  वहां  से  उतर  कर  वापिस  आता  इसलिए  में  चाहता  हूँ

 कोंडला  ओर  मारमुगाओ  बन्‍्दरगाहों  को  ब्रेंहगेज  लाइन  से  जोड़ा  ताकि  कन्टेनर  वगैरह  जो  जहाज  से  उतेें  या
 जहाज  पर  उनका  सामान  समुचित  ढंग  से  आ-जा  इसक  लिए  नेशनल  कार्गो  डिस्ट्रिब्यूशन  पैलिसी  बन

 तो  मैं  समझता  हूं  वह  राष्ट्र  हित  में  होगा  और  हमारे  समुद्री  व्यापार  के  हित  में  भी

 पोर्ट-ट्स्ट  के  अन्दर  हमने  सुना  है  कि  अधिकारियों  ओर  कर्मचारियों  की  बदली  नहीं  होती  ट्रांसफरेबल  जा  ब्स

 नहीं  हम  मद्रास  पोर्ट  ट्रस्ट  के  अन्दर  गए  वहां  आठ-दस  हजार  कर्मचारी  काम  करते  उन  कर्मचारियों  में

 गतिशीलता  होनी  चाहिए  और  यह  स्थिति  अधिकारियों  की  भी  समस्या  यह  है  कि  उनको  ट्रांसफर  नहीं  कर

 सकते  मैं  समझत  हूँ  कि  हमारे  जो  बन्दरगाह  उन  बन्दरगाहों  के  अन्दर  जो  कर्मचारी
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 सेवारत  चाहे  मद्रास  पोर्ट  ट्रस्ट  चाहे  कलकत्ता  पोर्ट-ट्रस्ट  हो  या  जहां-जहां  भी  पोर्ट-ट्रस्ट  उनके
 अधिकारियों  ओर  कर्मचारियों  का  आपस  में  कुछ  समय  के  पश्चात्‌  स्थानान्तरण  किया  जाना  ऐसा  करने  से

 एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  में  आने  जाने  से  उनके  काम  में  सलैकनैस  नहीं  आएगी  और  उनकी  सेवायें  भी  भली
 प्रकार  से  हो  उनकी  ठेकेदारी  या  उनका  एकाधिकार  जो  उस  एक  स्थान  पर  बन  जाता  मैं  समझता  हूं
 कि  ऐसा  करने  से  नहीं

 इसी  संदर्भ  जैसा  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा  कि  हमारे  जहाजों  का  निर्माण  ज्यादा  से  ज्यादा  इंडियन  शिपिंग
 कारपोरेशन  के  माध्यम  से  होना  चाहिए  और  स्वदेशीकरण  की  तरफ  अधिक  ध्यान  देना  हमारे  अपने
 जहाजों  का  ज्यादा  से  ज्यादा  उपयोग  इसकी  तरफ  हमें  अधिक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है

 अंत  मैं  इस  बिल  में  जो  तीन-चार  संशोधन  लाए  गए  उनकी  ओर  ध्यान  दिलाना  टूटे  हुए
 जहाजों  या  टूटे  हुए  पोतों  के  जुर्माने  के  बारे  में  जो समय  अवधि  पहले  60  दिन  उसकों  अब  तीस  दिन  कर

 दिया  गया  मैं  समझता  हूं  कि  तीस  दिन  का  समय  भो  बहुत  ज्यादा  अब  जब  कि  संदेश  बाहनों  के  साधनों
 का  इतना  ज्यादा  विस्तार  हुआ  तो  तीस  दिन  की  अवधि  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  पन्द्रह  दिन  का

 समय  मेंरे  विचार  से  उपयुक्त  जब  दो  दिन  में  सारी  दुनिया  में  एक  कोने  से  दूसरे  कोने  में  सन्देश  भेजे  जा
 सकते  तो  60  दिन  की  अवधि  को  जो  आपने  तीस  दिन  किया  उसको  पन्द्रह  दिन  कर  देना  जुर्मानि
 की  राशि  जो  आपने  पांच  सौ  रुपए  से  पांच  लाख  रुपए  की  इसको  और  बढ़ाकर  अलग-अलग  रेंज  बना  दी

 जानी  बिना  नोटिस  कोर्ट  की  पूर्वाज्ञा  प्राप्त  करके  अगर  कोई  सामान  नहीं  उठाता  जहाज  नहीं  हटाता  है

 ऐसी  स्थिति  में  जहाज  को  उठाने  या  उसको  नीलाम  करने  या  पकड़  लेने  के  अधिकार  का  मैं  समर्थन  करता  हूं
 इसके  सांथ-ही-साथ  मालिकों  को  सुनवाई  का  अवसर  दे  दिया  जाना  चाहिए  कि  वह  क्‍यों  नहीं  उठा  रहा  है  या

 पर्यावरण  को  नुकसान  करने  वाली  कोई  सामग्री  पड़ी  हुई  तो  उसके  बारे  में  भी  एक  बार  नोटिस  दे  दिया  जाना
 तो  कानून  की  दृष्टि  प्राकृतिक  न्याय  की  दृष्टि  से  यह  ठीक  रहेगा  कि  वह  अपना  स्पष्टीकरण  दे  सके

 और  स्पष्टीकरण  देने  के  पश्चात्‌  अगर  वह  कार्यवाही  नहीं  करता  अपने  जहाज  को  वहां  से  नहीं  हटाता  है  तो

 उसके  खिलाफ  सख्ती  से  व्यवहार  होना  चाहिए  जैसा  कि  इसके  अन्दर  किया  गया

 अन्त  में  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  चीज  कहना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह  सही  है  प्राइबेटाइजेशन  के

 अंतर्गत  अमेरिकन  प्रेसीडेंट  लाइंस  नामक  कम्पनी  ने  कोई  प्रस्ताव  हिन्दुस्तान  को  सरकार  के  पास  भेजा  है  ओर

 जिस  प्रकार  से  आज  तीन  बड़े-बड़े  जो  श्री  मेज़र  पोर्ट  है ंउनका  विकास  करने  के  लिए  क्‍या  उन  पर

 व्यापार  वगैरह  का  और  उसमें  इनवाल्व  होने  के  लिए  उनके  कोई  प्रस्ताव  आए  अगर  आए  हैं  तो  सरकार  को

 इस  सदन  में  स्पष्ट  करना  चाहिए  कि  उस  अमेरिकन  कम्पनी  के  प्रस्ताव  क्‍या  हैं  जिन  पर  मंत्रालय  विचार  कर  रहा
 है  और  निकट  भविष्य  में  संभवतः  निर्णय  लेने  वाले  इसके  बार  में  और  यह  अन्तिम  चीज  यहं  है  कि  हमारे
 बंदरगाह  को  गहरा  करने  की  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  और  केन्द्रीय  संगठन  का  सेंट्रल  आथोरिटी  का

 निर्माण  अवश्य  होना  चाहिए  ओर  कंटेनर  हैंडलिंग  आपरेशन  की  जो  समस्या  है  इसके  बारे  में  हमें  विस्तार  से  कोई
 नीति  निर्धारण  करनी  चाहिए  ताकि  उसके  बारे  में  आने  वाली  जो  बाधाएं  हैं  वे  दूर  इस  तरफ  भी  हमारा  ध्यान
 जाना  जहां  सरफेस  ट्रांसपोर्ट  की  तरफ  हमारा  ध्यान  गया  और  उसी  प्रकार  से  राजमार्गों  क ेविकास  की

 ओर  ध्यान  गया  जो  व्यापार  का  सबसे  सस्ता  तरीका  सबसे  समुद्र  तटीय  व्याप्तार  को  बढ़ावा  देने  के
 चाहे  वह  मछलियां  पकड़ने  की  दृष्टि  से  मछलियों  को  भेजने  या  लाने-ले  जाने  की  दृष्टि  से  चाहे

 वहां  पर  बसने  वाले  गरीब  लोगों  के  आने-जाने  की  दृष्टि  से  हो  और  चाहे  विदेशी  व्यापार  की  दृष्टि  से  चाहे

 बड़े  जहाज  या  छोटे  जहाज  उन  सब  की  दृष्टि  से  एक  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्धारण  अवश्य  होना

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  समझता  हूं  कि  बिल  राष्ट्र  के  हित  में  है इसलिए  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं
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 श्री  मनोरंजन  भक्‍त  और  निकोबार  सभापति  सर्वप्रथम  तो  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  को  यह  देर  से  ही  इस  सभा  में  लाने  पर  बधाई  देना  इसे  सभा  में  प्राथमिकता  मिली

 वैसे  तो  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  लेकिन  इसका  उद्देश्य  बहुत  ही  सीमित

 जहा  तक  भारत  में  पत्तनों  के  माल  ढोने  की  क्षमता  का  प्रश्न  1990  में  यह  16.132  करोड़  टन
 उसके  बाद  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  25.649  करोड़  टनों  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया था  जहां  तक

 पत्तनों  के  विकास  का  सम्बन्ध  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  7374.5  करोड़  रुपये  का  देने  का
 प्रावधान  किया  गया  जिनमें  से  पत्तन  न्यास  के  द्वारा  आंतरिक  रूप  से  3312.42  करोड  रुपये  की  राशि  दी
 जानी  4061.80  करोड़  रुपये  की  राशि  बजट  माध्यम  से  दी  जानी  जिसमें  से  1210.78  करोड़  रुपये  की
 राशि  विदेशी  सहायता  से  प्राप्त  अतः  हम  इस  देश  के  लिये  पत्तन  की  महत्व  की  कल्पना  सहज  ही  कर
 सकते

 मैं  उस  तरफ  बैठे  एक  माननीय  सदस्य  के  इस  कथन  से  कि  जब  हमने  अपनी  आयात  और  निर्यात  नीति  को
 उदार  बना  दिया  है  तो  माल  ढोने  के  कार्य  में  भी  बढ़ोतरी  होनी  पूर्णतया  सहमत  हू  हम  चाहते  हैं  कि  पत्तन
 न्यास  के  माध्यम  से  अधिक  से  अधिक  व्यापार  इस  दृष्टि  से  यह  एकदम  जरूरी  है  कि  पत्तनों  की  क्षमता
 पर्याप्त  रूप  से  बढ़ायी  साथ  वहाँ  सभी  आधुनिक  सुविधाएं  भी  मुहैया  करायी  जानी  चाहिए  ,  जिसमें

 गाल  ढोने  का  कार्य  सहज  और  कुशलतापूर्वक  यथासंभव  कम  समय  में  हो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  एक  राष्ट्रीय  पत्तन  प्राधिकरण  का  होना  बहुत  ही  आवश्यक  है  और  यह  केवल  बातचीत  ओर  चर्चा  तक  ही
 सीमित  रहना  सरकार  द्वारा  जल्द  से  जल्द  ठोस  कार्यवाही  की  जानी  अगर  यह  कार्यवाही  नहीं  की
 गई  तो  इस  विलम्ब  से  हमें  उतनी  उपलब्धि  नहीं  हो  जितनी  हम  इस  देश  के  लिए  करना  चाहते

 यह  भी  बिल्कुल  जरूरी  है  कि  जिस  वक्‍त  बन्दरगाह-प्रभार  निर्धारित  किये  विदेशी  जब  वे
 भारतीय  पानी  में  तो  उनसे  विदेशी  मुद्रा  में  प्रभार  वसूल  किया  जाना  न  कि  भारतीय  रुपये  और
 जो  भारतीय  जहाज़  कार्यरत  उनसे  केवल  भारतीय  रुपये  में  प्रभार  वसूल  किया  जाना  इस  बात  को
 ध्यान  में  रखना

 जहां  तक  का  बन्दरगाह  प्रबन्धन  का  सम्बन्ध  यह  जिक्र  करना  जरूरी  बहुत  सी  जगह  हम  देखते  हैं  कि

 बहुत  से  पद  खाली  और  सरकार  इन  पदों  को  भरने  के  कार्य  में  विलम्ब  कर  रही  इस  बात  को  भी  ध्यान
 में  रखना  ये  पद  राजस्व  अर्जित  करने  बाले

 जहां  तक  तटीय  माल  बन्दरगाह  भाड़े  का  संबंध  तटीय  माल  का  तात्पर्य  उस  माल  से  है  जो  देश  के
 अन्दर  ढोया  जाये  न  कि  विदेश  भेजे  जाने  बन्दरगाह  में  ऐसी  माल  ढुलाई  संबंधी  सुविधाएं  प्रदान  करने

 भाड़े  दूसरे  माल  पर  लगने  वाले  भाड़े  से  भिन्न  होना  मैं  यहां  पर  यह  जिक्र  करना  चाहता  हूंकि  मैं

 एक  ऐसी  जगह  से  आता  हूं  जहां  बन्दरगाह  हम  सब  लोगों  की  बहुत  आवश्यक  मेँ  और  तटीयਂ  माल

 कलकत्ता  से  या  मद्रास  बन्दरगाह  से  ढोया  जाता  यहां  पर  बहुत  सी  सीमाशुल्क  औपचारिकता  है  जिन्हें  पूरा
 करना  पड़ता  उससे  न  केवल  लागत  ही  बढ़ती  अपितु  समुद्री  व्यापारियों  के  लिए  परेशानी  भी  उत्पन्न  होती

 यह  देखना  आवश्यक  है  कि  कैसे  कोई  विशेष  स्थान  तटीय  माल  के  लिए  सुरक्षित  रखा  कि  देश  के

 अन्दर  जाने  वाला  तटीय  माल  के  लिये  सीमाशुल्क  औपचारिकताओं  ओर  दूसरी  औपचारिकताओं  को  पूरा  न
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 »  करना  दो  दिन  मुझे  अपने  निर्वाचन-क्षेत्र  से  एक  टेलीफोन  मिला  जिसमें  कहा  गया  कि  द्वीप  में

 बन्दरगाह-प्रभार  बढ़  गये  ओर  वह  इस  तरीके  से  किया  गया  कि  सभी  समुद्री  व्यापारी  ओर  वाणिज्य
 /  मण्डल  इसको  जोर  जबरदस्ती  की  कार्यवाही  बता  रहे  वह  कह  रहे  हैं  कि  अगर  यह  रद्द  नहीं  हुआ  तो  कुछ

 आन्दोलनकारी  और  जोर  जबरदस्ती  वाले  उपाय  किए  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हं  कि  वह  यह
 देखें  कि  अच्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  बन्दरगाहों  को  तटीय  प्रभारों  से  चार्ज  इससे  मुक्त  छूट  दी

 अब  मैं  इस  विधेयक  की  धारा  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  कुछ  कहना  किसी  भी  उप-धारा
 में  जाए  उसमें  कहा  गया  है  कि  यदि  कोई  भी  जहाज़  किसी  भी  बन्दरगाह  में  खराघ  हो  गया  संकटग्रस्त
 हो  गया  हो  या  नष्ट  हो  गया  तो  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  कोई  नोटिस  दिए  उसको  तुरन्त  वहां  से  हटा
 देना  निकाल  देना  या  नष्ट  कर  देना

 मेरे  विचार  ऐसा  करने  कुदरती  न्याय  नहीं  नोटिस  दिए  बिना  कुछ  नहीं  किया  जाना

 उचित  नोटिस  दिया  जाना  उसके  पश्चात्‌  ही  कार्यवाही  की  जानी  मैं  इस  बात  को  भी  जिक्र  करना

 चाहूंगा  कि  इस  अनुभाग  विशेष  बहुत  से  ऐसे  विदेशी  जहाज़  जो  कि  तट  रक्षकों  या  अन्य  प्राधिकारियों
 द्वारा  पकड़े  गये  हैं  ओर  उन्हें  पोर्ट  ब्लेयर  बन्दरगाह  क्षेत्र  मे ंरखा  गया  है  मुकदमेबाज़ी  की  वज़ह  से  और  अदालती
 मामलों  की  वज़ह  से  इन  मामलों  का  निपटारा  नहीं  हो  सका  इस  वज़ह  से  ये  जहाज़  वहां  पर  इसके  बाद
 वे  बेकार  हो  जाते  वे  बन्दरगाह  के  कार्य  में  बाधा  उत्पन्न  कर  रहे  अब  प्रश्न  यह  है  कि  इसके  लिये  कौन

 भुगतान  करेगा  क्या  इसका  भुगतान  तट  रक्षकों  या  पुलिस  या  किसी  अन्य  प्राधिकारी  द्वारा  किया  क्‍या  वे

 इसका  भुगतान  इसके  लिये  कौन  भुगतान  ऐसे  मामलों  में  कोई  विशेष  प्रावधान  होना  कि

 इनके  लिये  कोई  भुगतान  करना  आवश्यक  नहीं  सरकारी  जहाज़  भी  वहां  पर  ओर  बहुत  वर्षों  से  वे  वहां
 ४  पर  हैं  और  बन्दरगाह  क्षेत्र  में  होने  वाले  कार्य  में  बाधा  उत्पन्न  कर  रहे  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  को

 इसके  लियें  भुगतान  करना  पड़ेगा  या  मैं  जानना  चाहंगा  कि  क्या  यह  केवल  कम्पनियों  और  निजी  मालिकों

 पर  लागू  होता  या  क्या  सरकार  को  भी  इसके  लिये  भुगतान  करना  इस  मुददे  पर  स्पष्टीकरण  की
 -  आवश्यकता  जहां  तक  बन्दरगाह-प्रभारों  की  वसूली  का  संबंध  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  छोटे  क्षेत्रों  और  द्वीप
 प्रदेश  के  मामलों  को  दूसरे  क्षेत्रों  के  मामलों  की  तुलना  में  अलग  तरीके  से  देखा  जाना

 मैं  धारा  21  का  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  वह  अति  आवश्यक  ओर  500  /-  रुपये  का  जुर्माना
 कुछ  भी  नहीं  और  जिसे  दण्ड़नीय  कार्य  का  जो  सुझाव  दिया  गया  है  वह  अच्छा

 अब  मैं  एक  ओर  मुद॒दे  पर  आना  पथ  प्रदर्शन  कानून  के  संबंध  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहंगा  कि  इसकी  क्‍या  आवश्यकता  माननीय  मंत्री  इस  में  कुछ  रियायत  दे  सकते

 अंत  मैं  केबल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  एक  विस्तृत  पत्तन  संशोधन  विधेयक  लाये  जा  कि  भारत  में

 पत्तनों  का  सुधार  करने  और  उनका  विकास  करने  की  दृष्टि  से  आवश्यक  होगा

 मैं  अपने  भाषण  को  एक  आखिरी  मुदद  का  उल्लेख  करके  खत्म  करना  अंडमान  और  निकोबार

 ट्वीपसमूह  में  हमारे  पास  एक  पत्तन  प्रबन्धन  बोर्ड  इस  पत्तन  प्रबन्धन  बोर्ड  का  गठन  मंत्रिपरिषद  के  एक  संकल्प

 द्वारा  किया  गया  था  ओर  मुख्य  पत्तन  न्यास  की  सभी  उन्हें  प्रदान  की  गई  हैं  ताकि  वे  उनका  प्रयोग  कर
 '

 परन्तु  दुर्भाग्यवश  इस  पत्तन  प्रबन्धन  बोर्ड  का  विकास  दिखाई  गई  उपेक्षा  के  कारण  नहीं  हो  सका  क्योंकि

 द्वीप  समूह  के  मुख्य  सचिव  इसके  चेयरमेन  मेरे  विचार  में  अब  वक्‍त  आ  गया  हैं  जब  इन  छोटे-छोटे  क्षेत्रों  के
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 मनोरंजन  ॥  ५

 मामलों  को  अलग  तरीके  से  देखना  ओर  इसको  मख्य  पत्तन  न्यास  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लाया
 अन्यथा  वांछित  परिणाम  नहीं  मु

 एक  और  बात  यह  कि  इस  बोर्ड  जो  आपने  गठित  किया  सभी  सरकारी  सदस्य  हैं  और  इसमें  कोई
 भी  गैर  सरकारी  सदस्य  नहीं  हर  एक  पत्तन  न्यास  नौकहन  कम्पनियों  और  मजदरों  के  हितों  को  देखा  जाता

 परन्तु  केवल  अन्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  पत्तन  प्रबन्धन  बोर्ड  सभी  सरकारी  सदस्य  हैं  और  उसमें

 समुद्री  मजदूरों  और  जहाज  के  मालिकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  वाला  कोई  नहीं  इस  वज़ह
 इन  लोगों  को  भी  प्रतिनिधित्व  दिये  जाने  की  जरूरत  और  इनको  पत्तन  प्रबश्धन  बोर्ड  में  लिया  जाना  चाहिए
 ताकि  वह  ठीक  प्रकार  से  तथा  कुशलता  से  काम  कर  सके  और  इससे  वह  वांछित  परिणाम  मिल

 इन  कुछ  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  सर्मथन  करता  हूं  ओर  मुझे  यह  मोका  देने  के  लिए  मैं
 आपका  धन्यवाद  करता

 श्री  राम  कापसे  सभापति  वास्तव  विचाराधीन  अधिनियम  में  संशोधन  करने  हेतु  यह
 देश  एक  बिस्तुत  विधेयक  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  परन्तु  सरकार  एक  ऐसा  संशोधी  विधेयक  लाई  जो  कि

 विस्तृत  नहीं

 इस  वजह  सर्वप्रथम  हम  मंत्री  से  एक  आश्वासन  चाहेंगे--जबकि  बन्दरगाहों  में  सुधार  लाने  के लिए  अनेक

 सुझाव  हैं--कि  बन्दरगाहों  और  राष्ट्र  के  हित  में  शीघ्रातिशीघ्र  एक  विस्तृत  विधेयक  लाया

 यह  पहली  मांग  है  जिसे  मैं  रिकार्ड  में  दर्ज  कराना

 ऐसे  दो  आंकड़े  हैं  जो  स्वतः  स्पष्ट  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  इन  पर  गौर  करना  एक  *

 आकड़ा  पत्तनों  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  हमारे  पास  अक्तूबर  1989-90  से  अप्रेल  1990-91  तक  के

 आंकड़े  कांडला  का  कार्यनिष्पादन  जहां  तक  औसतन  डाउनਂ  समय  का  सवाल  है  यह  अक्तूबर
 1989-90  में  9.9  दिन  अप्रेल  1990-91  में  यह  समय  10  दिन  तथा  इससे  अधिक  यह  बात

 विशाखापत्तमम  और  कलकत्ता  के  बारे  में  भी  जहां  तक  विशाखापत्तमम  ओर
 अन्य  पत्तनों  का  संबंध  यदि  इनमें  अक्तूबर  1989-90  और  अप्रैल  1990-91  के  बीच  कोई  बिलम्ब  हुआ  है
 तो  मैं  समझता  हूं  इसका  मंत्री  महोदय  के  पास  स्पष्टीकरण

 श्री  जगदीश  हम  विधेयक  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  में  माननीय  सदस्य  का  अत्यन्त  आभारी
 यदि  वे  विशेषकर  उन  संशोधन  की  चर्चा  करें  जो  मैंने  पेश  किए  यदि  आपकी  ओर  से  इसमें  अन्य

 मुद्दों  पर  भी  चर्चा  होती  है  तो  इसमें  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  यह  अच्छा  यदि
 हम  अपनी  चर्चा  को  विधेयक  के  उपबन्धों  तक  हो  सीमित

 3

 श्री  राम  काफसेः  मेरा  पहला  सुझाव  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  के  बारे  में  था

 श्री  जगदीश  आपके  इस  सुझाव  का  मैं  उत्तर

 श्री  राम  यदि  मैं  आपको  यह  कहूँ  कि  जहां  तक  विशाखापतनम  और  अन्य  पत्तनों  का

 सम्बन्ध  आप  पत्तनों  के  कार्य  निष्पादन  से  सन्तुष्ट  न  तो आपको  यह  बात  समझ  लेनी  चाहिए  कि  इसके  '

 एक  व्यापक  विधेयक  लाने  की  आवश्यकता  है  और  इसके  साथ-माथ  जहां  तक  विभाग  का  संबन्ध  है  इसमें

 कुछ  सुधार  करने  की  आवश्यकता  आपको  स्वतः  सन्तुष्ट  नहीं  हो  जाना

 अन्य  मुद॒दा  माल  के  आवागमन  के  संबंध  में  पत्तनों  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में  जहां  तक  जवाहरलाल
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 नेहरू  पत्तन  का  संबंध  है  इसका  1991  में  क्या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया

 गया  था  ओर  इसकी  वास्तविक  उंपलब्धि
 क्‍या  निर्धारित  लक्ष्य-का  केवल  एक  तिहाई  भाग  ही  पूरा  हो  पाया  और  इस  प्रकार  हम  वहां  घाटा  उठा  रहे

 यदि  आप  सभी  पत्तनों  के  कार्यनिष्पादन  से  सन्तुष्ट  तो  क्या  आप  जवाहरलाल  नेहरू  मरमागाओं
 कोचीन  और  मद्रास  पत्तनों  के  कार्यनिष्पादन  से  भी  सन्‍्तुष्ट  यदि  आप  सभी  पत्तनों  पर  माल  आवाजाही

 को  कार्यनिष्पादन  के  सूचक  के  रूप  में  लेंते  हैं  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  इस  मामले  की  जांच  हम  उम्मीद
 करते  हैं  कि  जहां  तक  इन  पत्तनों  का  संबंध  है  इनके  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  होना

 मैं  आपको  यह  मुददा  उठाने  का  आशय  बताता  आगामी  दस  वर्षों  में  इन  पत्तनों  को  बड़ी  महत्वपूर्ण

 भूमिका  हम  इनकी  बात  की  उपेक्षा  नहीं  कर  यदि  हम  इनकी  उपेक्षा  नहीं  करते  ते  इनका
 कार्यानिष्पादन  बेहतर  होना

 इसके  पश्चात्‌  आपने  मुझे  विधयक  के  बारे  में  चर्चा  करने  का  विधेयक  में  500  रुपए  के  अर्थदण्ड  को

 बढ़ाकर  5,00,000  रुपए  तक  करने  के  प्रस्ताव  के  बांर  में समझता  हूं  कि  जिस  प्रदूषण  का  हम  सामना  कर

 रहे  उसमें  इस  बात  पर  गोर  करना  चाहिए  कि  क्‍या  इसे  इस  स्तर  तक  बढ़ाया  आपने  इस  बात  की  काफो
 लम्ब  समय  तक  उपेक्षा  की  ओर  अब  ऐसा  प्रस्ताव  पश  कर  रहे  क्या  हमें  इस  स्वीकार  करना  क्या

 आप  इसी  प्रकार  मजदूरों  की  मजुरी  में  वृद्धि  करने  पर  भी  विचार  क्या  आप  सब  जगह  तीन
 शून्य  जोड़ना

 मुझ  इस  बात  की  प्रसन्नता  होगी  कि  यदि  मंत्री  महोदय  ऐसा  करते  है  तो  उन्हें  इन  स  नों
 पर  कम  से

 कम  क  साथ  किसी  समस्या  का  सामना  नहीं  करना  आपको  इस  बारे  में  सोचना  कितने

 शून्य  जोड़े  जाते  हैं  यह  महत्वपूर्ण  नहीं  लेकिन  जुर्माना  500  रुपए  से  बढ़ाकर  5,00,000  रुपए  करना  बहत
 अधिक  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  पर  गौर  करना  वास्तव  में  उन्हें  यह  विधेयक  लाने  से  पहल  इस
 विषय  पर  गौर  कर  लेना  चाहिए

 इसके  पश्चात्‌  मैं  प्रदूषण  के  बारे  में  कुछ  कहना  आपने  स्वीकार  किया  है  कि  जहां  तक  पत्तनों  और

 समुद्र  का  संबंध  वहां  प्रदूषण  विद्यमान  इसीलिए  दण्ड  की  राशि  बढ़ाई  जा  रही  इस  मसले  पर  पुनर्विचार

 किया  जाना  दूसरा  मुद्दा  तलकर्षण  के  बारे  में  पत्तनों  मे ंजहां  तक  तलकर्षण  का  मसला  है  इस  बारे
 में  बहुत  कुछ  किए  जाने  की  आवश्यकता  मैं  मुम्बई  का  रहने  वाला  हूं  और  मुम्बई  पत्तन  पर  भीड-भाड़  इतनी

 बढ़  गई  कि  इस  मामले  पर  गोर  करने  की  आवश्यकता  ताकि  इस  पत्तन  पर  शीघ्रातिशीघ्र  और  सुविधाएं

 बढ़ाई  जाए  |

 निजीकरण  और  आधुनिकीकरण  के  बारे  मैं  समझता  हूं  कि  मंत्रालय  योजनाएं  तैयार  कर  रहा  क्‍या  यहां

 हमारा  यह  उम्मीद  करने  का  अधिकार  नहीं  है  कि  निजीकरण  अथवा  आधुनिकीकरण  करने  से  किसी  भी  कामगार

 का  रोजगार  न  जहां  तक  पत्तनों  के  कार्यनिष्पादन  का  संबंध  हम  तो  यही  उम्मीद  करते  हैं  कि  इनमें
 संधार  होना  चाहिएं  ताकि  हमारे  पत्तनों  की  स्थिति  अच्छी  हो  और  इसके  साथ-साथ  आधुनिकीकरण  अथवा

 निजीकरण  के  परिणामस्वरूप  कोई  भी  मजदूर  बेरोजगार  न  होवे  बस  मंत्री  मंहोटय  से  हम  यही  उम्मीद  करते

 बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  मैं  समझता  हूँ  कि  की  सम्स्थाओं  को  निपटाने  के

 तरीके  में  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता  कलकत्ता  और  अन्य  विभिन्न  पन्नों  पर  में  समझता  हूँ  कि  यहां

 समूचे  माहौल  में  जिसका  कि  राजनीतिकरण  होने  लगा  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है

 निजी  पत्तनों  के  बारे  में  भी  कुछ  सुझाव  पहला  सुझाव  गोवा  पत्तन  में  नई  गादी  को  स्वीकृति  दिए  जाने  की

 आवश्यकता  जहां  तक  इस  मामले  का  संबंध  है  मैं  इस  पर  मंत्री  महोदय  से  एक  वादा  चाहता  उन्हें  गोवा
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 राम

 के  में  एक  ठोस  योजना  बनाने  की  घोषणा  करनी  दूसरा  सुझाव  पारादीप  पत्तन  के  बारे  में

 रादीप  पत्तन  के  माध्यम  से  तमिलनाडु  को  कोयले  की  ढुलाई  होती  है  इसलिए  इस  पत्तन  के  विस्तार  की  अत्यन्त
 आवश्यकता  इस  मामले  को  वरीयता  स्तर  पर  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  है  और  मंत्री  महोदय  को  इस
 मामले  पर  गौर  करना  चाहिए  क्योंकि  यहां  से  तमिलनाडु  को  कोयला  भेजा  जाना  एक  अनिवार्यता

 मैं  जानता  हूं  कि  छोटे-छोटे  पत्तनों  के  लिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  रही  अब  आपने  यह
 सहायता  बन्द  कर  दी  जिसके  कारण  कई  छोटे-छोटे  पत्तनों  को  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा
 इसलिए  आपको  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  करना  क्योंकि  राष्ट्रीय  जीवन  में  पत्तनों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका

 इसलिए  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  संबंधी  समूचे  प्रस्ताव  पर  आपको  पुनः  विचार  करना

 काकीनाडा  पत्तन  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  कि  प्रस्ताव  क्या  इस  पत्तन  का  किस  तरह  से  आधुनिकीकरण
 किया  ताकि  इसका  कार्यनिष्पादन  बेहतर  हो  इस  मामले  की  जांच  की  जानी  चाहिए

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अन्तिम  प्रश्न  प्रमुख  पत्तनों  के आधुनिकीकरण  अथवा  विकास  के  लिए  विदेशी  पेशकश
 के  बारे  में  पूछना  यह  मुख्य  प्रश्न  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कया  इन  पत्तनों  के  विकास  के  बरे  में
 किसी  देश  ने  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  किया  क्या  किसी  देश  से  कोई  सहायता  मिलने  की  सम्भावना
 क्या  आपको  इसकी  उम्मीद  क्‍या  इस  बारे  में  कोई  बातचीत  चल  रही  क्या  आप  इस  विकास  के  बारे  में

 ऐसे  किसी  प्रस्ताव  को  आमन्त्रित  मैं  अन्तिम  प्रश्न  यही  पूछना  चाहता

 मैं  यह  विधेयक  लाने  के  भले  ही  देर  से  लाया  आपका  धन्यवाद  करता  इसके  साथ-साथ  मैंने
 विधेयक  के  बारे  में  तथा  पत्तनों  के  कार्यकरण  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  दिए  कृपया  इन  पर  गौर  कीजिए  और

 कछ  ठोस  जवाब  मेरी  यही  उम्मीद

 श्री  गोपी  नाथ  गजपति  सभापति  महोदय  भारत  की  5,500  किलोमीटर  से  अधिक  विस्तृत
 तटीय  सीमा  देश  की  समेकित  परिवहन  प्रणाली  में  तटवर्ती  नौवहन  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  की  भारी  गुंजाइश  है
 तटबर्ती  नौबहन  में  ऊर्जा  की कम  खपत  होती  है  और  यह  माल  ढुलाई  के  विशेषकर  जब  माल  का  उदगम
 और  गन्तव्य  स्थान  समुद्रतट  के  निकट  स्थित  अपेक्षाकृत  सस्ती  परिवहन  व्यवस्था  दुर्भाग्यवश  तटवर्ती
 व्यापार  में  काफी  गिरावट  आई  साधारण  माल  एवं  सामान्य  नमक  की  ढुलाई  तो  बन्द  ही  हो  गई  रेलवे  के
 कोयले  की  ढुलाई  भी  बन्द  हो  गई  तटवर्ती  राज्यों  में  ताप  विद्युत  घर  तथा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की
 योजना  के  तहत  जहाजों  द्वार  ताप-कोयले  और  लोहा  अयस्क  की  ढुलाई  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 आठवीं  पांच  वर्षीय  योजना  में  48.27  मिलियन  टन-माल  की  तटों  के  साथ-साथ  ढुलाई  होने  और  147.6
 मिलियन  टन  माल  का  विदेशों  के  साथ  समुद्री  मार्ग  से  व्यापार  होने  का  अनुमान  यदि  तटों  के  साथ-साथ

 ढुलाई  अर्थात्‌  तटवर्ती  नौबहन  को  वास्तव  में  बढ़ावा  दिया  जाना  है  तो  तटवर्ती  नोवहन  के  मार्ग  के  आने  वाली
 विभिन्न  अड़चनों  को  दूर  करना  तटवर्ती  नौबहन  का  विकास  करने  हेतु  आवश्यक  कदम  उठाने  का  सुझाव
 देने  के  लिए  समय-समय  पर  कई  समितियां  गठित  की  ऐसा  बताया  गया  है  कि  1989  में  नौवहन

 महानिदेशालय  ने  तटबर्ती  नौबहन  के  विकास  में  आने  वाली  कठिनाइयों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  कार्य  दल
 का  गठन  किया  जिसके  सदस्य  आई०  एन०  एस०  भारतीय  तटवर्ती  सम्मेलन  और  नौवहन  महानिदेशालय
 के  प्रतिनिधि

 ग्रुप  ने  विभिन्न  कदमों  के  बारे  में  सुझाव  दिये  हैं  जिन  पर  तटीय  नौवहन  को  अधिक  कुशल  और  मितव्ययी

 बनाने  के  लिए  गंभीरता  से  विचार  किया  जाना  अगर  सभी  बाधाओं  को  समाप्त  करके  पर्याप्त  मूलभूत
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 सुविधायें  जुटा  दी  जायें  तो  मुख्य  भूमि  से  तटों  तक  यात्री-यातायात  तथा  पर्यटन  के  विकास  की  काफी  संभावनायें
 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  की  समस्या  से  जूझ  रहे  हमारे  देश  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  के  ऐसे  महत्वपूर्ण  स्रोत  का

 पूरा  लाभ  उठाना  अत्यंत  आवश्यक

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  व्यापारिक  जलपोतों  द्वारा  हमारे  जल  को  प्रदूषित  न  इस  हेतु  कठोर

 प्रदूषण  निरोधक  नियम  बनाये  जाने  विशाखापत्तनम  जैसे  अत्यंत  भीड़भाड़  वाले  पत्तनों  पर  प्रदूषण  की

 बहुत  सी  समस्‍यायें  यही  एकमात्र  पत्तन  है  जहांकि  पत्तन  के  बिल्कुल  भीतर  एलग्पी“्जी०  टर्मिनल  इसलिए
 ऐसे  खतरनाक  सामान  की  इतनी  भीडभाड़  वाली  बन्दरगाह  पर  लदाई-उतराई  अत्यंत  जोखिम  भरा  कार्य
 इसलिए  यह  सुझाव  अत्यंत  उपयुक्त  है  कि  एल“पी०जी०  की  उतराई  किसी  अन्य  निकटवर्ती  पत्तन  पर  की  जानी

 भौगोलिक  सामान  के  लदान  उतारने  के  संतुलन  तथा  विकास  के  पक्ष  को  समक्ष  रखते  हुए  मैं

 यह  पुरजोर  सिफारिश  करता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य  के  गंजम  जिले  में  गोपालपुर  लघु  जो  कि  इस  समय  एक
 मौसमी  पत्तन  है  का  दर्जा  बढ़ा  कर  बारहमासी  पत्तन  बनाया  जाना  उड़ीसा  सरकार  ने  पहले  ही  केन्द्रीय

 जलभूतल  परिवहन  मंत्रालय  को  अपने  दिनांक  8  1990  को  वित्त  मंत्रालय  के  कार्मिक  मामलों  सम्बन्धी
 विभाग  के  स्वीकृत  करवाने  के  लिए  कहा  इस  परियोजना  के  लिए  एशियन  विकास  बैंक  के  52  करोड़  रुपए
 का  ऋण  प्राप्त  करने  में  सहायता  करने  के  लिए  भी  निवेदन  किया  इसलिए  मैं  जलभूतल  परिवहन  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  परियोजना  को  जल्दी  से  कार्यान्वित  करें  जिसमें  कि  पहले  ही  काफी  विलम्ब  हो

 चका  है

 17  को  मेरे  अतांराकित  प्रश्न  संख्या  1632  के  उत्तर  में  जो  केन्द्रीय  जलभूतल  परिवहन  मंत्री  ने  यह
 बताया  है  तथा  मेरे  प्रबुद्ध  सहयोगी  श्री  राम  कापसे  ने  भी  कहा  है  कि  एशियाई  विकास  बैंक  उड़ीसा  के  पारादीप

 पत्तन  के  विकास  के  लिए  वहां  मशीनों  द्वारा  कोयले  की  ढुलाई  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 देने  के  लिए  तैयार  हो  गया  यह  बड़ी  खुशी  की  बात  साथ  ही  मद्रास  के  निकट  एन्‍्नोर  में  तमिलनाडु
 बिजली  बोर्ड  को  तापीय  कोयले  की  सप्लाई  के  लिए  पत्तन  का  विकास  भी  प्रशंसनीय  वास्तव  में  यह  एक

 स्वागत  योग्य  कदम  विशेषकर  जबकि  तमिलनाडु  अपने  योग्य  तथा  गतिशील  मुख्य  मंत्री  श्रीमती  जय  ललिता

 के  नेतृत्व  में  औद्योगिकीकरण  की  ओर  तेजी  से  कदम  बढ़ा  रही  मुझे  ऐसी  आशा  और  विश्वास  है  कि  प्रस्तावित

 तकनीकी  तथा  अन्य  सहायता  भी  इस  सरकार  के  समय  रहते  प्राप्त  हो

 इसके  अतिरिक्त  मैं  परिवर्तनीय  मुद्रा  कर-मुक्त  अपतटीय  बैंकिंग  आधुनिक  एक

 हवाई  विश्व-स्तरीय  दूरसंचार  औद्योगिक  तथा  व्यापारिक  सुविधा  सम्पन्न

 रात्रि  विपणन  के  साथ-साथ  गोवा  में  मुक्त  पोर्ट  बनाने  के  सम्बन्ध  में  योजना  की  रूप  रेखा  में  जिन

 सुविधाओं  का  उल्लेख  नहीं  अतः  उन्हें  उपलब्ध  कराने  के  उच्च  विचार  का  मैं  स्वागत  करता  कई  प्रकार  के

 सामान  तथा  सेवाओं  के  अवसरों  तथा  पर्यटन  द्वारा  आय  प्राप्त  करके  इसके  द्वारा  अर्थ  व्यवस्था  को  सक्षम  बनाने

 की  दिशा  में  काफी  लाभ  होगा  सरकारी  अधिकारियों  तथा  उद्योगपतियों  को  सम्मिलित  करके  1990  में  मुक्त  पोर्ट

 स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  सुझाव  देने  के  लिए  1991  में  मुक्त  पोर्ट  सलाहकार  समिति  बनाई  गई  मैं  इस
 उत्तम  तथा  लाभकारी  योजना  को  जल्दी  से  लागू  करने  की  भारत  सरकार  से  अपील  करता  इसके  अतिरिक्त

 विशाखापत्तनम  पोर्ट  ट्रस्ट  की  800  एकड़  में  आयात-निर्यात  पार्क  स्थापित  करने  का  ताजा  जिसके  द्वारा

 पोर्ट  पर  आधारित  उद्योगों  को  भीतरी  भूमि  के  औद्योगिकीकरण  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  आवंटन  किया

 जो  कि  एक  स्वागत  योग्य  कदम

 अब  मैं  भारतीय  पत्तन  1990  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  बारे  में  उल्लेख
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 गोपी  नाथ

 सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  पोतों  की  तथा  कुछ  मामलों  में  एन-आर  टीः  के  आधार

 पर  कुछ  शुल्क  जो  वर्तमान  में  वसूल  किए  जाते  हैं  शुल्क  मुख्य  पन्तन  ट्रस्ट  1963  के

 अन्तर्गत  बनाये  जाते  यह  प्रक्रिया  सरलीकरण  के  विचार  के  अनुरूप  नहीं  शुल्क  केवल
 सर्वमान्य  तथा  जी०आरण्टी०  के  आधार  पर  ही  लगाये  जाने  चाहिएं  क्यांकि  उसो  के  द्वार  हे  थात  के  आधार  ओर
 उसके  भीतरी  क्षमता  का  पता  लगाया  जा  सकता

 पिछले  कुछ  समय  से  बड़े  पत्तनों  पर  परित्यक्त  पातों  तथा  क्षरिग्रम्त  पातां  के  ढांच  को  हटाने  को  समस्या  रही
 है  '  पन्नों  के  काम-काज  पर  इनका  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  भारतंय  यनन  अधिनियम  की  धारा  14  में  पनन  में
 मभ्हन  के  कार्य  में  बाधा  डालने  वाले  टटे  पोतों  को  हटाने  का  प्रातरशान  वर्तमान  इन  णतां
 को  हटाने  के  लिए  उसके  मालिकों  से  कोई  मुआवजा  वसूल  नहीं  किया  ऐसे  पातों  क्रो  हटान  का
 उन्र्द्ायित्व  पोत  मालिकों  पर  डालना  जरूरो  अगर  एस  पातां  स  पतन  में  नावहन  में  बाग्ा  आर्त  हो  तो  उसके
 माल्प्किः  का  इसे  निश्चि  अवधि  के  भीतर  उसे  वहाँ  से  हटान  का  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  ।

 घारा  21  !  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  ऐसे  अर्गशिष्टों  के  जिससे  नो  परिकहन  मे  बाधा  आतो  हो
 अथण  किनाशं  यर  कीचड  बैठ  जाता  के  लिए  502  रूपए  का  जर्माना  तथा  ठो  महोंने  के  साधारण  काराबास
 का  प्रावधान  #?  यह  प्रावधान  बिल्कुल  आएर्याप्त  है  नथा  इस  प्रावधान  का  मसरचंट  शिपिग  अधिनियम  1958  में  -

 उप्बच्धित  प्रशत्नधानों  के  अनुरूप  बनाने  की  मे

 धारा  33  में  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  सरकार  द्राग  पतन  शुल्क  लगाए  का  प्रावधान  है  नथा  उपधाग  ५5८)  में

 60  दिन  की  अवधि  निर्धाग्ति  क्री  गई  है  जिसके  बीत  जाने  के  पश्चात्‌  पार  शुल्क  बढ़ान  अथवा  लगन  का  आदण
 प्रभावी  हो  जाता  संचार  प्रणाली  में  सुधार  के  फलम्बरूप  से  यह  समझता  हूँ  कि  इस  अवधि  को  €ए  दिन  से
 कम  कंरके  30  दिन  करना  आवश्यक  हें

 भारतीय  पत्तन  अधिनियम  को  धाग  36  गे  उननां  मं  पायलोटज  लेखा  के  रखग्खाब  का  प्राव्रशान  किया  गया

 चूँकि  णायलोटेज  एलन  प्रशासन  का  एक  अंग  बन  गया  इसलिए  इस  संबंध  में  अलग  लेखा  ग्खन  का

 कोई  ओऔचि  य  नहों  है  ste  इसे  अन्य  एभाग  5  साथ  मिला  दिया  जाना  अतः  पायलाटेज  लेगा  रखग्खातर
 संबंधी  धारा  36  में  संशाधन  करन  के  सावश्यकता

 धारा  42  पत्तन  प्रभागें  की  अदायएं  से  मना  करने  की  स्थिति  मे  पात  को  कब्ज  में  लने  तथा  उसे  बचने  कम

 प्रावधान  इस  धारा  के  अनुसार  अगर  कोई  परोत  क्रा  मालिक  पोर्ट  टस्ट  को  प्रभार  देने  से  इन्क्रर  करता  है  तो

 पत्तन  अधिकांगे  नोटिस  देने  के  बाद  उसे  गिरफ्तार  करके  पोत  वेच  सकते  हैं  कई  मामा  मे  किर्मा  न्यायालय
 प्राधिकरण  के  आदेशानुसार  घोत  पहले  ही  से  कब्जे  में  लिया  होता  ऐसे  सामलेਂ  उक्त्त  न्यायालय

 मामला  प्राधिकरण  की  पूर्व  अनुमति  के  साथ  उस  रत  पर  करके  उसे  बचने  का  अधिकाए  पनर

 अधिकारियों  को  होना  चाहिए  इसलिए  प्रभार  प्रमुख  पत्तन  न्यास  अधिनियम  :  में  भो  सेशाधन  किया  जाना

 रिष्कर्षतः  ,  मैं  भारतोय  पत्तन  राज्य  सभा  द्राग़ा  यथा  केद्रीय  जल-भृत्फा  पारव्हन

 माननोत्र  श्रो  ज़गदोश  टाइटलर  द्वारा  प्रस्तुत  का  हार्टिक  समर्थन  करत  है  कि  शार्लीश  मोव्रदर  7

 कार्य  निष्पादन  में  सुधार  के  लिए  काफी  महत्वपूर्ण  सिद्ध  धन्यवाद  ।

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  में  उन  माननोय  सदस्यों

 का  आभारी  हूं  जिन्होंने  पुरी  तरह  से  इस  विधेयक्र  का  समर्थन  किया  हे  णिछाले  उर्द  के  दोगन  देश  में  पनतनों
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 छ  कब  आह»  मैं उन सभी  पत्तन  अधिकारियों

 का  कार्य  निष्पादन  मेरे  लिए  व्यक्तिगत  हर्ष  का  विषय  है  मैं  उन  सभी  पत्तन  अधिकारियों  को  शुभकामनायें  भेंट
 करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  बहुत  सराहनीय  कार्य  किया  है

 सदन  की  जानकारी  के  लिए  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमने  पिछले  वर्ष  नई  नौबहन  नीति  घोषित की
 जिसके  फलस्वरूप  भारतीय  नौवहन  उद्योगों  ने  2,483  करोड  रुपए  की  रिकार्ड  विदेशी  मद्रा  आर्जित

 इसमें  से  1483  करोड़  रुपए  का  शुद्ध  मुनाफा  जो  कि  अपने  आप  में  एक  रिकार्ड  है  मुझे  आशा  है  कि
 आने  वाले  वर्षों  में  लाभ  में  वृद्धि

 जहां  तक  बड़े  पत्तनों  के  कार्य  निष्पादन  का  प्रश्न  वर्ष  1791-92  के  दौरान  सभी  पत्तनों  ने  पिछले  वर्ष
 के  120  मिलियन  टन  ढुलाई  की  तुलना  में  158  मिलियन  टन  की  रिकार्ड  ढुलाई  वर्ष  1991-92  के
 दौरान  सभी  बड़े  पत्तनों  न ेलाभ  कमाया  ओर  उनके  कार्य  निष्पादन  में  बेहतरी  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए
 गये  ।

 अब  मैं  उन  मामलों  का  उल्लेख  करना  चाहंगा  जो  मेरी  जानकारी  मे  लाये  मैं  उन  सभी  माननीय

 सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  अपने  सुझाव  विशेषकर  उनका  जिन्होंने  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  का

 सुझाव  मैं  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हे  कि  एक  व्यापक  विधेयक  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  इसे
 सभा  में  प्रस्तुत  किया  इससे  उन  सभी  सदस्यों  को  अपने  प्रश्नों  के  उत्तर  मिल  जायेंगे  जिन्होंने  कुछ  प्रश्न
 उठाये

 राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण  के  संबंध  में  हमने  उनका  सुझाव  नोट  कर  लिया  मेंर  विचार  में  हम  इस
 प्रस्ताव  पर  भी  विचार

 माननीय  सदस्य  श्री  रावत  ने  यह  म॒द्दा  उठाया  है  सरकार  य  एन  लाईनर  को  क्‍यों  नहीं  स्वीकार  कर  रही
 यह  प्रश्न  विभिन्न  मंत्रालयों  के  विचाराधीन  हैं  और  हम  भी  इस  पर  विचार  कर  रहे

 इत्यादि  में  हम  सुविधाओं  का  विस्तार  कर  रहे  गोआ  में

 मीटर  गेज  लाईन  तथा  कांडला  में  बड़ी  लाईन  बिछा  कर  पत्तनों  का  विस्तार  किया  जा  रहा  कॉंकाण  रेलवे

 परियोजना  पर  भी  कार्य  चल  रहा  है  तथा  इसके  द्वारा  गोआ  को  भी  लाभ

 अमेरिकन  प्रैसीडेन्ट  लाईनर  के  संबंध  में  जेग्एन०्पी०  टी०  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  सामान्य  नीति  के
 अन्तर्गत  हमने  नियमों  में  ढील  दे  कर  अन्तिम  वर्ष  आरक्षण  योजना  घोषित  की  इसे  वित्त  मंत्रालय  को  भज

 दिया  गया

 हमें  नावा  शेवा  पत्तन  के  बारे  में  भी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  मैंने  स्वयं  वहां  जा  कर  देखा  कि  जो  सुझाव
 हमने  दिए  उन  पर  पहले  ही  अमल  करना  आरम्भ  कर  दिया  गया

 पत्तन  प्रभारों  के  संबंध  में  में  बताना  चाहता  हें  कि  हम  यह  प्रभार  रुपए  के  स्थान  पर  डालर  में  ले  रहे
 तटीय  नौभार  रियायती  दर  पर  लिये  जा  रहे  तटीय  नौभार  पर  सीमा  शुल्क  संबंधी  ओपचारिकताओं  के  बारे
 में  वित्त  मंत्रालय  विचार  कर  रहा

 पत्तन  शुल्क  के  बारे  में  श्री  भक्त  ने  एक  दात  कही  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह  में  इस  शुल्क
 में  वृद्धि  की  गई  मैं  सभां  को  यह  बताना  चाहुँगा  कि  हमारे  मंत्रालय  ने  ऐसा  नहीं  किया  यह  गृह
 मेंजालब  द्वारा  किया  गया  लेकिन  मैं  यह

 मुद्दा  गृह  मंत्रालय  के  साथ  उन्हें  भी  इस  बारे

 जानकारी  होनी
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 कडससचइता++न्‍न्‍नर  बनी  तन  तन  घइि  इ

 जगदीश

 मैं  सभा  को  यह  जानकारी  देना  चाहूँगा  कि  योजना  आयोग  के  साथ  चर्चा  करने  के  पश्चात्‌  हमने  आठवीं

 औजना  के  लिए  कुल  योजना  परिव्यय  3,216  करोड़  रुपये  रखा  हमें  443  करोड़  रुपणे  का  बजटीय  समर्थन

 हुआ  हम  2,773  करोड़  रुपये  बजटेत्तर  समर्थन  के  लिए  रख  रहे  इस  प्रकार  यह  कुल  मिला  कर

 3,216  करोड़  रुपये  होता  पत्तनों  के  लिए  हम  यह  महत्वपूर्ण  प्रयास  कर  रहे

 मैं  माननीय  प्रो०  कापसे  को  यह  बताना  चाहूँगा  कि  1180--89  के  दौरान  तटीय  यातायात  19.2  मिलियन  टन

 से  बढ़  कर  21  मिलियन  टन  हो  गया  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  कोयले  के  परिवहन  के  कारण  टन  भार  बढ़

 विशाखापटटनम  पत्तन  के  निकट  रसोई  गेस  के  लिए  हम  एक  सहायक  पत्तन  की  स्थापना  पर  विचार

 कर  रहे  हें

 हम  पारादीप  पत्तन  पर  करीब  600  करोड़  रुपये  भी  व्यय  कर  रहे  हैं  जिससे  सन्‌  2001  ई०  तक  इसकी  माल

 यातायात  सम्बन्धी  आवश्यकतायें  पूरी  हो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  निर्णय  पहले  ही  लिया  गया  है  अब

 राज्य  सरकार  इसे  लागू

 ऐसा  इसलिए  क्‍योंकि  केन्द्रीय  मंत्रालयों  से  इसका  कुछ  लेना-देना  नहीं  है

 प्रो०  कापसे  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  1991  ने  जे०  एन०  पी०  मे  1,08,000  कन्‍्टेनरों  का  संचालन
 किया  मैं  यह  बताना  चाहूँगा  कि  यह  जानकारी  सही  नहीं  वास्तव  में  1991  में  इसने  इससे

 दुगने  कन्टेनरों
 का  किया  प्रत्येक  पत्तन  में  औसत  कम  हो

 जहाँ  तक  मंबई  पत्तन  में  भीड़-भाड़  का  सम्बन्ध  है  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहँगा  कि  विगत  एक  वर्षों  से

 मुंबई  पत्तन  में  कोई  भीड़-भाड़  नहीं  मैं  सदन  को  यही  जानकारी  दे  सकता  इससे  अत्यधिक  विदेशी-मुद्रा
 अर्जित  हुई  मैंने  पहले  ही  कहा  था  कि  अन्य  किसी  भी  मंत्रालय  ने  देश  में  ऐसा  नहीं  किया  ऐसा
 अधिकारियों  के  कठिन  परिश्रम  के  कारण  सम्भव  हुआ  उन्होंने  हर  पहलू  पर  निगरानी  रखी  हमने  एक  वर्ष
 में  14100  करोड  रुपये  अर्जित  किए  हैं  जोकि  एक  रिकार्ड  यह  लाभ  सिर्फ  नौवहन  क्षेत्र  में  ही  अर्जित  किया  जा
 सका

 वर्ष  1992-93  में  हम  मुंबई  पत्तन  के  विकास  पर  70  करोड़  रुपये  खर्च  करने  जा  रहे  मैं  सभा  को  यह
 भी  बताना  चाहूँगा  कि  निजीकरण  अथवा  आधुनिकीकरण  के  कारण  एक  भी  श्रमिक  की  छंटनी  नहीं  की

 ऐसे  भी  मामले  हैं  जिनमें  हमने  हैंडशेकਂ  योजना  लागू  की  यह  एक  स्वैच्छिक  योजना  हम  किसी
 पर  यह  योजना  थोप  नहीं  रहे  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  है  कि  यह  हमारे  कुछ  पत्तनों  में  बहुत  ही  सफल  रही

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  जिस  प्रकार  से  हमने  मजदूर  संघों  से  रिश्ता  बनाया  है  उससे  वह  खुश
 नहीं  बल्कि  मैं  तो  मजदूर  संघों  को  बधाई  देना  चाहूँगा  कि  पत्तनों  के  इतिहास  में  ऐसा  पहली  बार  हुआ  है  कि

 सभी  विपक्षी  दलों  ने  मिल  कर  पूरे  देश  में  हड़ताल  की  घोषणा  की  लेकिन  सिर्फ  यही  एकमात्र  ऐसा  क्षेत्र  था  जो

 हड़ताल  से  प्रभावित  नहीं  ऐसा  पहली  बार  हुआ  था  कि  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  द्वारा  सभी  सरकारी  तंत्र

 क्य  इस्तेमाल  किये  जाने  के  बाद  भी  कलकत्ता  पत्तन  में  कार्य  चलता  रहा  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता

 मजदूर  संघों  के  साथ  हमारे  इस  प्रकार  के  संबंध  हम  उन्हें  स्वतन्त्रता  दे  रहे  इस  प्रकार  ऐसा  देश  में  पहले

 कभी
 नहीं  हुआ
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 नावाशेवा  और  गोवा  पत्तन  ऐसे  थे  जहाँमैने  10  मई  को  गोदी  का  शिलान्यास  किया  मैं  माननीय  सदस्यों
 को  यह  जानकारी  देना

 जहाँ तक
 पारादीप  पत्तन  के

 लिए
 ऐशियाई  विकास  बैंक  से  ऋण  प्राप्त  करने  का  सम्बन्ध  मै ंसभा  को  यह

 बताना  चाहग  ।  कि  इसके  लिए  560  करोड़  रुपये  की  एक  वृहत  योजना  है  जिसे  ऐशि  याई  विकास  बैंक  द्वारा  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  है

 मैं  सोचता  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  सभी  मुद्दों  का  उत्तर  मैंने  संक्षेप  में  द ेदिया  एक  बार

 पुनः  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देना  चाहूगा  और  मैं  आशा  करता  हुं  कि  यह  विधेयक  पारित  हो

 सभापति  प्रश्न  यह

 भारतीय  पत्तन  1908  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 विधेयक  पर  विचार  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 सभापति  अब  हम  विधेयक  पर  खंड-वार  विचार  आरम्भ

 खण्ड  2  से  8  में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रश्न  यह  हैः
 खंड  2  से  8  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  से  8  विधेयक  में  जोड़  दिये

 खण्ड  का  संक्षिप्त  नाम  तथा  प्रारम्भ

 संशोधन  किया  -

 पृष्ठ  1,  पैंक्ति  4--

 “1991”  के  स्थान  पर  “1992'

 अ्तिस्थापित  किया
 (2)

 जगदीश

 न्सभाषति  प्रश्न  यह  हैः

 खंड  1,  संशोधिंत  रूप  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 अधिनियमन  सूत्र
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 संशोधन  किया

 पृष्ठ  1,  पैंक्ति  1--

 के  स्थान  पर

 प्रतिस्थापित  किया

 जगदीश

 सभापति  प्रश्न  यह  हैः

 अधिनियमन  संशोधित  रूप
 विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अधिनियमन  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  प्रश्न  यह

 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिया

 श्री  जगदीश  मैं  प्रस्ताव  करता

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 सभापति  प्रश्न  यह  हैः

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 4.51  म०  प

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  तट  नहर  ओर  चंपकरा  ओर  उद्योग  मंडल  नहरों  के

 कोलम-कोइपुरम  विधेयक

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  में  प्रस्ताव  करता  हूँ*  कि
 पश्चिमी  तट  नहर  और  चंपकरा  और  उद्योग  मंडल  नहरों  के  कोलम-कोट्टपुर्म  खंड  की  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप  में
 घोषणा  का  उपबंध  करने  और  उक्त  जलमार्ग  पर  पोतपरिवहन  और  नौपरिवहन  के  प्रयोजनों  के  लिए  उक्त  खंड
 तथा  नहरों  के  बिनियमन  और  विकास  का  भी  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 आपकी  अनुमति  से  राष्ट्रीय  जलमार्ग  तट  नहर  और  चंपकरा  ओर  उद्योग  मंडल  नहरों  के

 कोलम-कोट्टपुरम  विधेयक  1992
 पर  विचार  हेतु  तथा  इसे  पारित  करने  के  लिए  प्रस्तुत  करते  समय  मैं

 *राष्ट्रति  की  सिफारिश  से
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 कुछ  शब्द  कहना  चाहता  प्राचीन  समय  से  ही  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  हमारे  देश  में  आवागमन  का  सस्ता

 और  मितव्ययी  साधन  रहा  फिर  भी  रेल  मार्ग  क्र  मार्ग  और  वायमार्ग  द्वारा  आवागमन  के  तीव्र  साधनों  के

 प्रादुर्भाव  और  विकास  से  अत्तर्देशीय  जलमार्ग  परिवहन  वर्षों  तक  उपेक्षित  रहा

 फिर  भी  कुछ  क्षेत्रों  में  जहां  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  को  प्राकृतिक  सुविधाएं  प्राप्त  परिवहन  के  अन्य
 साधनों  पर  अभी  इसका  वर्चस्व  बरकरार

 आज  विशेषकर  उन  स्थानों  के  जो  जल  क्षेत्रों  क ेसाथ  बसे  हुए  है  अत्यधिक  वहन  के  साथ  लम्बी  दूरी
 तय  करने  के  लिए  परिवहन  का  सस्ता  साधन  होने  के  कारण  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  का  महत्व  पूरे  विश्व  में  की

 जाती  इसकी  ऊर्जा  प्रदूषण  प्रभाव  का  कम  होना  और  समाज  के  ग्रामीण  कमजोर  वर्ग  के  बीच  रोजगार
 उत्पन्न  करने  की  इसकी  क्षमता  सारे  विश्व  में  स्वीकार  की  जाती  स्वतंत्रता  के  बाद  से  सरकार  ने  अन्तर्देशीय
 जल-परिवहन  अवसंरचना  विकसित  करने  की  आवश्यकता  महसूस  की  ओर  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  को  देश
 को  सम्पूर्ण  यातायात  प्रणाली  में  उचित  स्थान

 अन्तर्देशीय  जलमार्ग  के  विकास  की  जिम्मेदारी  केन्र  और  राज्य  दोनों  की  केन्द्र  सरकार  जल  जिसे
 संसद  द्वारा  पारित  कानून  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  रूप  में  घोषित  किया  गया  के  विकास  के  लिए  मुख्य
 रूप  से  उत्तरदायी  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किये  गये  जलमार्गों  को  छोड़  कर  अन्य  जल  मार्गों  का विकास  ओर
 रख  रखाव  की  जिम्मेदारी  तथा  उसके  कार्यकारी  अधिकारी  राज्य  सरकार  के  अन्तर्गत  आते

 हमारे  देश  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  की  धीमी  गति  को  ध्यान  में  रख  कर  भारत  सरकार  द्वारा
 गठित  अनेक  समितियों  ने  विगत  में  कुछ  महत्वपूर्ण  जलमार्गों  को  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रूप  में  घोषित  करने  का

 सुझाव  दिया  गंगा-भागीरथी-हुगली  नदी  प्रणाली  के  इलाहाबाद-हल्दिया  क्षेत्र  तथा  ब्रह्मपुत्र  नदी  सादिया-धुबरी
 क्षेत्र  को  पहले  ही  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  किया  जा  चुका  भारत  सरकार  ने  सुरक्षित  तथा  सुलभ  नौवहन  तथा

 नौसंचालन  हेतु  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के  रख-रखाव  तथा  व्यवस्थापन  के  लिए  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग
 प्राधिकरण  की  स्थापना  की  वर्तमान  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  ने  इन  राष्ट्रीय  जलमार्गों  के

 विकास  ओर  रख-रखाव  का  कार्य  अपने  ऊपर  लिया

 किसी  जलमार्ग  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  से  यह  निर्धारित  करने  के  लिए  कि  कितना  विकास

 कार्य  करने  की  आवश्यकता  है  और  उसमें  कौनसी  वित्तीय  उलझनें  जल  संबंधी  सर्वेक्षण  और

 तकनीकि-आर्थिक  अध्ययन  करना  जरूरी  इससे  पश्चिमी  तट  नहर  को  कोलम-कोट्टापुरम  खंड  के  संबंध
 में  ऐसे  अध्ययन  किए  इन  अध्ययनों  के  आधार  पर  सरकार  ने  राष्ट्रीय  जलमार्ग  पश्चिमी  तट  नहर  और
 चंपकरा  और  उद्योग  मंडल  नहरों  का  कोलम-कोट्टपुरम  खंड  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  निर्णय  लिया

 1989  में  आठवीं  लोक  सभा  द्वारा  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  केन्द्रीय  विधान  बनाने  संबंधी  विधेयक
 पारित  किया  आठवों  लोक  सभा  के  भंग  हो  जाने  के  कारण  यह  राज्य  सभा  में  प्रस्तुत
 करने  से  ही  व्यपगत  हो  तत्पश्चात  कासरगौड  तथा  कोल  के  बीच  फेले  हुए  संपूर्ण  पश्चिमी  तट  नहर  के

 खंडों  में  सर्वेक्षण  और  अध्ययन  किए  अध्यनों  से  यह  पता  चला  है  कि  पश्चिमी  तट  नहर  के  उत्तर  में

 कोट्टापुरम  और  कासरगोड  के  बीच  तथा  दक्षिण  में  कोलम  तथा  कोलम  के  बीच  फैले  हुए  खंडों  के  कारण

 जल्मार्ग  के  विंकास  में  अनेक  कठिनाइयां  उत्पन्न  हुई  हैं  और  इसके  लिए  अत्यधिक  पंजी  निवेश  की  आवश्यकता
 थोगी  जिससे  उनका  विकास  प्रभावित  हो  रहा  इन  अध्ययनों  के  आधार  पर  तथा  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  में
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 जगदीश  टाईटलर

 हुए  सुधारों  को  देखते  हुए  अब  राष्ट्रीय  जलमार्ग  पश्चिमी  तट  नहर  और  चंपकरा  और  उद्योगमंडल  नहरों  का
 कोलम-कोट्टपुरम  खंड  को  भी  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 यह  जलमार्ग  कुल  205
 नि  5  टी  न  यह

 कि०्मीਂ  लम्बा  होगा  और  इसकी  कुल  नौवहन  क्षमता  3.5  मिलियन  टन

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  विचार

 सभापति  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 पश्चिमी  तट  नहर  और  चंपकरा  और  उद्योग  मंडल  नहरों  के  कोलम-कोट्प्रम  खंड  की  राष्ट्रीय
 जलमार्ग  के  रूप  में  घोषणा  का  उपबंध  करने  और  उक्त  जलमार्ग  पर  पोतपरिवहन  और  नौपरिवहन  के
 प्रयोजनों  के  लिए  उक्त  खंड  तथा  नहरों  के  विनियमन  और  विकास  का  भी  तथा  उससे  संबंधित  या  उसके

 प्रानषंगिक  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 विचार  के  लिए  रखे  गए  इन  प्रस्तावों  के  लिए  कुछ  संशोधन  संयुक्त  समिति  के  लिए  एक  संशोधन  श्री

 के०्पी०  उन्नी  कृष्णन  द्वारा  प्रस्तुत  किया  वे  उपस्थित  नहीं  उसके  बाद  प्रोਂ  रासा  सिंह  रावत  द्वारा
 परिचालन  हेतु  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 जथ्रो०  रासा  सिंह  रावत  मैं  प्रस्ताव  करता  है

 विधेयक  पर  राय  जानने  के  प्रयोजनार्थ  ।5  1992  तक  विधेयक  को  परिचालित  किया

 सभापति  श्री  राजेन्द्र  अम्निहोत्री  द्वारा  संशोधन  सं०  11  प्रस्तुत  किया  वे  उपस्थित  नहीं
 श्री  दाऊ  दयाल  जोशी--उपस्थित  नहीं

 श्री  हरिन  पाठक--उपस्थित  नहीं

 श्री  राम  नाईक  सभापति  राष्ट्रीय  जलमार्ग  तट  नहर  और  चंपकरा  और
 उद्योग  मंडल  नहरों  का  कोलम-कोट्टपुरम  1992  पर  अपने  विचार  प्रस्तुत  करना

 जैसा  कि  मंत्री  जी  ने  कहा  यह  सच  है  कि  जलमार्ग  सस्ता  होता  है  तथा  इसमें  प्रदूषण  कम  होता  परन्तु  मेरा

 अनुभव  रहा  है  कि  देश  में  एक  लम्बे  समय  से  जलमार्ग  क्ती  उपेक्षा  होती  रही  हालांकि  सब  कुछ  ठीक

 इसकी  उपेक्षा  की  यह  निःसन्देह  सच  है  कि  जलमार्ग  सस्ता  होता  इसके  रख-रखाव  में  कम  खर्चा  लगता
 है  और  जहां  तक  ईंधन  का  प्रश्न  सड़क  परिवहन  की  तुलना  में  ईंधन  को  काफी  बचत  होती  प्रदूषण  की

 दृष्टि  से  विद्युत  रेल  को  यदि  हम  डीजल  इंजन  और  कोयले  से  चलने  वाली  इंजनों  की  तुलना  स्टीमर

 ले  करेंगे  यह  निश्चित  ही  कम  प्रदूषण  फैलाने  वाला  है  ओर  पूरे  रख-रखाव  पर  आने  वाला  खर्च  भी  बहुत  कम

 हौशा  इससे  और  एक  लाभ  यह  है  कि  यह  श्रमिकोन्मुखी  भी

 5.00  म०  प०

 स्थानीय  लोग  विशेषकर  श्रमिक  वर्ग  जो  पीढ़ी  दर  पीढ़ी  जलमार्ग  का  कार्य  करने  में  दक्ष  हैं  और
 जो  जलमार्ग

 में  काम  कर  रहे  उनको  रोजगार  मिलने  के  अच्छे  अवसर  इन  सभी  दृष्टियों  से  निश्चित  रूप  से

 जलमार्ग  बढ़िया  है  और  आर्थिक  दृष्टि  से  भी  ठीक  अतः  इस  दृष्टि  से  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 जलमार्ग  देश  का  तीसरा  जलमार्ग  जैसे  बताया  गया  पहला  जलमार्ग  इलाहाबाद  और  हल्दिया
 के  बीच  उस  जलमार्ग  की  क्‍या  स्थिति  और  दूसरा  जलमार्ग  बहमपुत्र  नदी  के  सदियां-घुत्री
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 खण्ड  के  बीच  सही  माने  में  कोई  विकास  नहीं  हो  रहा  उस  समय  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  क्या
 उन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  गया  उस  समय  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  कि  इतने  माल  को  ले  जाया
 जायेगा  या  इतने  यात्रियों  को  ले  जाया  क्या  उन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लिया  यदि  माननीय  मंत्री  जी
 उन  दो  जलमार्गों  के  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सभा  को  यह  सूचना  देने  की  कृपा  करेंगे  तो  अच्छा
 तब  हम  इस  तीसरे  जलमार्ग  पर  अपने  विचार  अच्छी  तरह  रख  अतः  प्रश्नों  का  उत्तर  देते  माननीय
 मंत्री  जी  पहले  दो  जलमार्गों  के  अनुभवों  की  जानकारी

 इसके  साथ-साथ  उस  समय-बद्ध  कार्यक्रम  क्या  था  और  हमारी  क्‍या  उपलब्धियारही  इस  सभा  को
 वह  जानकारी  भी  दी  जानी  यह  मेरा  पहला  मुद्दा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  प्राधकरण  अधिनियम  1985  में  पारित  किया  गया

 उस  समय  यह  प्राधिकरण  को  गठित  किया  गया  इस  प्राधिकरण  ने  अपना  कार्य  कैसे  क्‍या  प्राधिकरण
 ने  सही  माने  में  कोई  ठोस  कार्य  किया  है  या अब  तक  केवल  कागज़ी  कार्यवाही  ही  हुई  उसकी  भी  जानकारी

 दी  जानी  इस  विधेयक  के  अधिनियमन  से  केवल  ग्रंथालय  में  बढ़ोत्तरी  हमने

 दूसरा  और  तीसरा  जलमार्ग  अधिनियम  पारित  किया  विधेयक  का  अधिनियमन  केवल  हमारे
 ग्रंथालय  में  सामग्री  की  गिनती  बढ़ाने  के  लिए  नहीं  होना  इसमें  कुछ  व्यावहारिक  लाभ  होना  चाहिए  और
 सभा  को  इसके  बारे  में  जानकारी  दी  जानो  मैं  मंत्री  जी  से  यह  भी  अपेक्षा  करता  हूं  कि  वे  अन्तर्देशीय
 जलमार्ग  प्राधिकरण  के  गठन  के  1985  से  अब  तक  के  उसके  कार्यकरण  की  जानकारी  हमें

 पारित  विधेयक  के  कारणों  तथा  उद्देश्य  के  परिच्छेद  4  में  कहा  गया  है  कि  सुरक्षित  तथा  सुविधाजनक
 नौपरिवहन  के  लिए  आधारभूत  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  मै ंसमझ  सकता  हूं  कि  इस  समय  यह  मसुविधायें
 उपलब्ध  नहीं  लेकिन  अब  आप  केवल  62  करोड़  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  करा  रहें  क्या  यह  62  करोड़

 रुपये  की  धनराशि  200  कि०  मी०  लम्बे  जलमार्ग  के  लिए  पर्याप्त  यदि  मुझे  ठीक  तरह  से  याद  है  माननीय

 मंत्री
 जी

 न ेकहा  था  कि  इस  मार्ग  की  लम्बाई  लगभग  200  कि०  मी०  अतः  वहां  की  बन्दरगाहों  और  शहरों
 के  विकास  के  लिए  और  मूलभूत  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  यह  62  करोड़  रुपये  की  राशि  पर्याप्त

 जब  सरकार  स्वयं  यह  कहती  हैं  कि  वर्तमान  में  सुरक्षित  तथा  सुविधाजनक  नौ  परिवहन  के  लिए  आधारभूत
 सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  तो  स्वयं  मुझे  यह  सन्देह  हो  रहा  है  कि  क्या  यह  राशि  पर्याप्त  इस  बात  को  भी

 स्पष्ट  किया  जाना  आगे  और  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  योजनाएं

 मैंने  इलाहाबाद  से  हल्दिया  तक  प्रथम  राष्ट्रीय  जलमार्ग  से  यात्रा  की  थीं  और  मेरा  यह  अनुभव  रहा  है  कि

 मूलभूत  सुविधायें  बहुत  बेकार  कलकत्ता  में  भी  इनकी  स्थिति  इतनी  खराब  है  कि  हम  यह  कह  नहीं  सकते  कि

 हम  एक  आधुनिक  जलमार्ग  का  संचालन  कर  रहे  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  मूलभूत्र  सुविधायें  स्तरीय

 और  सुरक्षित  होना  विशेषकर  नदियों  पर  यात्रा  करते  समय  लोग  डर  जातें  हैं  कि

 क्या  बाढ़  बाढ़  आएगी  तो  क्‍या
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 राम

 उस  दृष्टि  से  नौपरिवहन  सुविधाओं  रेल  में  जो  सुविधायें  दी  जाता
 उससे  ज्यादा  सुरक्षित  होना

 में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  यह  स्पष्ट  करें  कि  हम  इसे  किस  तरह  से  सरक्षित  रख  सकतें  है  ।  क्‍या
 उस  विशेष  कार्य  करने  के  लिए  62  करोड़  रुपये  की  राशि  पर्याप्त

 हम  तीसरे  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहे  में  महाराष्ट्र  का  रहने  वाला  महाराष्ट्र
 का  तट  कार्फी  लम्बा  सभापति  आप  भी  महारार  के  रहने  वाले  25--30  वर्ष
 बम्बई  से  गोवा  तक  और  गुजरात  के  पूरा  कोंकण  यातायात  के  लिए  नियमित  रूप  से  जहाज़  चला

 करते  थे  इसमें  यात्री  यात्रा  करते  थे  और  अधिक  मात्रा  में  माल  ढोया  जाता  लेकिन  पत्तनों  की  उपक्षा
 के  कारण  अब  शायद  ही  कोई  जहाज़  बम्बई  से  गोवा  मार्ग  पर  चलता  इसी  बीच  कई  पत्तनां  की
 उपेक्षा  होती  इसका  परिणाम  यंह  हुआ  हैं  कि  राज्य  परिवहन  की  बसें  चलने  लगीं  और  परिवहन  का
 एक  सस्ता  साधन  उपेक्षित  हो  गया  जब  हम  तीसरे  राष्ट्रीय  जलमार्ग  के  निर्माण  पर  विचार  कर  रहे
 मैं  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  उपरोक्त  महत्वपूर्ण  तटीय  जलमार्ग  पर  भी  बिचार  करें  जिसका  उपयोग
 कई  वर्षों  तक  जो  एक  समय  आर्थिक  दृष्टि  से  ठीक  जो  एक  समय  सस्ता  उन  सबका
 क्‍या  मंत्री  जी  को  इस  ओर  ध्यान  देना  चाहिए  क्योंकि  आम  व्यक्ति  की  दृष्टि  में  कोंकण  जहाज
 सेवायें  नियमित  व  आर्थिक  रूप  से  ठीक  आज  ऐसी  स्थिति  नहीं

 हम  कवल  अपने  बच्चों  को  यह  बताते  हैं  कि  बचपन  में  हम  अक्सर  स्टीमर  द्वारा  यात्रा  किया  करते

 है

 अब  कोई  भी  स्टीमर  की  यात्रा  नहीं  अब  ऐसी  कोई  सेबा  उपलब्ध  नहीं  में  मंत्री  महोदय  *

 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  पहलू  पर  गौर  करें  जिस  पर  कि  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  स्वतंत्रता  प्राप्ति
 के  पश्चात्‌  हम  बम्बई  से  गोवा  के  कॉकण  तटीय  परिवहन  को  भूल  गए

 एक  अन्य  मुख्य  पहलू  मैं  बम्बई  शहर  से  निर्वाचित  हुआ  वहों  हमारी  उपनगरीय  रेलगाडियों  में

 हमेशा  बहत  अधिक  भीड  भाड  एटतो  जोकि  विश्व  में  सबसे  अधिक  बम्बई  शहर  समुद्री  तट  से

 सटा  हआ  कुछ  प्रस्ताव  रखे  गए  हम  समाचार-पत्रों  में  पढ़ते  हैं  कि  तटीय  जल  परिवहन  सुविधा
 बम्बई  में  उपलब्ध  करायी  जा  सकती  है  और  यदि  यह  सुविधा  बम्बई  शहर  को  उपलब्ध  करवायी  जाती  हे
 तो  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  में  भीड़-भाड़  कम  हो  जाएगी  सरकार  इसके  लिए  क्‍या  कर  रही  जब  हम

 महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  पर  विचार  करते  तो  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूं  कि  मंत्री  जी

 को  इस  पहल  पर  गौर  करना  चाहिए  कि  हम  किस  तरह  से  उपनगरीय  रेलगाड़ियों  में  अधिक  भीड़-भाड  से

 छुटकारा  पा  सकते  वहां  इससे  बेहतर  तरीके  जल  परिवहन  का  उपयोग  किया  जा  सकता  मैं

 मंत्री  महोदय  से  सिफारिश  करुंगा  कि  वे  इस  पहलू  की  पूर्णतः  जांच  करे  और  महत्वपूर्ण  पहलू  पर

 विचार  करने  के  लिए  बम्बई  के  संसद  सदस्यों  की  एक  ब्रेठक  अथवा  हम  कोई  नया  तरीका  लाने

 की  कोशिश  करेंगे  और  उसी  समय  में  हम  उन  क्षेत्रों  पर  ध्यान  नहीं  दे  रह  जहों  हम  यह  कदम

 आसानी  से  उठा  सकते  उस  दृष्टिकोण  से  बम्बई  में  दैनिक  यात्रियों  की  समस्याओं  पर  भी  विचार  किया

 जाना

 ॥॒  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तत  कर  रहा  में  संशोधन  के  संबंध  में  स्वयं  बालना  चाहूगा
 ताकि  संशोधन  प्रस्तुत  करते  समय  मैं  अधिक  समय  न  मैं  अपने  संशोधन  के  संबंध  में  विशेषकर

 केरल  से  निर्वाचित  अपने  मित्रों  का  ध्यान  आकर्षित  इस  विधेयक  का  नाम  है  अन्तर्देशीय  जल
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 मार्ग  तट  नहर  और  चंपकरा  और  उद्योग  मंडल  नहरों  का  कोलम-कोट्टपुरम  ।  अब  मेरे  संशोधन
 में  बताया  गया  है  कि  शब्द  के  स्थान  पर  शब्द  इस्तेमाल  किया  जाना

 दोंनों  एक  ही  स्थान  के  नाम
 में  केरल  सरकार  को  बधाई  देता  हू  कि  उन्होंने  यह  1990  में  ऐसा  यह  बात  निराकार  है  कि  यह  किस

 ने  किया  लेकिन  उन्होंने  एक  बहुत  अच्छा  निर्णय  लिया  है  कि  जहां  कही  शी  अंग्रेजी  नाम  उन्हें
 परिवर्तित  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  अंग्रेजी  नामों  का  अर्थ  है  ब्रिटिश  डपनिवेशीवाट  उन्होंने  इस
 उपनिवेशवादी  प्रभाव  से  मुक्त  होने  के  लिए  यहां  तक  कि  अंग्रेजी  नामों  को  भी  मूल  मलयालम  नामों  में
 प्रतिख्यापित  कर  दिया  है  और  1990  की  वह  अधिसूचना  मेरे  पास  उस  अधिसूचना  21
 प्रमुख  नगरों  के  नाम  अंग्रेजी  से बदलकर  मलयालम  में  रखे  गए  अंग्रेजी  तथा  मलयालम  दीनों  नाम  दर्शाए
 गए  )  ।  इसलिए  21  नगरों  के  नाम  परिवर्तित  कर  दिए  गए  के  लिए  मलयालम

 नाम  तिरुअनन्तपुरम  है  और  का  मलयालम  नाम  अन्य  के  बारे  में  मैं  नहीं  मैं  उन्हें
 नहीं  दोहराऊंगा  क्योंकि  सभा  उन्हें  अनेक  बार  सुन  चुकी  जब  मैंने  भारत  सरकार  से  पूछा  कि  क्या  उन्होंने
 केरल  सरकार  द्वारा  किए  गए  परिवर्तनों  को  स्वीकार  कर  लिया  मुझे  यह  जवाब  जिसे  मैंਂ  अभी  पढ़ंगा
 और  यह  मेरे  पास  मुझे  4  1991  को  गृह  मंत्रालय  में  अवर  श्री  ए०  केਂ  बसक  से  यह

 उत्तर
 जिसके  दूसरे  पैराग्राफ  में  कहा  गया  है

 मंत्रालय  का  दिनांक  11.9.1953  के  पत्र  की  एक  प्रति  संलग्न  है  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि
 शहरों  इत्यादि  के  नामों  में  परिवर्तन  करने  की  निर्धारित  प्रक्रिया  क्या  1953  के  बाद  परिवर्तित

 हुए  शहरों  के  नामों  का  ब्योरा  देना  सम्भव  प्रतीत  नहीं  होता  फिर  हाल  ही  के  वर्षों  के  दौरान  कुछ
 स्थानों  के  बदले  हुए  नामों  को  दर्शने  वाली  एक  सूची  संलग्न  यह  मंत्रालय  इस  बात  से  अवगत  है  कि
 केरल  राज्य  सरकार  ने  कुछ  जिलों  तथा  ताललुकों  के  नाम  बदल  दिए  हालांकि  गृह  मंत्रालय  की
 स्वीकृति  प्राप्त  नहों  की  गई  इसका  अर्थ  यह  हैं  कि  गृह  मंत्रालय  ने  केरल  सरकार  द्वारा  परिवर्तित
 शहरों  के  नामों  को  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की

 बहत  समय  बाद  29  1992  को  मैंने  सभा  में  यह  मुद्दा  उठाया  मैं  केवल  गृह  मंत्री  द्वारा

 दिए  गए  उत्तर  को  पढ़  रहा  अब  गृह  श्री  एसਂ  बी०  चव्हाण  कहते

 सम्माननीय  मित्र  श्री  राम  नाईक  ने  बाम्बे  का  नाम  बदल  कर  मुंबई  रखने  का  मुद्दा  उठाया  उन्होंने
 केरल  के  कुछ  शहरों  तथा  नगरों  का  उदाहरण  दिया  मैंने  सब  रेकार्ड  देखा  असल  में  यह  प्रस्ताव  1988  में

 भेजा  गया  हमने  राज्य  सरकार  को  यह  बताने  की  विनती  को  थी  कि  1953  में  शहर
 तथा  नगरों  के  नाम  बदलने  के  मामले  में  जो  मार्गदर्शक  तत्व  प्रसारित  किए  उनका  पालन  हुआ  है  सिर्फ
 इसलिए  कि  कछ  लोगों  को  एक  विशिष्ट  नाम  अच्छा  नहीं  या  केवल  भाषा  विचार  से  नाम  बदलने  का

 प्रस्ताव  तो  यह  बात  कभी  मंजूर  हो  सकती  ऐसा  मुझे  नहीं  लगता  ।  केरल  में  इन  सबका  विचार  नहीं  किया

 इसलिए  उनके  नाम  परिवर्तन  को  केन्द्र  शासन  ने  अनुमति  नहीं

 गृह  मंत्री  ने  यह  उत्तर  सभा  में  दिया  जब  गृह  मंत्री  कहते  है  कि  उन्होंने  अंग्रेजी
 के  स्थान  पर  मलयालम

 नामों  के  परिवर्तनों  को  स्वोकार  नहीं  किया  विधेयक  कोलम
 के  नाम  से  प्रस्तुत  किया  गया  क्या  यह  भारत

 सरकार  के  रवैये  के  विरुद्ध  नहीं  इसलिए  यद्यपि  मैं  कोलम  शब्द  का  समर्थक  हूं  फिर  भी  में  चाहता  हू  कि
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 राम

 यह  सूचना  सभा  के  ध्यान  में  लायी  यह  कहना  मेरा  कर्त्तव्य  है  कि  जब  गृह  मंत्री  ने  बार-बार  यह  कहा  कि

 इसे  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई  और  यदि  परिवहन  मंत्रालय  कोलम  के  नाम  से  विधेयक  प्रस्तुत  करता  है  तो

 निश्चय  ही  यह  उपयुक्त  नहीं  इसलिए  उस  दृष्टिकोण  से  मैंने  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  और  मैं

 अंग्रेजी  से  इस  बारे  में  उपयुक्त  स्पष्टीकरण  चाहंगा  कि  शब्द  का  प्रयोग  क्‍यों  किया  गया  है  और
 शब्द  का  प्रयोग  क्‍यों  नहीं  किया  गया  यद्यपि  गृह  मंत्री  से--गृह  मंत्री  द्वारा  मेश  अर्थ  है  कि  भारत

 सरकार  ने  बार-बार  कहा  है  कि  इसे  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  को  गई  यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  ह ैजिस  पर  कि
 मंत्री  जी  को  उत्तर  देना  चाहिए  और  उस  दृष्टिकोण  से  मैंने  सभा  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  यह  संशोधन
 प्रस्तुत  किया

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  द्वारा  उठाए
 गए  मुद्दों  का  उत्तर

 श्री  ए०  चार्ल्स  मैं  आपका  बहुत  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  विधेयक  पर  बोलने  के
 समय  लगभग  पिछले  नौ  वर्षों  से  नौबीं  तथा  दसवीं  लोक  सभा  )

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  कुमार  कृपया  एक  मिनट  सभापति
 जेसा  कि  सभी  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  हम  6  बजकर  15  मिनट  पर  राष्ट्रपति  महोदय  की  विदाई

 समारोह  आयोजित  कर  रहे  इसलिए  क्या  मैं  सभा  से  अनुरोध  करूं  कि  वे  5  बजकर  30  मिनट  पर  स्थगन  के

 लिए  सहमत  हो  जायें  ताकि  कुछ  सदस्य  समारोह  के  लिए  तेयार  हो

 श्री  ए०  हम  चाहते  हैं  कि  विधेयक  पारित  किया  जाए

 सभापति  क्या  सभा  इस  बात  से  सहमत  हैं
 कि  हम  5  बजकर  30  मिनट  पर  सभा  स्थगित  कर

 अनेक  माननीय  जी

 सभापति  हम  5  बजकर  30  मिनट  पर  सभा  स्थगित  कर

 श्री  ए०  मैं  बहुत  कम  समय  लूंगा  क्योंकि  हम  चाहते  हैं  कि  यह  विधेयक  पारित  किया

 श्री  ओस्कार  फर्नान्डीज  मैं  भी  बोलना  चाहता  मैं  केबल  दो  मिनट

 सभापति  यदि  आज  तो

 श्री  जगदीश  हम  चाहते  हैं  कि  विधेयक  आज  ही  पारित  किया

 सभापति  विधेयक  किसी  भी  स्थिति  में  हम  5  बजकर  30  मिनट  पर  स्थगित  कर  श्री

 कृपया  आगे

 श्री  ए०  आठवीं  लोक  सभा  में  आखिरी  इस  विधेयक  को  वास्तव  में  पारित  किया  गया

 उस  दिन  उस  विधेयक  पर  बोलने  वाला  मैं  एकमात्र  वक्ता  विधेयक  पर  हुई  चर्चा  के  उत्तर  में  माननीय

 मंत्री  न  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  पहले  प्रस्ताव  यह  था  कि  सार  पश्चिमी  तटीय  नहरों  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग

 घोषित  किया  सन्‌  1985  मेने  अपने  स्वर्गीय  प्रधान  राजीव  जी  को  उस  विधेयक  के  बारे  में

 लिखा  था  और  उन्होंने  एक  निर्देश  दिया  कि  क्वलोन  त्रिवन्द्रम  क्षेत्र  पर  अध्ययन  किया  जाना
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 एक  अध्ययन  किया  गया  और  तत्कालीन  मंत्री  ने  उत्तर  देते  हुए  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  कि  क्यूलोन-कोवलम
 क्षेत्र  को  भी  शामिल  किया  मैं  उद्धरित  करता

 माननीय  सदस्य  द्वारा  दिया  गया  सुझाव  एक  अच्छा  सुझाव  इससे  पर्यटक  भी  आकर्षित
 हो  लेकिन  मैं  जांच  और  यदि  यह  सम्भव  हुआ  तो  मैं  इसे  भी  शामिल
 यदि  जल  माप  सर्वेक्षण  संबंधी  तथा  ये  सब-चीज़े  पूरी  हो  गयों  और  नियम  तथा  विनियमों  के  अनुसार  इसे
 इसमें  शामिल  किया  जा  सका  तो  हम  शामिल  यह  मैं  आपको  आश्वासन  देता  हूं

 जल  माप  संबंधी  सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया  प्रायोगिक-आर्थिक  अध्ययन  भी  पूरा  हो  गया  एक  ही

 बात  जो  मंत्रीजी  कह  रहे  थे  वह  यह  थी  कि  आर्थिक  रूप  से  यह  व्यवहार्य  नहीं  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह
 जानता  हूं  कि  अध्ययन  रिपोट  में  आर्थिक  दृष्टिकोण  सही  नहीं  है  क्योंकि  भूमि  का  एक  बड़ा  हिस्सा  ,  जिसे  अर्जित
 किया  जाना  उस  सरकार  की  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्ज़ा  कर  लिया  गया  इसलिए  किसी  प्रकार  की

 प्रतिपूर्ति  की  आवश्यकता  नहीं  अतः  भूमि  अर्जन  के  लिए  बहुत  कम  राशि  की  आवश्यकता  यदि  इस
 हिस्से  को  भी  शामिल  कर  लिया  जाता  है  तो  इससे  पर्यटक  आकर्षित  होंगे  और  केरल  के  लोगों  की  इच्छाओं  की

 पूर्ति  हो  मैं  मानता  हूं  कि  आठवीं  लोक  सभा  तथा  नवीं  लोक  सभा  में  इस  पर  विचार  किया  गया  था
 और  अब  भी  इस  मुद्दे  पर  विचार  किया  जा  रहा  मैं  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  से  केवल  इस  विधेयक  को

 पारित  करने  के  लिए  कोवलम  तक  जलमार्ग  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  अनुरोध  करता  मैं  इस  बात  का
 उल्लेख  करुंगा  कि  जब  मैं  प्राथमिक  स्कूल  में  था  तो  मैंने  अपने  देश  में  त्रिबेन्द्रम  से  इ्नाकुलम  तक  नाब  द्वारा
 यात्रा  की  वहां  एक  लम्बा  जलमार्ग  जिसमें  सुधार  करना  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  स ेकोवलम  तक  इसे
 शामिल  करने  तथा  इस  कार्य  को  आरम्भ  करने  का  निवेदन  किया  मेरी  बहुत  इच्छा  है  कि  इस  विधेयक  को
 आज  ही  पारित  किया

 माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  खर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  दिए  गए  निर्देश  तथा
 तत्कालीन  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  द्वारा  दिए  आश्वासन  को  पूरा  किया  मैं  जानता  हूं  कि  वर्तमान

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  को  केरल  से  विशेष  लगाव

 इसे  कोबलम  तक  बढ़ाया  जाना  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  वास्तविक  कार्य  केवल  क्विलोन  से  ही
 आरम्भ  किया  जा  सकता  क्विलोन  तक  का  कार्य  समाप्त  हो  जाता  है  तब  क्विलोन-कोवलम  कार्य  को  द्वितीय
 अवस्था  में  आरम्भ  किया  जा  सकता  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता

 हूं  कि  उस  दूरी  को  भी  शामिल  किया  यदि  तो  मेरे  पास  अपनी  भ्मरवनाओं  को  व्यक्त  करने  के  लिए
 शब्द  नहीं  है  और  मैं  पूर्णतः  निराश  हो  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  मेरी  मदद  करें  तथा
 केरल  राज्य  की  मदद

 मेरा  अनुरोध  है  कि  विधेय  को  पारित  किया

 श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  माननीय  सभापति  यह  बिल  वास्तव  में  जिस  भावना  से  लाया

 गया  है  उसमें दो  राय  नहीं  बात  यह  है  कि  समुद्र से  जो  नहरें  राज्य  सरकारों के  पास  होकर  जाती  है  तो  इनकी
 व्यवस्था  केन्द्र  सरकार  अपने  हाथ  में  लेना  चाहती  है  और  वह  इसलिए  लेना  चाहती  है  कि  राज्य  सरकारें  इसको
 अलग  नहीं  कर  इस  सबके  डवलप  हो  जाने  से  ट्रंटपार्ट  की  कीमत  कम  पेट्रोल  बचगा  ओर  नहरों
 के  किनारे  रहने  वाले  व्यक्तियों  का  जीवन  उन्नत  यह  बात  इसमें  मृलतः  कही  गई  केन्द्र  सरकार
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 गिरधारी  लाल  |
 ने  पहले  से  ही  इन्लैंड  वाटर-वेज़  अथारिटी  आफ  इंडिया  अंडर  दी  इन्लेंड  वाटर-वेज़  अथारिटीज़  आफ  इंडियन

 *

 इसके  तहत  बना  रखी  अब  दो  जगह  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  तीसरी  जगह  और  इस  प्रकार
 की  व्यवस्था  करना  चाहते  इसमें  कहीं  पर  कोई  भी  विरोधाभास  नहीं  इसके  कारण  व्यापार  बढ़ेगा  और  सब
 उन्नति  होगी  और  भारतीय  जलमार्ग  निगम  जिसको  नेशनल  वाटर-वेज़  कहते  वे  इस  काम  को  करना  चाहते  हैं
 जिससे  राज्य  की  सारी  की  सारी  इस  प्रकार  की  जा  नहरें  हैं  तो  वहां  का  जीवनस्तर  बढ़ेगा  और  ट्रांसपोर्ट  कीमत  भी  "

 कम  होगी  और  ईंधन  की  बचत  भी  लकिन  जो  आय  होगी  उस  आय  में  से  राज्य  सरकार  के  बराबर  से  जो

 नहरें  जा  रही  हैं  उनको  भी  आपकी  राय  में  से  पैसा  मिले  उससे  राज्य  सरकारें  भी  अपना  विकास  कर  मैं

 समझता  हे  कि  माननीय  मंत्री  जी  को  कहीं  पर  भी  यह  विरोधाभास  की  बात  नहीं  राज्य  सरकारों  को  भी  रकम

 देनी  मूलतः  जिस  भावना  से  बिल  लाया  गया  है  तो  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हूं  और  मैं  समझता  हूं
 कि  इससे  निश्चित  रूप  से  अपने  देश  की  जनता  को  बहुत  बड़ा  लाभ  यह  मेरा  निवेदन  है  और  माननीय
 मंत्री  जी  मेरे  सुझाव  को  स्वीकार

 श्री  एनਂ  डेनिस  सभापति  विधेयक  का  स्वागत  करते  हुए  मैं  कुछेक  बातें  कहना
 चाहता

 मैं  इस  सम्मानीय  सभा  के  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  पर  मेरे
 से  पूर्व  वक्ता  श्री  ने  कहा  है  कि  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  सेवा  को  क्यूलोन  से  कोवलम  तक  विस्तार
 किया  जाना  मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  इस  सेवा  को  दक्षिणी  में  और  बढ़ाकर  राष्ट्रीय  टर्मिनस  व  न्‍्याकुमारी  तक  ले
 जाना  डे

 है  ।

 क्यूलोन  से  राष्ट्रीय  कन्याकुमारी  तक  लगभग  94  मील  की  ही  दूरी  पहले  अनन्ता  विक्टोरिया
 मराथंडा  पुतानारू  बी०  नहर  के  नाम  से  जानी  जाने  नहर  के  माध्यम  से  त्रिवेन्द्रम  और

 कन्याकुमारी  के  बोच  अंतर्देशीय  जल-परिवहन  सेवा  उपलब्ध  भूतपूर्व  महाराजाओं  के  समय  के  जब

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  ट्रावानकार  के  अंतर्गत  यह  सेवा  वहां  उपलब्ध  तब  नाव  ही  चलाई  जाती

 समुद्री  जहाज  बाद  में  दरारें  पड़  गई  और  अनेक  स्थानों  पर  नहर  बंद  हो  गई  तथा  इससे  अंतर्देशीय
 जल  परिवहन  प्रणाली  पर  असर  यदि  इन  दरारों  को  भर  दिया  जाये  तो  कन्याकुमारी  से  त्रिवेन््रभ  तक  और
 उसके  आगे  क्‍्यूलान  तक  एक  बहुत  ही  सुविधाजनक  अंतर्देशीय  जल  परिवहन  सेवा  उपलब्ध  कराई  जा  सकती

 जल  परिवहन  सेवा  अरणाकुलम  और  क्यूलोन  तक  चलाई  जाती  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  इसे

 बीच  में  ही  क्यूलोन  अथवा  कावलम  पर  ही  बंद  नहीं  किया  जाना  बल्कि  यह  सेवा  कन्याकुमारी  में  स्थित  १,

 राष्ट्रीय सीमा टर्मिनल तक बढ़ाया जाना इस सेवा से देश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में आर्थिक ओर पर्यटन कार्यकलापों की गति बढ़ यह अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा बहुत सस्ती और शक वहां बड़ी संख्या में मच्छुआर ओर आम लोग रह रहे इस सेवा से समुद्री उत्पाद व्यापार कार्यों में व्यापक बढ़ोतरी होगी ओर अगर यह सेवा उपलब्ध करा दी जाती ता ट्रेनों ओर बसों के भीड-भाड से प्रदूषित वातावरण से भी छुटकारा मिलेगा ओर आम लोग इन जल मार्गों द्वारा सस्ती और सुविधाजनक यात्रा कर यह मुद्दा मैं सभा में कई बार उठाता रहा 23 को भी मंत्री महोदय ने मेंर तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ट्रावनकोर और कन्याकुमारी के बीच अंतर्देशीय जल सेवा हेतु काई संभाव्य-अध्ययन नहीं करवाया गया अतः सम्भाव्यता-अध्ययन शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए और इस सेवा के इस प्रकार बढ़ाने से दक्षिण-राष्ट्रीय सीमा तक सुविधा हो जायेगी और इस प्रकार इसे 250



 30  1914  राष्ट्रीय  जलमार्ग  विधेयक

 राष्ट्रीय  अंतर्देशीय  परिवहन
 मार्ग  की  संख्या  दी  जा  सकती  है  तथा  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करुंगा  कि

 अंतर्देशीय  सेवा  न  केवल  क्विलोन  बल्कि  कन्याकुमारी  तक  भी  उपलब्ध  कराई

 श्री  ओस्कार  सभापति  मंत्री  महोदय  को  विधेयक  प्रस्तुत
 करने  के  लिए  बधाई  टेना  चाहंगा  |  केरल  के  लोगों  के  लिए  यह  एक  बडी  उपलब्धि  है  ।  इसके  साथ  ही  हम  देश
 के  अन्य  तटीय  राज्यों  से  संबंधित  विशेषकर  श्री  राम  नाइक  कोंकण  के  बारे  में  बोले  में  भी  कोंकण

 या  है  और  बहत
 सी

 नदियां  ओर  बह
 >  3  हे

 से
 आया  हूं  और  बहुत  सी  नदियां  पश्चिम  की

 ओर
 बह  रही  जल  भी  व्यर्थ  किया  जा  रहा  बाढ़  के  पानी  को

 भी  व्यर्थ  गवाया  नदियों
 3  न  नव  है भी  व्यर्थ  गवाया  जा  रहा  यदि  नदियां  जोड  दी  जाती  हैं  और  अंतर्देशीय  जलमार्ग  विकसित  किया  जाता  तो

 ईंधन  के  रूप  में
 |  जाता

 श्धन
 रूप  में  व्यय  होने  वाला  बहत  सा  धन  बचाया  जा  सकता  है  और  ऐसा  करने  से  मत्स्य-पालन  में  भी  बडे

 पैमाने  पर  सहायता  मिल  सेकेगी
 ह

 जैसा  कि  श्री  राम  नाइक  ने  कहा  जब  हम  स्कूली-छात्र  तो  हमें  कोचो  से  ही  तक  स्टीमर

 उपलब्ध  हआ  करती  बीच  हमारे  पास  गोवा  और  मुम्बई  बंदरगाहें  इसे  फिर

 ऐ  चलाया लाया  जाना  चाहे  जिस  भी  कारण  से  इसे  बंद  किया  गया  यात्री  और  दोनों  ही  को

 फिर  से  शरू  करने  का  यह  सही  समय  ताकि  यह  परिवहन  का  सबसे  सस्ता  साधन  बन  सके  आप  भी

 सड़क  अथवा  किसी  अन्य  साधन  द्वारा  परिवहन-लागत  बहुत  ऊंची  अतः  में  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूँ

 कि  कृपया  इस  सेवा  को  फिर  से  जब  में  प्रश्न  पूछता  तो  मंत्री  महोदय  का  यहा  उत्तर  छलता  है  कि  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  पुनः  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  कृपया  इस  सेवा  को  फिर  से  चलायें

 और  द्रेश  के  विभिन्न  भागों  में  संभावित  अंतर्देशीय  जलमार्गों  के  सर्वेक्षण  के  आदेश  जारी  करें  मैं  उनसे  यह  भी

 अनुरोध  करता  हूं  कि  संसद  के  समक्ष  पूरे  देश  के  लिए  अंतर्देशीय  जलमार्गों  संबंधी  एक  संदर्शी  योजना  प्रस्तुत

 करें  ।

 श्री  ए०  चार्ल्स
 े

 तो  यह  विधेयक  आज  ही  पारित  हो  सकता
 सभापति  अगर  आप  सभा  की  बैठक  के  समय  का  पांच  मिनट  के  लिए  और  बढ़ा

 सभाषति  हमने  5.30  म०्प०  पर  सभा-स्थगित  करने  का  निर्णय  लिया  अब  सभा  बुधवार

 22  1992  को  पर  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 त्तपक्लात््‌ लोक  सभा  22  1992/31,  आषाढ़  1914  के  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित


